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 लोक  सभा
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 लोभ  सभा  11  बजे  म०  पु०  पर  समवेत  हुई  ।

 मोहरय  पीठासोन  हुए |
 11.  00  म०  पू०

 निघन  सम्बन्धी  उल्लेख

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मुझे  सभी  को  अपने  तीन  भूतपूर्व  सहयोगियों
 बलदेवाधपिह  राजमंगल  सिश्र  और  भगवत  दयाल  शर्मा  ने  दुःखद  निधन  की  सूचना  देनी  है  ।

 श्री  बलदेव  विह  भाय॑  1950-52  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  से  अनंतिय  संसद  के  सदस्य  रहे  ।

 श्री  आये  एक  सक्रिय  सामाजिक  और  राजन॑तिक  कार्यकर्ता  थे  और  अपनी  राजनैतिक  गतिविधियों
 के  कारण  उन्हें  जेल  जाना  पड़ा  ।  समाज  के  दलित  वर्ग  के  कल्याण  के  लिए  उन्होंने  अथक  काये

 उन्होंने  शिक्षा  के  संवर्धन  के  लिए  भी  कार्य

 श्री  आय॑  ने  गढ़वाल  जिले  के  समग्र  विकास  में  विशेष  रुचि  ली  और  बहां  कई  स्कूल  खुलवाए  ।

 बह  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  के  सदत््य  रहे  ओर  शाज्य  मन्त्री  मंडल  में  भी  मंत्री

 श्री  आये  का  निधन  22  दिसम्बर  1992  को  80  वर्ष  की  आयु  में  हुआ  ।

 श्री  राजमंगल  मिश्र  नवीं  लोकसभा  के  सदस्य  उन्होंने  1989-91  के  दोरान  बिहार  के

 गोपालगंज  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  |  इससे  पहले  वह  बिहार  विधान  सभा  के  सद  धय  रहे  और

 इस  समय  बिहार  विधान  परिषद  के  सदस्य  थे  ।

 पेशे  से  श्री  मिश्र  एक  वकील  और  किसान  वह  एक  सक्रिय  सामाजिक  जौर  राजनैतिक
 कर्ता  उन्होंने  स्व्रतन्न्नता  आन्दोलन  में  भी  भाग  लिया  ।

 श्री  मिश्र  एक  योग्य  सांधद  थे  और  सभा  की  कार्यवाही  में  गहन  रुचि  लेते  यह  सदन  की  आवास

 समिति  के  भी  सदस्य  रहे  ।  इससे  पहले  वह  बिहार  विधान  सभा  की  विभिन्न  समितियों  से  भी  सम्बद्ध  रहे  ।

 श्री  मिश्र  का निधन  9  1993  को  70  वर्ष  की  आयु  में  पटना  में  हुआ  ।

 श्री  भगवत  दपाल  शर्मा  मार्च  से  1977  तक  छठी  लोकसभा  के  सदस्य  रहे  ।  उन्होंने
 हरियाणा  के  करनाल  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  ।  इससे  पहले  वह  1968-74  -74  के  दौरान  राज्य
 सभा  के  भी  सदस्य  रहे  ।  .

 थरी  शर्मा  स्वतन्त्रता  सेनानी  थ ेऔर  हरियाणा  के  जाने-माने  लोगों  में  से  उन्होंने  स्वतन्त्नता

 आन्दोलन  में  सक्रिय  भाग  लिया  और  जेल  गए  ।
 हि

 श्री  शर्मा  एक  कुशल  प्रशासक  होने  के  साथ-साथ  योग्य  सांसद  भी  वर्ष  1962-66  के  दौरान

 बह  पंजाब  विधान  सभा  के  सदस्य  रहे  तथा  1966-67  के  दोरान  हरियाणा  विधान  सभा  के  सदस्य  रहे  ।
 ओर  पंजाब  में  मंत्री  पद  का  कार्य मार  इन्होंने  बहुत  कुशलता  से  संभाला  और  बाद  में  हरियाणा  के  प्रथम

 मुख्य  मंत्री  बने  ।  वह  उड़ीसा  तया  मध्प  प्रदेश  के  राज्यपाल  भी  रहे  ।  -.....  -  लड़



 पश्तकाल  के  निलम्यन  के  बारे  में  26  1993

 श्रो  शर्मा  एक  सक्तिय  मबदूर  नेता  थे  और  श्रमिकों  के  कल्याण  में  बहुत  रुचि  लेते  जिनेबा  में

 हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  सम्मेलन  में  उन्होंने  व  1957  और  1958  में  दो  बार  भारतीय  श्रमिकों

 का  प्रतिनिधित्व  वह  1963-64  के  दौरान  ब्िटेन  वह  श्रमिक  नेताओं  के  शिष्टमण्डल  के

 सदस्य

 श्री  शर्मा  का निधन  22  1993  को  75  वर्ष  की  आयु  में  नई  दिल्ली  में

 हम  इन  मित्रों  क ेनिधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  |  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  शोक  सप्तप्त

 परिवारों  के  प्रति  संवेदना  प्रकट  फरने  में  मेरा  साथ

 अब  सभा  दिवंगत  आत्माओं  के  सम्मान  में  कुछ  देर  का  मौन  रखेगी  ।

 11  04  मभ०  पू०
 तत्पश्चात  सदस्यगण  बुछ  देर  मोन  खड़े  रहे  ।

 11.06  भ०  पू०

 न

 प्रश्नकाल  के  निलशद्न  के  बारे  में  न्

 भी
 मदन  लाल  खुरामा  :  अध्यक्ष  डेमोक्रेसी  का  मरडर  हुआ  उसका

 भी  फंडोसेंस  कर  दीजिए  ।

 .

 भी  दिग्दिजय  सिंह  :  हम  प्रश्नकाल  चाहते  )
 थ्रो  बसुदंध

 गाव
 :  अध्पक्ष  हम  प्रश्नकाल  से  ही  शुरू  क्यों  न  करें  ?  हम

 काल  निलम्बित  क्यों  करें  ?  हम  कार्यवाही  प्रश्नकाल  से  प्रारम्भ  )
 श्रो  अनिल  बसु  :  यह  एक  प्रथा  ही  बन  गई  हर  बारे  वे  प्रश्नकाल  के

 निलम्बन  की  मांग  करते

 भो  दिग्विजय  सिह  :  हमें  प्रश्काल  के  अधिकार  से  लगातार  वंजित  किया  जा  रहा झनके  पास  इस  मामले  पर  चर्चा

 रे
 हेतु  पर्याप्त  समय  यह  एक  प्रथा  ही  बन  गई  इसकी  अनुमति महीं  दी

 जा  हमें  प्रश्न  पूछने  के  अधिकार  से  वंचित  किया  गया  क्या आपको  प्रश्नकाल  निलम्बन  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ?  क्या  आपने  इसे  निलम्बित  कर  दिया
 है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  प्रश्नकाल  के  निलभ्बन  हेतु  नोटिस  मिला

 अनेक  माननोथ  सदस्य  :  नहीं  ।

 ओो  अमिल  बसु  :  प्रश्भकाल  निलस्बित  महीं  किया

 ता  ।
 राजनाथ

 सोनक र  शास्त्री  :  यह  प्र॑क्टिस  हो  गई  है  और  प्रतिदिन  यह  हो  रहा  यह  उचित
 नहीं

 ४



 9  1914  प्रश्यकाज  के  निलम्बन  के  बारे  में
 कलह

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  बैठ  जाइए  ।

 श्री  बिलास  मत्तेमवार  :  अध्यक्ष  आप  हमेशा  उसकी  बात  मान  लेते  हमारी  भी  मान

 क्वेश्चन  जॉव र  होना  चाहिए  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  मापकी  बात  बाद  में  सुनूंगा  ।  मुझे  प्रश्नकाल  निलतम्बन  हेतु  नोटिस

 प्राप्त  हुआ  यह  निर्णय  अध्यक्ष  को  करना  है  कि  प्रश्नकाल  निलम्बित  किया  था  मैं  इस
 मामले  में  आपकी  बात  घुनता  चाहता  हूं  कि  प्रश्नकाल  निलस्थित  किया  जाय  या  नहीं  ।

 अनेक  माननोय  सदस्य  :  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  सुन्ंगा  ।

 मैं  आपकी  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  सुनूंगा  ।

 भी  ए०  चाल्स  :  मुझे  भी  एक  मिनट  का  समय  दिया

 अध्यक्ष  महोवय  :  में  आपको  वनतव्य  देने  की  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  सुनूंगा  ।

 शो  ए०  वे  सम्भ्रान्ति  की  स्थिति  पैदा  करना  चाहते

 शो  अनिल  बसु  :  प्ररनकाल  निलम्बित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  |

 शो  ओोकान्त  जेना  :  प्रशकाल  निलम्बित  नहीं  किया  जाना
 )

 श्री  ए०चाल्स  :  ऐसा  किया  जाना  संप्दीय  व्यवस्था  के  डतच  मानदण्डों  के  अनुरूप  नहीं  थे
 प्रश्यकाल  का  समय  बर्बाद  कर  रहे  हैं  जिसकी  हम  अनुमति  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  बेठ  यदि  आपने  नहीं  तो  इसमें  मेरा  दोष  नहीं
 ओ  अमिल  बसु  :  कया  आपने  प्रश्नकाल  निलम्बित  कर  दिया  है  ?

 अध्यक्ष  मोहदय  :  आप  यह  तबाल  नहीं  उठा  प्कते  ।

 )
 अध्यक्ष  नोहुदय  :  पहले  आप  बैठ  जाइए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  कना  भाहूंगा  कि  आप  इस  मामले  को  अध्यक्ष  पर  छोड़ें  कि  वहू  अपने  विवेक

 3.
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 श्त१
 उफ्ाफ्ााशणयाःएणख/णयखण//शथ/  के  केसे  कक  के  कहे  बाप  सलकाब

 में
 का  इस्तेमाल  करें  और  इस  चर्चा  में  आ  पकी  सहायता  आपने  देखा  होगा  कि  कल  भाप  श्र

 की कि प्रश्नों  की  अ्जा  कर  सकते  थे  सभा  में  बजट  भी  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  यदि  आप  एक

 भावनाओं  का  सम्मान  करें  तो  ऐसा  सम्भव  यदि  आप  मुझ  पर  अथवा  अन्य  लोगों  पर  अपने  विचार

 थोपेंगे  तो  ऐसा  सम्भव  नहीं  होगा  ।  कृपया  मेरे  निर्णय  पर  विश्वास  कीजिये  ओर  मुझे  सभा  की  कार्य  बह

 चलाने  दीजिए  ।

 ली
 अनिल  बसु  :  प्रश्नकाल  निलम्बित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  |  यह  आपका  निर्णय  था  कि

 काल  निलम्बित  नहीं  किया  जायेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  ऐसा  तो  नहीं  कहा  कि  मैं  प्रश्न  काल  को  निलम्बित  कर  रहा  मैंने  कहा

 कि  मैं  आपकी  बात  भी
 ॥॒

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपका  सुविचारित  दृष्टिकोण  सुनूंगा  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ

 शो  जसवन्त  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  इस  बात  को  स्पष्ट  करने  का  प्रयास  करूंगा

 कि  आज  प्रश्नकाल  निलम्बित  करने  की  आवश्यकता  क्यों  मैं  समझता  हूं  कि माननीय  सदस्यों  का  यह

 पूछना  बिल्कुल  ओचित्यपूर्ण  है  कि  मैंने  प्रश्शकाल  निलम्बन  का  प्रस्ताव  क्यों  पेश  मैंने  किसी  भावना

 से  यह  प्रेश्नकाल  निलम्बन  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  यह  कह  रहे  हैं  मैं  उस  पर  अपना  निर्णय  दूंगा  ।  कृपया  चुप  यदि

 आप  मेरी  सहायता  करना  चाहते  हैं  तो  मैं  भी आपको  इसकी  अनुमति  दूं

 श्री  जसवन्त  चार  मुख्य  बातों  से  प्रेरित  होकर  मैंने  प्रश्नकाल  निलम्जन  का  प्रस्ताव  पेश

 भेरा  विचार  है  कि  कल  से  दिल्ली  में  अत्यन्त  एक  अभूतपूर्व  स्थिति  पैदा  हो  गई

 ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  क्यों  हुई  ?  मैं  स्पष्ट  करूंगा  कि  यह  अभूतपूर्व  स्थिति  क्यों  उत्पन्न  हुई  और  वे  चार

 मुद्दे  बया

 मेरी
 पार्टी  नेका

 फी  पहले  घोषणा  कर  दी  थी  कि  25  फरवरी  को  हम  दिल्ली  के  बोट  क्लब  में  एक

 सावं  असिक  रेली  आयोजित  करेंगे  ।  एक  राजनैतिक  दल  के  रूप  में  हम  राजनैतिक  कार्यक्रम

 आयोजित  कर  सकते  इसका  हमें  पुरा  हुक

 श्री  ए०  जाहस  :  हमें  सरकार  का  धन्यवाद  करना  कल  मैंने  इसके  बारे  में

 कहा  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  आप  भाषण  दें  तो  अपने  भाषण  में  सरकार  का  अभिनन्दन  करें|

 करी  ए०  चाल्स  :
 हमें

 इस  सरकार  पर  फक्र
 है

 जिसने  लोकतन्त  की  रक्षा
 ।

 मैं

 माननीय  गृह  मन््सरी  श्री
 आम

 पायलट
 और  माननीय  प्रधान  तथा  समूची  सरकार  का  इस  बात  के

 लिए  घन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  लोकतन्त्न  की  रक्षा  की
 और  देश  की  जनता  में  सुरक्षा  की  भाव॑ता  पैदा

 की  ।

 भी  जशवम्त  सिहः  एक  भोर  कारण  जिससे  मुझे  बेदना  पहुंची  है  ओर  जिसमे
 मुझे
 प्रश्नकाल  को

 4०



 जे
 आप

 । 4  1914  प्रशनकार्  के  निलस्य्  के  बारे

 स्थगित  करने  के  अस्ताब  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  श्रेरित  किया  है  वह  यह  है  कि  मैं  यह  समझने  में  असमर्थ

 रहा  हूं  कि
 माननीय  सदस्य  को  किस  बात  पर  गय॑  हुआ  वह  कहते  हैं  कि  उन्हें  इसका  गयवं  मुझे

 नहीं  मालूम  कि  सल्लाधारी  दल  को  किस  बात  का  गयवं

 श्री  ए०  चाहे  :  आप  देश  को  बर्बाद  करना  बाहते

 भी  जसवबंत  सिह  ः  मैं
 अनु  रोध

 करता  हूं  कि  यह  जो  चार  कारण  इसी  कारण  हमने  कहा  था
 कि  हम  प्ावंजनिक  रैली  हमें  अपना  राजनैतिक  कार्यत्रम  चुनना  और  उसके  लिए  कार्य  करने  का
 पूरा  अधिकार  मैं  आपकी  यह  बात  मानने  को  तंयार  हूं  कि सरकार  को  रंली  की  अ  नुमती  नहीं  देने  का
 अधिकार  है  ।

 राष्ट्र  क ेएक  मुख्य  राजनंतिक  दल  के  राजनेतिक  कार्यकर्ता  के  रूप  में  सरकार  के  इस
 जो  चाहे  किसी  कारण  से  लिया  गया  के  साथ  सहमत  नहीं  हू  क्योंकि  मैं  जानता  हैं  कि  मेरी  रैली  पर
 रोक  मेरे  दल  के  सही  रूप  में  लिये  जा  रहे  राजनंतिक  प्रचार  पर  रोक  लगाने  के  पीछे  संबंध।निक
 माधघार  नहीं  अपितु  तुच्छ  राजनंतिक  कारण  हैं  |  ऐसा  मन्त्रिमण्डल  में  टकराव  रोकने  के  हरादे  से  भी
 किया  गया  यदि  मैं  सरकार  के  राजने  तिक  निर्णय  से  असहमत  तब  न  केवल  यह  मेरा  अधिकार

 अपितु  कत्तंव्य  भी  बनता  है  कि  मैं  सरकार  का  विरोध

 अगर  हम  यह  मानकर  चलें  कि  सरकार  जो  भी  निर्णय  करती  है  ओर  बह  राजनतिक  निर्णय  करती
 उन  राजनंतिक  निर्णयों  से  हम

 अगर  सहमत  नहीं  हैं  तो  मेरा  यह  अधिकार  ही  यह  मेरा  धर्म  और
 कत्तंव्य  बन  जाता  है  कि  मैं  उसका  विरोध  हमने  तय  किया  था  कि  हम  25  तारीश्ष  को
 रैली  25  तारीख  की  रेली  की  जितनी  सफलता  की  अपेक्षा  की

 श्री  दिग्विजय  सिंह  :  मेरी  व्यवस्था  का  प्रश्न

 की  लालकृष्ण  आडवाणी  मेरा  निवेदन  है  कि  आपने  मेरे  साथी

 श्री  जसवंत  सिंह  से  नोटिस  प्राप्त  होने  के  बाद  अपने  निर्णय  से  उन्हें  बोलने  की  अनुमति  दी  उन्हें
 सत्ताघारी  दल  के  जो  कि  दोषी  के  द्वारा  बोलने  से  रोका  जा  रहा  वह

 आपके  आदेशों  का  उल्लंघन  कर  रहे  ओर  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  आप  यह  सुनिश्चित  करें  कि

 वह  शांत  रहें  और  श्री  जसवंत  सिंह  की  बिना  किसी  बाधा  के  अपनी  बात  कहने  की  अनुमति  दी

 ,.  श्री  जसवन्त  मैं  आपको  यह  बताना  चाहूंगा  कि  यहां  रैली  से  राजनैतिक  लाभ
 लेने  का  प्रश्न  नहीं  हम  राजन  तिक  रैलो  इस  कारण  करना  चाहते  थे  क्योंकि  हम  राष्ट्र  को  संदेश  देमा

 चाहते  थे  ।  जो  राजनंतिक  संदेश  हम  देश  को  देना  चाहते  हमारी  मूल  भावना  का  बह  सन्देश  राष्ट्र  को
 उससे  ज्यादा  रूप  में  मिल  चुका  है  ।  जो  सन्देश  हम  देना  चाहते  थे  वह  मिल  चुका  यह  मुद्दा  नहीं

 सवाल  यह  नहीं  था  अगर  कि  जाप  बोट  क्लब  पर  खाईयां  खोद  द्ंदर्फ  खोद  देंगे  और  बाबंड्
 वॉयर  फंतिंग  खड़ी  कर  सवाल  यह  नहीं  था  कि  कोई  विदेशी  फौज  वहां  आकर  हमला  करके  बोट

 बलब  पर  कठ्जा  कर  सवाल  यह  था  कि  रेली  करना  हमारा  संवेधानिक  अधिकार  एक  राजनैतिक



 प्रश्नकाल  के  निलम्वर्त  के  बारे  में  26  1993

 अधिकार  हमारी  पार्टी  का  मकसद  उस  बोट  क्लब  की  जमीन  पर  कब्जा  कर  लेने  का  महीं
 हमारी  पार्टी  का मकसद  इस  रली  द्वारा  एक  राजमंतिक  सन्देश  देश  को  पहुंचाने  का  ओर  यह  राजनंतिक
 संदेश  हमने  देश  के  लोगों  को  पहुंचा  दिया  जितमा  यहां  बिरोध  होगा  जितनी  अड़चनें  जितने

 ऐसे  हाथ  उठेंगे  और  जितनी  बार  कांग्रेस  पार्टी  की  ओर  से  कहा  जायेगा  हमें  इस  बात  का  धमण्ड  है  तो

 इसका  हमें  राजन  तिक  लाभ  मिलता

 अध्यक्ष  मैं  आपसे  ओर  इन  मित्रों  से  कहूंगा  कि  ये  हाथ  नहीं  खड़े  अगर  इनमें

 हिम्मत  है  तो  छाती  खोलकर  कहें  कि  हमें  घमण्ड  अध्यक्ष  दूसरा  सवाल  है

 जिनुबाद ]

 श्री  दिग्विजय  राह  :  रैली  के  मुद्दे  पर  पहले  द्वी  सदन  में  चार  घंटे  चर्चा  हो  चुकी  है  ।

 महोदय  उपके  बाद  की  घटनाओं  को  वह  उचित  नहीं  ठहरा  सके

 भ्री  जसवन्त  सिह  :  इन  छोटी-छोटी  बातों  पर  किये  गये  व्यवधानों  से  मैं  दबने  वाला  नहीं
 यहां  जो  मुद्दे  उनका  स्वरूप  इनसे  कहीं  बड़ा  है  ।

 यह  बात  कह्दी  गई  थी  कि  इस  रंली  में  हिंसा  हो  सकती  गृह  मन्त्री  द्वारा  मेरे  पार्टी  अध्यक्ष

 को  लिखे  गये  पत्र  में  यही  आरोप  लगाया  गया  था  कि  रैली  में  हिंसा  हो  सकती  मुझे  इस  बारे  में  दो

 बातें  कहनी  मेरी  पहली  बात  यह  है  कि  हर  तरह  से  उकसाने  सरकारी  ताकतो  द्वारा  सुनियोजित
 तरीके  से  हर  सम्भव  प्रयास  करने  के  एक  भी  राजनैतिक  कार्यकर्सा  ने  हिसा  नहीं  की  ।

 एक  कार्येकर्ता  ने  अपना  हाथ  नहीं  उठाया  ।  अध्यक्ष  जी  जिस  हत्या  और  वायलेन्स  की  यह  सरकार

 बात  करती  है  जिसका  उस  चिट्ठी  में  उल्लेख  गृह  मंत्री  महोदय  एक  बहुत  ही  महस्वपृर्ण  बात  उस

 चिट्ठी  में  भूल  गये  यह  वायलेन्स  हमारी  तरफ  से  नहीं  हुई

 ]

 सरकार  द्वारा  दिल्ली  के  आम  नागरिकों  पर  जो  हिसा  की  उसका  कहीं  उल्लेख

 नहीं  के  मामले  में  इतना  ही  कहना  एक  भौर  मामला  है  बह  है  संसद

 सदस्यों  के  साथ  किया  गया  बर्ताव  ।

 मैं  अपने  मित्रों  से  निवरे  धन  करूँगा  कि  आय  इतको  गंभीरता  से  सुनें
 '  आपके  और  मेरे

 मतम्ेद  हो  तकते  आपके  और  मेरे  राजनैतिक  मतभेद  मेरे  और  आपके  जो  राजन  तिक  मतभेद

 बह  खुले  में  मानता  हुं  वद  ठोक  बात  फ्रेडिविलिटी  नहीं  यहां  सांसदों

 का  सवाल  मेरी  बात  सुन  लीजिये  आप  ।'''  यह  सांसदों  के  प्रति  हुए  व्यवहार  के  बारे  में  मैं

 कहना  मैं  आपसे  कहूं  कि  यह्  लाठी  का  सवाल  नहीं  अध्यक्ष  आप  इस  कुर्सी  पर

 मान  ये  लाठी  का  सवाल  नहीं  और  शारद  ये  पानी  का  सवाल  भी  नहीं  है।'*ਂ
 मैं  आपत्ते  बहुत  गंभी रता  और  बिनम्रता  से  निवेदन  करता  मेरे  अनुभव  में  इतने  सारे  सांसदों  का  इस

 प्रकार  से सरकार  द्वारा  जान-बुझकर  अनादर  होना  उचित  नहीं  यह  पानी  और  आंसू  गैस  का

 सवाल  नहीं  मैं  यहां  यह  कहने  के  लिए  नहीं  खड़ा  हुआ  हूं  कि  मुझ  पर  व्यक्तिगत  रूप  से  क्या  हमला

 हुआ  या  मेरी  सहयोगी  श्रीमती  वसुंधरा  राजे  पर  किस  प्रकारा  का  प्रहार  हुआ  या  उमा  भारती  पर



 १  1914  प्र  ए्मकाल  के  निलग्धम  के  बारे  में

 किस  प्रकार  का  प्रहार  हुआ  शिवराज  सिह  चौहान  या  अन्य  म्द्विं  पर  बया  प्रहार  हुआ  वह  रुवाल

 नहीं  या  प्रैस  के  साथ  बया  दुग्यंवहार  हुआ  है  वह  सबाल  नहीं  भापसे  न्विद्न्  यह  है
 कि  यह  दुव्यंबहार  एक  ध्यमित  पर  नहों  हो  रहा  संतद  पर  जब  दृध्यंवहार  हो  रहा  सरकार  बी

 साजिश  से  हो  रहा  यह  दुग्यंवहार  संसद  को  गरिमा  और  संसद  के  इस्टीट्यूशन  ५२  हो  रहा  मेरा

 निवेदन  आपसे  मैं  नहीं  समझता  कि  कांग्रेस  इसको  समझेगी  दयोकि  कांग्रेस  पार्टी  की

 लरफ  से  संसद  की  गरिमा  चाहे  इमरजेंसी  1980  का  साल  हो  या  1984  का  साल  जब

 1984  की  बात  आती  वलब  को  एवं  रण  क्षेत्र  «ता  देगा  था  तो  यही  रण  क्षेत्र

 1984  में  क्यों  नहीं  बनाया  ?  *''  '

 मेरा  एक  और  पॉइंट  है  |  मैं  आपसे  इसलिए  कह  रहा  हूं  ब्योकि  ध्टिप्ल  भाई  पल  हाउस  मे  मैं

 व्यक्तिगत  रूप  से  मौजूद  था  ओर  विट्टल  भाई  पटेल  हाउस  में  जो  घटना  घटी  है  उसको  मैं  कभी  नहीं

 भूल  सकता  ।  डॉ०  मुरली  मनोहर  जो  हमारी  ओऑल  इंडिया  पार्टी  के  अध्यक्ष  उन  पर  यह
 गत  रुप  से  हमला  नहीं  यह  भारतीय  जनता  पार्टो  की  क्रान  पर  हमला  हैभौर  जब  भारतीय  जनता

 पार्टी  की  आन  पर  हमला  करेंगे  तो  हमसे  चुप  नहीं  रहा  अध्यक्ष  मैं  आपसे  निवेदन  करना

 चाहूंगा  कि  वहां  पर  करीब  सौ-सवा  सौ  सांसद  उन  सौ-सवा-सौ  सांसदों  के  करीब  सौ  सवा-रूी

 ओर  लोग  अध्यक्ष  जब  वे  सो  सवा-सौ  सांसद  और  उनके  साथ  सौ-सवा  सौ  दुसरे  यानी

 250  एक  घोषित  कार्यक्रम  के  विट्ठल  भाई  पटेल  से  रफी  मार्ग  चौराहे  वेः  बोट  बलब
 की  ओर  जाने  '

 डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  की  हत्या  का  जिस  प्रकार  से  यह  प्रयास  किया  गया  बह  भारतीय

 जनता  पार्टी  की  हत्या  का  प्रयास  है  और  भारतीय  जनता  पार्टी  के  लोग  और  पार्टो  उसे  बर्दाश्त  नहीं

 डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  के  नंतृत्व  बह  250-360  लोगों  का  जत्था  एक  घोषित  कार्यक्रम

 के  वहां  बिल्कुल  शांतिपूर्वक  गया  था  लेकिन  बिना  किसी  घोषणा  बिना  किसी  चेतावनी

 उन  पर  व्यक्तिगत  रूप  वाटर  टीअर-गंस  ओर  लाठी  के  हत्या  का  प्रयास  किया

 अध्यक्ष  मैं  निवेदन  नहीं  करना  चाहता  कि  माननोय  राजमाता  जी  भी  बहां  मैंने  इनसे

 निवेदन  किया  कि  आप  मत  मैं  आपको  आगे  नहीं  बढूने  दंगा  जब  तक  कि  मैं  कोई  व्यवस्था  नही  कर

 लेता  |  इनके  आगे  मैं  खड़ा  हुआ  था  ।

 जो  कुछ  अध्यक्ष  कल  हुआ  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  के  नेतृत्व  हमारे  सांसदों  का
 ओर  125  दूसरे  लोगों  वहां  जो  एक  जत्था  गया  उसके  साथ  जो  दुध्यंवहार  किया  गया  ।

 गंभो  रतापृ्षंक  मेरा  यह  अमुरोध  है  कि  यह  हमला  एक  संसद  सदरय  के  ऊपर  नहीं  अपितु  यह
 हमला  संसद  जैती  संस्था  के  ऊपर  है  जिसके  आप  संरक्षक  हैंजिसकी  गरिमा  आपको  रखनी  इसी
 कारण  मुझे  तीन  मांगें  करनी  हैं  और  जब  तक  यह  तीन  मांगें  पूरी  नहीं  हो  जाती  मुझे  डर  अफसोस  है  कि
 जब  तक  इन  मांगों  को  पूरा  नहीं  किया  हम  कल  जो  दिल्ली  में  हुआ  उसके  प्रति  विरोध  जताते

 ७

 मेरी  पहली  मांग  यह  है  कि  दिल्ली  में  25  फरवरी  को  हुई  घटनाओं--जिसमें  प्रेस  पर  हमला
 शामिल  है  और  दिल्ली  के  तमाम  लोगों  को  जो  परेशानियां  उटादी  मध्क्ता  संसद  सद्स्यो  पर  जो

 पु
 हु
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 हमले  किये  गये  ओर  भारतीय  जनता  पार्टी  की  महिला  कार्यकत्ताओं  यहां  तक  किजो  म  हिलाएं  बहां  केवल

 खड़ी  थीं  उन  पर  हमले  के  लिए  जब  तक  सरकार  माफी  नहीं  हम  अपने  पास  मौजूद  सभी  उचित

 तरीकों  से  अपना  संघर्ष  जारी

 मेरा  दूसरा  सिवेदन  एक  विशिष्ट  घटना  पर  है  जो  कि  विट्ठल  भाई  पटेल  हाउस  पर  हुई  जहां
 से  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  125  संसद  सदस्यों  के  एक  दल  का  नेतृत्व  कर  रहें  इस  घटना  की  जांच

 होनी  चाहिए  क्योंकि  यह  घटना  केवल  संसद  सदस्यों  से  ही  सम्बद्ध  दिल्ली  में  जितनी  भी  घटनायें  हुईं
 कैवल  एक  स्थान  ऐसा  था  जहाँ  कि  संसद  सदस्यों  का  एक  दल  था  ओर  यहां  जो  मसला  सामने  है  बह

 संसद  के  विशेषाधिकार  का  महोदय  आप  जिसके  संरक्ष  क  अतः  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  इस

 घटना  की  जांच  कराई  जानी  आप  चाहें  तो  विशेषाधिकार  या  किसी  संसदीय

 या  किसी  अन्य  समिति  के  माध्यम  से  इसकी  जांच  करा  सकते  हैं  या  व्यक्तिगत  तौर  पर  सरकार  से

 फरण  या  रिपोर्ट  मांग  सकते  सदस्यों  के  माध्यम  से  जांच  कर  सकते  हैं  मैं  आपसे  अपील  करूंगा

 कि  संसद  की  गरिमा  बनायें  रखने  के  लिए  इस  घटना  की  जांच  अवश्य  कराई  जानी  चाहिए  ।

 जब  पालियामेंट  के  अध्यक्ष  होम  मिनिस्ट्री  के  हुक्म  से  बन्द  होने  शुरू  हो  जाएंगे  भोर

 जब  पालियामेंट  के  सांसदों  के  साथ  होम  मिनिस्ट्री  के  हुक्म  की  वजह  से  दुव्यंवहार

 ब्रष्यक्ष  मेरी  तीन  मांगों  में  स ेआखिरी  माँग  यह  है  कि  जो  रुछ  गृह  मंत्रालय  ने  करवाया  है  यह

 दिल्ली  के  पुलिस  कमिश्नर  के  माध्यम  से  करवाया  मैं  उनको  नाम  नहीं  लेना  चाहता  उनका

 नाम  सब  जानते  हमारी  मांग  है  दिल्ली  में  या  तो  भारतीय  जनता  पार्टी  रहेगी  या  आज  का  पुलिस

 कमिश्नर  इसलिए  मैंने  आज  के  क्वश्चन-अआॉवर  के  सरपेंशन  का  नोटिस  दिया

 करी  दलीप  भाई  संघानी  :  अध्यक्ष  ये  मेरे  हाथ  में  ये  लाठी  का  टुकड़ा  है

 जिससे  प्रहार  किया  गया

 11.31  झ०  पू०

 इस  समय  श्री  बिलीप  भाई  संघानी  और  कुछ  अन्य  सानमोय  सदस्य  आये  ....

 सभा  पटल  के  निकट  खड़े  हो

 बध्यक्ष  महोदय  :  सभा  बजे  मध्याह्ल  पर  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित  होती

 11.32  म०  पू०

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  12.00  मध्याह्न  तक  के  लिए  स्थणित  हुई  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 रबड़  का  लाभकारो  मूल्य

 झो  पी०  सी०  थासस  :

 श्री  पाला  के०  एस०  मंथ्यू  :

 क्या  वाणिज्य  मन््ज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केख्रीय  सरकार  मे  प्राकृतिक  रबड़  का  माप  चिन्हू  मुल्य  मार्क

 N
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 मिर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में  लागत  अध्ययन  पर  सिफारिश  करने  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  गठित  किया

 क्या  प्रकार  को  इसकी  रिपोर्ट  मिल  गयी

 यदि  तो  तत्सम्ब्रन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  अध्ययन  दल  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हाल  ही  में  रबड़  का

 लाभकारी  मल्य  निर्धारित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 अध्ययन  दल  को  सिफारिशों  के  आधार  पर  रबड़  का  लामकरी  मूल्य  कब  तक  निर्धा

 करने  का  विदा र  शा

 बाणिण्य  मंत्रो  प्रभव  मुख  :  से  (5)  सरकार  ने  प्राकृतिक  रबड़  के  उत्पादन  की

 लागत  पर  सिफारिश  देने  हेतु  कोई  अध्ययन  दल  गठित  नहीं  किया  सरकार  वित्त  मंत्री  की लागत

 लेखा  शात्वा  की  जागत  अध्यवन  रिपोर्ट  पर  आधारित  प्राकृतिक  रबड़  एम०  To-1V  और  भार०

 एम ०  की  बेंच  माके  कीमत  में  संशोधन  की  घोषणा  करती  रही  यह  शाखा  प्राकुतिक  रबड़  के

 छउत्तादत  हेतु  विशधिस्स  निशिष्टियों  की  लागत  में  समय-समय  पर  हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सिफारिशों

 करती  लागत  लेखा  शाक्षा  कौ  शिफारिशों  के  आधार  पर  दिनांक  5  भार०  एम०

 Te-1V  और  आअर०  एम  ए०-९  ग्रेडों  के  लिये  निर्धारित  बेंच  माके  कीमतें  इस  प्रकार  हैं--आर०  एम०

 ए०-1९  ग्रेढ़  के  लिए  33,450  २०  प्रति  मी०  टन  और  आर०  एम०  Yo-V  ग्रेंड  क ेलिए  22,950  रुपये

 प्रति  मी०  टन  ।

 (७
 रत

 विदेशी  मुद्रा  बिनिसव  अधिनियम  1973

 |
 *62,  भी  अभार्षम  सिर  :

 भी  अरबिग्द  लिवेदो  :

 नया  जिस  भन्छ्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  हाल  ही  में  विदेशीमुद्रा  विनियमन  1973  के  बन्तगंत  अनेक

 रियायतों  की  घोषणा  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  हाल  में  इस  अधिनियम  के  उल्लंघन  के  मामलों  में  वृद्धि  हुई  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  इसे  रोकने  के  लिए  विशेष  उपाय  करने  का

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विस  संह्ालय  थें  राज्य  मस्तो  और  संसदोय  कार्य  मसत्ालय  में  राज्य  सन््त्रो  :

 और  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1993  नामक  एक  अध्यादेश
 प्रधषापित  करके  विदेशी  मुद्रा  विनियमस  अधिनियम  में  संशोधन  किए  गए  हैं  और  उक्त  अध्यादेश  की

 प्रतिलिपियां  सदन  में  परिचालित  की  गई
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 नहीं  ।  यह  बताने  का  कोई  आधार  नहीं  है  कि  हाल  ही  में  विदेशी  मद्रा  विनियमन
 नियम  के  उल्लंघन  के  मामलों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 और  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  में  इसका  उल्लंधन  और  विदेशी  मुद्रा  में
 बाजारी  करने  वाले  ठप  कित  यों  पर  का  रंबाई  झरने  के  लिए  पर्पाप्त  प्रावधान  हैं  ।

 सोम  के  सांच  सीसा-ध्यापार  समझोता
 '

 3.  आर०  सुरेगा  रेड्डी  :

 मेजर  जनरल  भुवतत  चग्द्र  खण्डरी  :

 गया  जाणिज्य  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (%)  क्या  भारत  और  चीन  ने  हाल  ही  में  किसी  सीमा  व्यापार  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ८

 यह  ब्यायार  समझौता  किस  तारीख  से  लागू  हुआ  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  बोले  गये  या  खोले  जाने  वाले  सीमावतों  मार्गों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रों  प्रणव  :  से  (a)  भारत  ओर  घीन  ने  1991  में

 सीमावर्ती  व्यापार  को  फिर  से  शुरू  कस्ने  क ेलिए  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  .

 ज्ञापन  में  यह  व्यवस्था  की  गई  :  ही  "५

 (1)  कि  सीमावर्ती  व्यापार  प्रारम्भ  में  भारत  में  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  पिधोड़ागढ़  जिले  में  ग॑जी

 तथा  चीन  गणराज्य  के  तिब्बत  स्वायत्त  क्षेत्र  में  पुनान  तक  सीमित  होगा  ;
 रण

 (2)  कि  सीमावर्ती  ब्यापार  का  विस्तार  परस्पर  विशार-विम्श  के  बाद  भारत-चीन  सीमा  पर

 अन्य  स्थानों  पर  भी  किया  जा  सकता

 (3)  कि  लिपुलेश  दरें  का  प्रयोग  दोनों  और  से  वस्तुओं  और  परिवहन  के  साधनों  के

 प्रवेग  और  निकास  के  लिए  सीमादवर्ती  मार्ग  के  रूप  सें  किया  जा  व्यापारियों  को

 प्रतेग  और  निकास  के  लिए  वैध  कागजात  दिए  जाएंगे  जो  संबंधित  प्राधिकारियों  के

 पर्यवेक्षण  और  नियंत्रण  के  अध्यधीन  हि

 (4)  कि  वस्तु-विनिमय  तथा  स्थल  मार्ग  व्यापार  का  संचालन  प्रत्येक  देश  में  लागू
 विनियमों  तथा  नियमों  के  अनुसार  किया

 (5)  कि  कारोबार  का  तरीका  दोनों  पक्षों  को  स्वीकार्य  मुक्त  रूप  में  परिवतंनीय  मुद्रा.अथवा

 वस्तु  विनिमय  शर्तों  पर

 कि  ज्ञापन  प्रारम्भ  में  दो  वर्षों  की अवधि  के  लिए  लागू  होगा  और  बाद  की  अवधि  के  लिए
 प्रति  वर्ष  ही  इसकी  अवधि  बढ़ती  जब  तक  कि  कोई  भी  पक्ष  समाध्त  होने  की
 तारीख  से  पहले  कम  से  कम  तीन  महीने  के  लिखित  नोटिस  देकर  समाप्त  करने  का  निर्णय

 नहीं  लेता  ।

 1.  यह  ज्ञापन  हस्ताक्षर  करने  की  तारीख  अर्थात्  13-12-1991  से  लागू  हुआ  |  तथापिਂ
 सीमावर्ती  व्यापार  दिनांक  15-7-92  से  फिर  से  श्रू  हुमा  ।  mon
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 2.  सीमाबर्ती  व्यापार  अभी  तक  इण्डियन  ट्रेड  मार्ट  के  रूप  में  गुंजी  के  साथ  लिपुलेख  मार्ग  से
 तथा  खीन  पक्ष  में  ट्रेड  मार्ट  के  रूप  में  पुलन  के  मार्ग  से  होता  रहा  भारत-चबीन  सीमा  पर  अन्य

 स्थानों  पर  सीमावर्ती  व्यापार  में  विस्तार  संबंधी  मामला  विचाराधीन

 परिसब्धि-ढांचा  समिति

 |

 *64.  भरी  राजेन  अग्निहोन्री  :

 श्रो  लखित  उरांव  :

 क्या  घिस  मन्द्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  राष्ट्रीयक्रत  बैंकों  और  सांविधिक  निगमों

 के  कर्म  वारियों  की  परिलब्धियों  के  ढांचे  पर  विचार  करने  के  लिए  गठित  विशेषज्ञ  समिति  ने  अपनी
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  इस  सप्रिति  की  मुख्य  सिफारिशें  कया  हैं  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही  है  ;

 यदि  तो  रिपोर्ट  देने  में  विलंब  के  क्या  कारण  ओर

 इस  रिपोर्ट  को  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दिए  जाने  की  सम्पावना  है  ?

 वि  मन्वालप  में  राज्य  मन््त्री  एम०  बयो०  चमाशेलर  :  तथा  (a)  पूर्व  वित्त
 श्रो  एचं०  एन०  रे  की  अध्यक्षता  में  गठित  विशेषज्ञ  समिति  ने  सरकोर  को  अब  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 कर  दी  है  ।  समिति  की  मुख्य  नए  बेतत  आयोग  का  गठन  (ii)  महूंगाई  भक्ते  की
 भंदायगी  के  लिए  वर्तेमान  निराकरण  फार्मूले  में  परिवर्तत  (11)  सरकारी  सरकारी  क्षेत्र

 के  उद्यमों  तथा  बैंकों  में  एक  जैते  माक्सਂ  वाले  पदों  का  पता  लगाना  ताकि  यथा  समय  में  इत  पदों  के

 दीच  परिलब्धियों  में  मोटे  तौर  पर  समानता  लाई  जा  (iv)  कर्मचारियों  की  संख्या  में  10-15  5

 प्रतिशत  तक  की  कमी  तथा  (९)  छुट्टी  यात्षा  रियायत  तथा  समयोपरि  भत्ते  में  कटोती  करने  से

 सम्बन्धित

 विशेषज्ञ  समिति  की  स्िफारिशों-की  जांच  की  भा  रही  है  ।

 तथा  :  उपर्युक्त  तथा  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पौधों  और  थीजों  का  विश्व  भर  में  पेटेण्ट  किया  जाता

 65.  ओ  अजय  मुलोपाध्याय  :  क्या  बार्डिस्य  प्रम्द्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पौधों  और  बीजों  को  विश्व  भर  में  पेटे्ट  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा

 क्या  है  i '
 क्या  सरकार  ने  पौधों  ओर  बीजों  को  विश्व  भर  में  पेटेन्ट  करने  के  जिए  किसी  भारतीय

 अथवा  विदेशी  अनुसंधान  एकक  को  अनुमति  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्जन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 २  धो
 एक

 बानिज्य  सम्हो  प्रवण  (%)  पेटेम्ट  में  भारत  में  पौधों  एवं



 प्रश्नों  के  लिखित  उस्तरं  26  1998

 बीजों  के  लिए  उत्पाद  पेटेन्ट  दिये  जाने  की  अनुमति  नहीं  भारत  किसी  ऐसी  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रभासी
 स्थापित  किए  जाने  का  समर्थ  त  नहीं  करता  है  जिसमें  पोधों  एवं  बीजों  को  पेटेन्टिम  आवश्यक

 जी  नहीं  ।

 भ्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रूप  के  साथ  बकाया  ऋण  के  बारे  में  समशोता

 अनुवाद  ]

 *"66  श्री  गुरदास  कामत  :

 शी  श्रीकांत  जेना  :

 क्या  जिस  मन्सी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  ओर  रूस  के  बीच  बकाया  ऋषों  के  निबटारे  के  सम्बन्ध  में  हुए  श्रमझोते  की  भुर्य
 मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं

 31  1993  को  कुल  रूसी  ऋण  की  राशि  रुपयों  में  कितनी  थी  और  रुपग्रां-रले

 विनिमय  दर  के  समझोते  के  परिणामस्वरूप  परिवरतित  राशि  कितनी

 उक्त  समझौते  के  कब  तक  ला  गू  होने  की  संभावना

 क्या  सरकार  का  विचार  रूस  से  ऋण  लेने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 (4)  उसकी  शर्ते  बया  हैं  ?

 जिस  मन्तालय  में  राज्य  सन्हो  और  संसदोय  काम  सम्जालय  में  राज्य  मजी  अवरापत
 :  इस  करार  में  1-4-1992  को  ऋण  की  मूलघन  राशि  की  1978  के  प्रुराने  प्रोटोकॉल

 द्वारा  निश्चित  1-1-1990  को  विनिमय  दर  का  प्रयोग  करते  हुए  रुबल  से  रुपयों  में  परिवर्तित  करने  की

 व्यवस्था  (1  1-4-1992  को  ऋण  की  मूल  राशि  को  भी  1978  के
 -  ब्रोटोकॉल  द्वारा  यथा  निश्चित  1-4-1992  की  विनिमय  दर  का  भ्रयोग  करते  हुए  रुबल  से  रुपयों  में

 परिवर्तित  किया  जाएगा  ।  (1  a= 31.7514  उपयंक्त  परिकलन  के  अनुसार  दो  राशियों  में

 अन्तर  को  रुपयों  में  निर्धारित  किया  जाएगा  और  45  वर्ष  की  अवधि  में  इसकी  बाबिक  किश्तों  में

 वापसी  अदायगी  की  इस  पुनंअनुसूचित  भाग  पर  कोई  ब्याज  नहीं  इसमें  5  वर्ष  की

 अवधि  के  लिए  रुपए  के  मूल्य  घटबढ़  के  विरुद्ध  भी  कोई  संरक्षण  नहीं  उप्तके  बाद  यदि  5  वर्ष  की

 अवधि  में  रुपए  का  औसत  वाधिक  छास  3  प्रतिशल  से  अधिक  हो  जाता  है  तो  इसे  एस०  डी०  मार»  से

 सूचांकित  कर  दिया  प्रत्येक  पांच  वर्ष  की  अवधि  की  समाप्ति  पर  इस  प्रकार  की  समीक्षा  की

 जाएगी  ऋण  के  गे  र-पुनं  अनुसू  चित  भाग  की  राशि  रुपयों  में  होगी  जो  1-1-90  को  विनिमय  दर  पर  रबल

 ऋण  के  परिवतंन  के  समानुरूप  इसके  बाद  यह  राशि  रुपयों  में  मूल्य  वगित  होगी  और  ऋंण  के  इस
 भाग  मूलघन  और  ब्याज  की  वापसी  अदायगी  भारत  द्वारा  अंतं  सरकार  प्रत्येक  संगत  ऋण  करार  के  लिए

 प्रवुत्त  अमुसूची  के  अनुसार  की  ऋण  के  इस  गैर-पुनंअनुसुचित  भाग  के  मूलधन  ओर  व्याज  के

 सम्बन्ध  में  रुपए  में  भुगतान  रुपया-राशि  को  पांच  मुद्राओं  की  एस०डो०आर०  वासस््केट  के  रुपए

 मूल्य  में  भावी  परिवर्तन  के  अनुरूप  समायोजित  करके  संरक्षित  किया  भारतीय  माल  और
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 ___  ४४:

 सेबाओं  के  रूस  को  निर्यात  करने  के  लिए  ऋण  की  वापसी  अदायगी  का  उपयोग  करने  सम्बन्धी  वतेमान

 व्यवस्था  जारी  रहेगी  ।

 31  1993  को  बकाया  रुबल  ऋण  लगभग  98,710  लाख  रुबल  का  करों
 :  के  अनुसार  1-4-1992  को  प्रचलित  बिनिमय  दर  पर  परिवर्तित  राशि  29,754  करोड़  रुपए  होती

 है  ।  1-1-90  को  प्रचलित  विनिमय  दर  पर  परियतित  इस  बकाया  मूलधन  की  राशि  18,664  करोड़

 रुपए  होती  इस  प्रकार  18,664  करोड़  रुपए  का  बकाया  मूलधन  की  ब्याज  सहित  अदायगी  भुगतान
 की  बतेमान  अनुसूची  के  अनुसार  की  जाती  जबकि  11,090  करोड़  रुपए  की  राशि  को  45  वर्षे

 की  भषधि  में  पुन  अनुसुचित  किया

 यह  करार  उस  तारीख  से  प्रवृत्त  होगे  जिस  तारीख  को  दोनों  पक्षों  के  पत्रों  का
 प्रदान  होगा  जिनमें  इस  बात  की  पुष्टि  की  गई  हो  कि  आवश्यक  स्वीकृति  प्राप्त  कर  ली  गई  ।

 से  :  सरकार  रूस  से  अधिक  ऋण  प्राप्त  बशतें  कि  सभो  सम्बन्धित  शर्तें

 स्वीकार्य  हों  ।

 बिटेन  क ेसाथ  आथिक  सहयोग

 “67.  भी  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदय  :

 भरी  अवण  कुमार  पटेल  :

 पया  विस  भमस्जी  यह  बताने  की  कछृय्रा  करेंगे  कि  :  .

 क्या  भारत-ब्रिटेन  आथिक  सहयोग  ने  गत  तीन  वर्षों  में  महत्वपूर्ण  प्रगति  की

 यदि  तो  विभिनन  क्षेत्रों  में  ब्रिटेन  की  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  ब्रिटेन  के  प्रधानमन्त्री  की  हाल  की  यात्रा  के  परिण।मस्वरूप  दोनों  देशों  के  बीच  चल

 रहे  आर्थिक  सहयोग  की  जड़ें  और  गधिक  सुदृढ़  हो  गई

 यदि  तो  विभिन्न  परियोजनाओं  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  मंजूर  करने  की  बात
 की  गई  ओर

 इनकी  शर्तें  क्या

 वित्त  सम्जालय  में  राज्य  मन्त्री  और  संतदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्ती  अवरार
 :

 संलग्न  विवरण  के  अनुसार  ।

 हां  ।  तक  जे

 ब्रिटेन  के  प्रधान  मन्त्री  ने  1993  में  अपनी  भारत  यात्रा  के  दौरान  निम्नलिखित
 तोन  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  94.3  मिलियन  पौंड  की  सहायता  अनुदान  प्रदान  करने  की  धोषणा  की  ।

 (i)  अन्द्रपुर  एच  वी  डी  सी  परियोजना  --  63  मिलियन  पोड

 (1)  द्वीराकुंड  जल  विद्युत  शक्ति
 श

 परियोजत्ता  का  नवीकरण  और  उननपन  --  25.1  मिलियन  पौंड

 (४)  क्षेत्रीय  इंडीनियरिंग  कालेजों  का

 आधुनिकीकरण
 --  6.2  मिलियन  पॉंड

 उपयुक्त  सभी  सहायता  अनुदान  के  रूप  में
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  26  1993
 वन्क-नन्नन>>स«»«क,

 विवरण

 ब्रिटिश  सहायता  प्राप्त  परियोअनाओों  का  ब्योरा

 क्र्ण्सं  ०.  परियोजना  का  नाम  समझौते  की  राशि  देने  की  _
 ह

 तिथि  वचनबद्धता

 ः  2  3  *

 बिसुत  क्षेत्र

 1.  कानपुर  बिजली  संबित रण  परियोजना  21.11.90  9.600

 2.  विद्युत  क्षेत्र  अनुदान  1983  23-2-83  30.000

 3.  नागार्जुनसागर  विद्युत  परियोजना  16-9-87  12.930

 4.  यूरी  पनबिजली  परियोजना  अनुदान  2-11-88  .  17.160

 $,  ऊर्जा  कार्य  कुशलता  अनुदान  21-11-90  40.000

 रेलवे  क्षेत्र  न

 6.  रेलवे  क्षेत्र  अनुदान  1990  9-2-90  16.347

 7.  रेलवे  परियोजना  अनुदान  1983  19-2-83  31.264

 8.  ट्रेन  डिस्क्राइंबर  सिस्टम  11-3-8  8  0.500

 तेल  और  प्राकृतिक  गेस  क्षेत्र  अनुदान  1983

 9.  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  क्षेत्र  अनुदान  1983  *  19-8-83  15.000

 10.  एच०बी०जें०  साइप  लाइन  स्टेशन  उपस्कर  अनुदान  19-1-88  6.060

 खाने  ॥॒

 11.  बालकों  पाबर  परियोजना  30-9-84  94.188

 12.  हिन्दुस्तान  जिक  लि०  13-3-87  60.900

 कोयला  क्षेत्र

 13.  कोपला  क्षेत्र  अनुदान  1987  1343-87  31.000

 14.  ए०पी०कोयला  परियो  गना  13-12-91  11.250

 कृषि

 15.  भारत-ब्रिटिश  उर्वरक  शिक्षा  फेज  11  11-12-87  22  200

 16.  एब०एफ०  सी  वर्षा  सचित  कृषि  परियोजना  1-9-  8  9  2.394

 hg  17.  महाराष्ट्र  ग्रामीण  पानी  आपूर्ति  योजना  10-9-91  16.460

 18.  क्रिमको  वर्षा  परिचित  कृषि  परियोजना  71-93  2.511

 14
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 रत  emempaneamipee  क  नमक  धवन»  घनमनहर  माइक  का»  कक  कह  ा७4ल्+

 ||  2  3  4

 पूर-संचार  पु

 अन्त  :  समुद्री  केबल  परियोजना  अनुदान  13-12-87  6.140

 शहरी  विकास

 20.  हैदराबाद  आव  स  सुधार  परियोजना  फेज-[-ए  11-3-88  3.000

 21.  विजाग  आवास  सुधार  परियोजना  18-3-88  3-88  9.000

 22.  इन्दौर  आवास  सुधार  परियोजना  6-3-89  14.400

 23.  हैदराबाद  आवास  सुधार  परियोजना  फेजनाा  15-3-70  14.940

 24.  कलकत्ता  गंदी  बस्ती  सुप्रार  परियोजना  15-5-91  12.240

 25.  विजयबाड़ा  गंदी  बस्ती  सुधार  परियोजना  15-5-91  16.250

 शिक्षा

 26.  आन्ध्रप्रदेश  प्राथमिक  पाठशाला  के  अन्तर  को  कप्र  करना  26-4-88  0.630

 27.  आमन््रप्रदेश  शिक्षा  परियोजना  फंज  11  5-9-89  27.900

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्पाण

 28.  उड़ीसा  परिवार  कल्याण  परियोजना  9-2-90  18.000

 29.  आन्प्रप्रदेश  स्कूल  स्वास्थ्य  परियोजना  21-1-92  9.000

 ,  पर्याबर न  क्षेत्र

 30.  प०  घाट  बानिकी  परियोजना  8-10-92  18.074

 ञग्प

 31.  स्थानीय  लागत  अनुदान  1987  18-12-87  51.337

 32.  मिश्रित  परियोजना  अनुदान  1980  19-3-80  70.000

 33.  ग्रामीण  जल  तथा  अपशिष्ट  प्रबन्ध  में  वंबद्ध  प्रशिक्षण  19-4-90  0.152

 34.  कार्यक्रम  सहायता  भनुदान  1992  26-11-92  20.000

 जिसमें  तकनीकी  सहयोग  परियोजनाएं  शामिल  नहीं ee  हााइआआ  अल  इन नई

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  राजसागं

 *68.  कु०  फ्रिडा  तोपनो  :  क्या  जल  भूतल  परिवहन  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उद़ीध्षा  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  ओर  सुधार
 के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मंजूर  की  गई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनके

 लिए कितनी धनराशि दो गई है ? जल-मूतल परिवहन संजालय के राज्य मंगो जगदीश ओर वर्ष 2-93 के दोरान राजमा्गों के विकास लिए उड़ीसा राज्य सरकार मे 25 परियोजनाएं



 प्रश्मों  क ेलिखित  उत्तर  26  1993

 |  ऊजऋजभख  खसखफ4सऊ4सख्ख्फ्खफस्  ्  ऊफ््फसफ  आ  आ  आ  फ७8झ8झ७झ  परियोजना

 भेजी  इनमें  से  दो  परिश्रोजनाएं  पैदल-पथों  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  एक  परियोजना  इन्हें  चौड़ा

 करके  दो  लेनों  वाला  बनाने  के  एक  इन्हें  चोड़ा  करके  चार  लेनों  वार्ता  बताये  के  दो

 परियोजनाएं  पुलों  के  दो  परियोजनाएं  पुलियों  के  लिए  तथा  सत्नह  परि  पोजनाएं  कड़ी  किनारियों  की

 जंक्शनों  में  क्रिनारों  की  आदि  विविध  कार्यों  क ेलिए  इन  25  परिधोजनाओं
 में  से  149.131  लाख  रु०  सफल  की  परियोजनाओं  अर्थात्  पुलियों  के  लिए  एक  परियोजना  तथा  नों  अन्य

 विविध  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जा  चुकी  इन  स्वीकृत  निर्माण  कार्यों  के लिए  1992-93

 को  अनुदान  मांगों  में  15.48  लाख  रु०  का  प्रावधान  मौजूद

 क्रम  कानूनों  में  संशोधन

 “69.  डा०  केडी  जेस्वाणो  :  बया  भ्रम  मन्स्ती  यह  बताने  की  रूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  नई  आधिक  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  औद्योगिक  विधाद

 1947  तथा  व्यवसाय  संघ  1926  में  संशोधन  करने  का  विशार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  और

 यंदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 अ्रम  प््तालय  के  राज्य  सम्त्री  पो०ए०  :  से  1990  में  भ्रापयोजित

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  नये  औद्योगिक  सम्बन्ध  विधेयक  के  लिये  विशिष्ट

 प्रस्तावों  को  तैयार  करने  के लिए  1990  में  जी  रामानुजम  की  अध्यक्षता  में  एक  द्विपक्षीय

 समिति  गठित  की  गयी  जिसमें  नियोक््ताओं  के  संगठनों  और  केन्द्रीय  ट्रेड  यूनियन  संगठनों  के  प्रतिनिधि

 शामिल  समिति ने  अपनी  रिपोर्ट  1990  में  प्रस्तुत  कर  दी  इसकी  सिफारिशें  सबंसम्मत

 नहों  1992  में  आयोजित  राज्यों  के  श्रम  मन्त्रियों  के  मम्मेलन  में  औौर  1992  में

 आयोजित  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  इस  रिपोर्ट  पर  विचार  किया  गया  रिपोर्ट  में  असहमति  वाले

 मुद्दों  पर  पांच  राज्यों  के  श्रम  मन्त्तियों  की  एक  समिति  भी  विचार  किया  गया  हन  विचार

 विमर्शों  क ेआधार  पर  और  औद्योगिक  पुनंसं  रचना  के  सम्बन्ध  में  अन्तर-मन्त्रालय  ग्रुप  की  रिपोर्ट  को  भी

 ध्यान  में  रखते  औद्योगिक  विवाद  1947  ओर  व्यवप्ताय  संघ  1926  में

 संशोधन  करने  के  लिए  तिशिष्ट  प्रस्ताव  तैयार  किये  गये  इन  प्रस्तावों  पर  आगे  कारंवाई  की  जा

 रहो  है  ।

 मूल्य  वृद्धि

 *70.  श्रो  एज  ०डो०  देवगोड़ा  क्या

 श्री  नीतीश  कुमार  :

 क्या  बिल्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  बार  मह्दीनों  के  दौरान  आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक  और  उपभोक्ता  मह्य  लचकांकों  का
 ज्यौरा  क्या  ॥॒

 पा

 (a)  उक्त  अवधि  के  दौरान  मुद्रास्फी ति  की  झंक  दर/अंक  आधार  पर  साप्ताहिक  दर  कितनी

 उक्त  अवधि  के  दोरान  क्षायिक  विकास  दर का  ब्यौरा  क्या  मोर
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 सरकार  ने  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  बद्धि  को  रोकनें  तथा  मुद्रास्फीति  की  दर  को  कम

 करते हेतु  क्या  फंदम  उठाये
 िओ  ह  '

 वित्त  सम्क्रालय  में  राज्य  मम्त्री  और  संसदोय  कार्य  सन््जालय  सें  अबरार

 के  बाद  से  आवश्यक  वस्तुओं  से  सम्भ्नन्घधित  थोक  ओर  उउभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  नीचे  दिए
 गए  हैं  :

 का  ह

 बंदीना  थोक  मल्य  उपभोक्ता  मूल्य
 :

 235.4  240.3  गा

 2335.8  239.3

 234.0

 236.7

 »<  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 230.7  :<  अभी  उपलब्ध  नहीं

 *
 झनत्तिम

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  मुद्रास्फीति  की  साप्ताहिक  दर  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 आशिक  बुद्धि  की  दर  का  वाधिक  आधार  पर  अनुमान  लगाया  गया  केन्द्रीय  सांख्यिकी

 संगठन  के  पूर्वानुमान  के  सकल  घरेलू  उत्पाद  ओर  में  प्रतिशत  की  तुलना  में

 में  4.2  प्रतिशल  बुद्धि  होने  का  अनुमान  है  ।  ॥॒

 सरकार  ने  बृहत्  आथिक  स्थिरीकरण  ओर  मूल्य  स्थिरता  के  लिए  विभिन्न  उप्राय  किए

 इनमें  राजकोदीय  घाटे  पर  कड़ा  सख्त  मौद्रिक  उच्च  फसल  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  के

 लिए  समधंत/वसूली  मूल्यों  को  बढ़ाने  क ेअलावा  समय  पर  आयातों  के  जरिए  खाद्य  पूर्ति  और

 को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाना  और  ओऔद्योगिक  उत्पादन  को  बढ़ाने  के

 लिए  जायात  संकुचन  उपायों  में  छूट  देना  शामिल  है  ।

 विवरण

 थोक  मुल्य  सूअकांक  में  मुद्रास्फोति  को  साप्ताहिफ़  दर

 शध्ताह  को  समाप्त  होने  मुंद्रास्फीति  की  वाधिक  दर

 संदमा  आाला  सप्ताह  प्रति

 ||  2-9  3

 27  “3
 7

 4.

 हे  बड़
 04-04292  :

 :  2

 ,



 26  1993

 1  2  3.  4

 4.  25-04-92  13.55  11.41.

 5.  02-05-92  13.88  11.57

 6.  09-05-92  13.83  11.53

 7.  16-05-92  13.64  11.75

 8.  23-05-92  13.54  12.08

 9.  30-05-92  5-92  12.86  12.26°

 10.  06-06-92  13.01  12.15

 11.  13-06-92  12.80  12.08

 12.  20-06-92  12.65  12.10

 13.  27-06-92  12.34  12.29

 14,  04-07-92  12.34  12.42

 15.  11-07-92  12.24  12.61

 16.  18-07-92  11.90  12.87

 17.  25-07-92  10.40  14.46

 18.  01-08-92  9.99  15.04.

 19.  08-08-92  9.69  15.65

 20.  15-08-92  9,30  16.32

 21,  22-08-92  8.56  16.69

 22.  29-08-9  2  9.22  16.38

 23.  05-09-9  2  9.07  16.55

 24,  12-09-92  9.02  16.48

 25.  19-09-92  2  10.17  16.31

 26.  26-09-92  10.23  15.95

 27,  03-10-92  10:62  15.32

 28.  10-10-92  10.42  15.25

 29.  17-10-92  10.61  14.05

 30,  24-10-92  10.55  13.98

 31.  31-10-92  10.18  14.29

 $2.  07-11-92  9.43  14.89
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 बम्दूलाल  2  3  4

 33,  देश में ओर विशेष रूप से मध्य  9.03  अधिक्षित

 ३4.  8.78  रोजगार

 94,  जानकारी है; ओर  8.55

 36.  राज्य wal (st Wo ए०  8.60  तरकार

 37.  8.46

 38.  2-92  8.55*

 39,  4.84*

 40.

 6.97#

 42.  6.77*«

 43.  7.00«

 44.  6.8  6*

 45.  06-02-93  6.95*

 बेरोजगारी

 ]
 थी  बम्दूलाल  बरााकर  :  क्या  भ्रम  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  में  ओर  विशेष  रूप  से  मध्य  प्ररेश  में  शिक्षित  और  अधिक्षित  वे रोजगार

 युवकों  की  बढ़ती  हुई  संछया  की  जानकारी  और
 ह

 यद्दि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कया  उप्रथारात्मक  उपाय  किये

 श्रम  मन्जालय  के  राज्य  मनन््त्रो  पो०  ए०  :  ओर  परकार  देश  में
 बेरोजगारी  की  समस्या  से  अवगत  है  लया  उसकी  चिता  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दस्तावेज  में  परिलक्षित

 होती  है  ।

 भाठवों  पंचवर्षीययोजना  में  रोजगार  पर  विशेष  बल  दिया  गया  योजना  में  रोजगार  सुजन  बी

 गति  को  बढ़ाने  के  लिए  सापेक्षित  रूप  से  उच्च  रोजगार  सम्भाव्यता  बाले  सब-संबटरों  तथा  क्षेत्रों

 की  तीव्रतर  वृद्धि  सहित  आर्थिक  विकास  की  उद्च  दर  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  भोगोलिक

 तथा  फसलबार  विविधीकृत  कृषीय  बंजर  भूमि  तथा  वानिको  का  ग्रामीण  गेर-फा्म  क्षेत्र

 तथा  ग्रामीण  मूलभूत  सुविधाओं  का  लघु  तथा  विकेन्द्रीकृत  विनिर्माण  की  तीग्रतर  वृद्धि  तथा

 आवास का विस्तार योजमा में परिकल्पित रोजगार रोन्मुख विवास नीति के मूल तत्व है । ये प्रयास शिक्षित तबा अशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसर श्रुजित करेंगे । रा



 अक्लों  के  लिखित  उत्तर
 /  5

 26  1998

 गेर  सरकारों  क्षेत्र  के  बेक

 .

 72.  डा०  लाल  बहादुर  राजल  :

 ,  ओ  बी०  शोनिवास  प्रसाद  :

 क्या  बित्त  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  बैक  खोलने  की  अनुमति  देने  के  लिए  राज्यवार  कब  तक

 कितने  प्रस्ताव  मिले

 सरकार  द्वारा  राज्यवार  कितने  प्रस्ताव  मंजूर  किये  गये  हैं  और  उनका  ब्योरा  क्या

 इन  बैंकों  क ेकाम-काज  को  विनियमित  करनेके  लिए  भारतीय  रिजयं  बेक  ने  क्या

 निर्देश  जारी  किये  और

 सरकार  का  विचार  इन  बंकों  पर  किस  प्रकार  का  नियन्त्रण  रखने  का  है  ?

 वित्त  मन्त्ालय  में  राज्य  मन्तरो  ओर  संसदोय  कार्य  सन्त्रालय  सें  राज्य  सम्त्रो  ०  अधरार
 :  बेंककारी  विनियमन  1949  के  प्रावधानों  के  अनुसार  यदि  कोई

 कम्पनी  बैंक  खोलना  चाहती  है  तो  उसे  निर्धारित  फार्म  में  भारतीय  रिजये  बैंक  के  पास  आवेदन  करना

 होता  भारतीय  रिजबं  बंक  को  एग्जिम  बैंक  से  निर्धारित  फार्स  में  अभी  तक  केवल  एक  आवेदन  प्राप्त

 हुआ
 .

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  निजी  क्षेत्र  में  नये  बैंक  स्थापित  करने  के  लिये  ललाईसेंस  जारी  करने

 सम्बन्धी  किसी  भी  प्रस्ताव  को  अभी  तक  अनुमोदित  किया

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  1993  में  निजी  क्षेत्र  में  नये  बैंकों  के  प्रथेश  से  संबंधित

 दिशा  निर्देश  जारी  कर  दिये  इन  दिशा  निर्देशों  से  संब्रंधित  विस्तृत  जागकारी  संजग्त  विवरण  में  दी

 गई
 ह

 भारतीय  रिजय॑  बैंक  अधिनियम  और  बेंककारी  विनियमन  अश्विनियम  के  अनुसरय  भें

 रतीय  रिजवं  बैंक  को  भारत  स्थित  वकों  के  क्रियाकलापों  का  पर्यवेक्षण  निय्त्षित  करने  और

 निरीक्षण  करने  की  शवित  प्रदान  की  गई  भारतीय  रिजय्ं  बैंक  आवधिक  जांचों  के  माध्यम  से  थौर

 बैंकों  से  विभिन्न  प्रकार  की  सांविधिक  और  गैर-सां  विधिक  विवश्णी  और  सूचनाएं  मंगवोर्क  र सी  इस  शक्ति

 :  का  प्रयोग  करता

 विधरण

 नए  गैर-सरका री  क्षेत्र  के  बेंकों  के गठन  सम्बन्धी  मार्गनिर्दश

 कंम्पनी  1956  के  तहूत  ऐसा  बेक  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  के  रूप  में  पंजीकृत *  :
 होनी

 भारतीय  रिजर्य  बैक  ऐसे  धैक  के  लिये  थेंकका  री विनियमम  1949  के  तहत

 गुण-दोषों  के आधार  पर  लाइसेंस  जारी  कर  सकता  बैंक  को  उचित  समय  पर  भारतीय  रिक्त  बैंक

 ६ਂ  !।
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 1934  की  दूसरी  अनुसूची  में  भी शामिल  किया  जा  सकता  भारतीय  रिंजबे  वेक  का

 इन  मामलों  में  अन्तिम  होंगा  ।

 जहां  तक  उपका  सम्बन्ध  अभिदत्त  और  चुब  ता  पूंजी  से  बैंककारी

 मत  अधिनियम  के  प्रावधानों  से  नियन्तित  होगा  ।  ऐसे  बेंकों  की  न्यूनतम  चुकता  पूंजी  100  करोड़  रुपए

 ऐसे  बैंकों  के  लिए
 प्रवर्तक  के  अंशदान  का  मिर्णय  भारतीय  रिजव  बैंक  करेगा  और  वह  लागू

 विनिय  मों  के  अनुरूप  होगा  ।.
 :

 वैंक  के  शेयर  स्टाक  बाजार  में  सूचीबद्ध  होंगे  ।

 महानगरीय  शहरों  और  अन्य  अधिक  बंकों  वाले  क्षेत्रों  में  नए  बैंकों  के  मुख्यालयों  के  संकेन्रण

 से  बचने  के  लाइसेंप  जारी  करते  समय  उन्हें  तरजीह  दी  जाये  जितके  मुख्यालय  ऐसे  स्थानों  पर  हों

 जहां  किंसी  अन्य  बेंक  का  मुक्यालय  न  हो  ।

 किसी  एक  शेरयधारक  का  वोट  देने  का  अधिकार  कुल  वोट  देने  के  अधिकारों  का  एक  प्रतिशर

 की  अधिकतम  सीमा  द्वारा  नियंत्रित  होगा  जैसाकि  बैंकका री विनियमन  अधिनियम  की  धारा  12(2)

 कहा  गया  उक्त  अधिनियम  की  धारा  53  के  तहत  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  को  इस
 लधिकतम  सीमा  से  छूट  दी  जा  सकती

 ऐसे  किसी  व्यक्ति  को  निदेशक  बनाने  की  अनुमत्ति  नए  बैंक  को  नहीं  दी  जाएगी  जो  किद्ी

 ऐसी  अन्य  बैं  किंग  कम्पनी  या  कम्यनियों  का  निदेशक  हो  जो  अपने  आप  में  बैंकिंग  कम्पनी  के  सभी

 घारकों  के  वोट  देने  के  अधिकारों  के  20%:  से  अधिक  की  वोट  देने  का  अधिकार  रखंता  जै  सा्कि

 ब्षककारी  विभियमनत  प्रबस्धन  में  निर्धारित  है  ।

 यह  बैंक  अपने  प्रबस्धन  स्थापना  नकदी  आवश्यकताओं  और  अपने  कार्यकलापों  की

 शम्भावना  के  सम्बन्ध  में  रिजय॑  बैंक  1934,  बेंककारी  विनियंमन  1949  और

 अन्य  सम्बद्ध  कानूनों  के  प्रावधानों  द्वारा  नियंत्रित  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  दिये  गये  निदेश

 मार्गनिर्देश  अन्य  बैंकों  के
 मामले  के  अनुरूप  ऐसे  किसी  बैंक  पर  लागू  हो  यह  सुनिश्चित  करना

 होगा  कि  एक  नया  बेंक  प्ररम्भ  में  महत्वपूर्ण  बैंकिंग  क्रिया-कलापों  पर  ही  केन्द्रित  हो  ।
 ह

 ऐसा  बैंक  बैंकिंग  लेखा  सम्बन्धी  नीतियों  और  अन्य  जेसी  भारतीय  रिजेंव

 बैंक  मे  निर्धारित  की  के  सम्बन्ध  में  विवेकपूर्ण  मानदण्डों  के  अधीन  बक  फो  बहुत  पहले  ही
 जोखिम  वाली  आस्तियों  की  8%  की  पूंजी  पयप्तिता  प्राप्त  करनी  होगी  ।  इसी  प्रकार  से  इसे  प्रारम्भ  से  ही
 क्षाय  की  पहचान  सम्बन्धी  परिसम्पत्तियों  के  वर्गीकरण  और  व्यवस्थाएं  भी  लागू  शव
 प्रकार  की  एकल  ऋणकर्ता  ओर  ग्रुप  ऋणकर्ता  की  एक्सपोजर  सीमाएं  होंगी  जो  समय-समय  पर  लागू
 होंगी  ।

 बंक  को  अन्य  घरेलू  यँकों  को  लागू  क्षेत्र  ऋण  लक्ष्यों  का  अनुपालन  करना  होगा  ।

 इस  तथ्य  की  पुष्टि  में  कि  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  की  सभी  श्रेणियों  को  ऋण  देने  में  कुछ  समय

 खगना  अपेक्षित  भारतीय  रिजय  बंक  द्वारा  तीन  वर्षों  की  प्रारम्भिक  अवधि  के  लिए  प्राथमिकता
 बाले  क्षेत्र  के  ऋणों  की  संरचना  में  कुछ  संरोधनों  पर  विचार  किया  जा  सकता

 (८)  ऐसे  बंक  को  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  इस  प्रकार  के  निर्देशों  की  भी  अबुपालना  करनी  होगी
 जैध्ाकि  निर्यात  ऋण  के  मामले  में  विधमान  बैंकों  पर  लागू  इसकी  सुविधा  के  रूप  इसे  विदेशी  मुद्रों
 में  कार्य  करने  के  जब  आवेदन  प्राधिकृत  ढीलर  लाइवेंस  जारो  किया  जाये  ।

 पु
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 (5)  किसी  नए  बेंक  को  उसकी  स्थापना  के  पश्चात्  कम  से  कम  तीन  वर्षों  क ेलिए  कोई  अनुचेभी
 या  स्पूचुअल  फण्ड  के  गठन  की  अनुमति  नहीं  होगी  ।  ऐसी  किसी  बंक  की  अस्य  कम्पनियों  की  हक्विटी  की

 धारिता  अन्य  बेकीं  को  लागू  विद्यमान  प्रावधानों  दारा  निमन्तित  होगी--अर्थात्

 जैसाकि  मेंककारी  विनियमन  के  तहत  निर्धारित  बंक  या  नियन्सत्रिते

 करने  वाली  कम्पनी  की  पूंजी  निधियों  का  30  जो  भी  कम  और

 (2)  भारतीय  रिजवे  बंक  के  मार्गनिदेशकों  के  अनुसार  एक  वर्ष  के  दोरान  वेक  की  दुृद्धिशील

 जमा  राशियों  का  बैंकों  प्रतिशत  ।

 अनुषंगिकों  और  म्यूचुअल  फण्ड  और  जब  स्थापित  और  अन्य  कम्पनियों  में  पोर्ट  फोलियों
 निवेशों  में  ऐसे  निवेशों  का  कुल  बैंकों  के  अपनी  प्रदत्त  पूंजी  और  प्रारक्षित  धन  का  20%,  से  अधिक  नहीं

 होगा  ।

 शाखा  खोलने  के  सम्बन्ध  यह  विशनान  जीति  द्वारा  नियन्त्रित  होगा  कि  बैंकों  दा रा  एक
 बार  पूंजी  पर्याप्तता  और  विवेष  पूर्ण  लेखा  सम्बन्धी  मायदण्डों  के  पूरा  करने  पर  भारतीय  रिजवं  बैंक  की

 पूर्वानुमति  के  बगेर  वे  शह  री/महानगरीय  केन्द्रों  सहित  विभिन्न  केन्द्रों  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  स्वतन्त्र

 महानगरीय  क्षेत्र  ओर  शहरों  में  उनकी  शाखाओं  के  अधिक  संकेन्द्रिकरण  को  दूर  करने  के

 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  निर्धारित  किए  गए  अनुसार  किसी  नए  बैंक  को  ग्राणीण  और  अर्ध-शहरी
 शाखाओं  का  खोलना  अपेक्षित  होगा  ।

 ऐसे  बैंक  को  भारतीय  रिजवं  बैंक  की  समग्र  नीति  मार्गनिरदेशों  के  भीतर  अपनी  ऋण  नीति
 को  निर्धारित  करना  होगा  |  ऐसा  कहते  इसे  सम्बद्ध  पार्टी  सम्बन्धी  लेन-देनों  को  शाभिल  करते  हुए
 विवेकपूर्ण  मानदण्डों  की  विशेषरूप  से  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  ।

 ऐसे  बैंक  की  बेहतर  ग्राहक  सेवा  प्रदान  करते  के  उद्देश्य  स ेकार्यालय

 संचार  आदि  में  नवीनतम  आधारभूत  सुविधाओं  का  पूर्ण  प्रयोग  करता  बैंक  को  ग्राहकों  की

 शिकायतों  पर  कार्यवाई  करने  के  लिए  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  ग्राहक  शिकायत  कक्ष  रखना  चाहिये  ।

 ऐसी  अन्य  शर्तें  जैसो  भारतीय  रिजबं  बैंक  द्वारा  समय-समय  पर  निर्धारित  की  जाएं  ।

 बाल  अमिक

 #73.  डा०  कािकेश्वर  पाज़  :  वया  श्रम  सनन््द्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  और  अन्य  राज्यों  में  वाल  श्रमिकों  को  संख्या  बढ़ती  जा  रही

 यदि  तो  इस  समय  बाल  श्रमिकों  की  संढया  कितनी  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  बाल  श्रमिकों  की  संद्या  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि

 हुई | क्या सरकार का विचार वाल श्रमिकों के कल्पराण के लिए विशेष रूप से उड़ीसा के लिए कोई योजना बनाने का और ध (5) यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा कया है ? 23 9



 ?  1914  प्रश्मों  के  लिखित  उत्तर

 सम्सालय  के  राज्य  मस्ती»  धो  ८ए०  :  (१)  से  बाल  अमिकों  को  संख्या  का

 वता  लगाने  के  लिए  कोई  वाधिक  सर्वेक्षण  नहीं  किया  जाता  1971  और  1981  की

 जनगणना  के  अनुसार  बाल  श्रमिकों  की  संख्या  निम्तानुसार  है  :

 ५  पमननकक++++  नमक  नमक  नमन  «९५५.

 उड़ीसा  भारत

 में  बाल  श्रमिक  4.92

 में  बाल  श्रमिक  7.02

 में  कुल  श्रम-बल

 में  कुल  भ्रम-बल  86.35  2225.2

 कार्य  के  दौरान  बालकों  को  शोषण  से  बचाने  के  लिए  और  उतकी  काये  दश'ओं  में  सुधार  के  लिए
 विभिन्न  कानूनों  में  विधायो  प्रावधान  बनाये  गये  इसके  बाल  श्रम  एवं

 लिये  कतिपय  जोखिमकारी  व्यवसायों  और  प्रक्रियाओं  में  बाल  श्रमिकों  के  नियोजन  को

 प्रतिषिद्ध  करता  है  और  अय्य  क्षेत्रों  मे ंउनके  नियोजन  को  विनियमित  करता

 ह  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  तेयार  की  गई  जिसमें  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  बाल  श्रमिकों
 _*  के  लाभ  के  लिये  त्षामान्य  विकास  कार्यक्रमों  और  बाल  श्रमिकों  के  उच्च  सघनता  वाले  क्षेत्रों  में  परियोजना

 आधारित  का  रंवाई  योजना  पर  ध्यान  देने  का  प्रावधान

 कार्योन्मुखी  परियोजनायें  शुरू  करने  के  लिये  स्वेच्छिक  सं  पठनों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती

 इसके  कामकाजी  बालकों  के  लाभ  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  की  सहायता  से  आई०  पी  ०

 ई०सी०  श्रमिकों  के  उन्मूलन  का  अन्तर्राष्ट्रीय  और  सी०  एल०  ए०  एस०  पी०

 श्रम  कारवाई  एवं  सहायता  नामक  दो  परियोजनाएं  भी  शुरू  की  गई

 उपरोक्त  उपाय  उड़ीसा  सहित  पूरे  देश  में  लाग्

 बहापुत्र  अम्तदेशीय  जलमार्गं

 शो  प्रवोन  डेका  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  असम  सरकार ने  ब्रह्मपुत्र  अन्त  रेंशीय  जलमार्ग  के  विकास  हेतु  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 देश  में  अन्य  अन्तर्देशीय  जलमार्गों  के विकास  हेतु  सरकार  ने  अन्य  कया  कदम  उठाये  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मम्जरालम  के  राज्य  मस्ती  जगदरोश  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 wera को  केन्द्र  सरकार  देश  में  राष्ट्रीय  राजमायों  के विकास  के  लिए  जिम्मेदार

 जब तक तीन जलमारगों को राष्ट्रीय जलमागों के रूप में घोषित किया जा चूका ओ इस प्रकार
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 (i)  गंगा  भागी  रश्री  और  हुगली  ली  का  इलाहादांद-हरिशया  (26-10-1986  से
 |  *

 (ii)  ब्रह्मपुतव  नदी  का  सदिया-धुवरी  खण्ड  (28-12-1988  से

 (77)  केरल  में  बेस्ट  कोस्ट  कनाल  का  कोट्रापुरम्  खण्ड  और  चम्पाकारा  तथा  उद्योग
 हे

 मंडल  नहरें  (1-2-1993  से

 इस  गंगा  के  हल्दिया-फ्टना  खण्ड  को  नदी  सफाई  कार्य  नौवहन  के  लिए  विकसित
 किया  जा  रहा  हल्दिया-फ  रक््का  खण्ड  (560  कि०  में  दिन

 में
 नौवहम  के  लिए  भ्यंनतम  2.0

 मीटर  गहरा  तथा  45  मीटर  चौड़ा  नौवहन  चेनल  चिह्लों  के  उपलब्ध  करवाया  गया

 फरवकरा-पटना  खण्ड  में  न््यूनतम  1.5  मीटर  गहरा  नौवहन  चनल  उपलब्ध

 मुगेर  और  पटना  में  कार्गो  हैंडलिग  टमिनल  सुविधाएं  उपलब्ध  करवाई  गई  भारतीय

 अन्तर्देशीय  जलमाग्ग  प्राधिकरण  ने  4.90  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  पटना  में  एक  स्थाई
 टमिनल  के  निर्माण  की  स्वीकृति  दे  दी

 दिन  के  समय  नोयहन  के  लिए  ब्रह्मपुत्र  नदी  में  बांग्लादेश  बार्डर  से  गुहाबटी  खब्ड  में  न्यूनतम
 2.0  मीटर  गहरा  तथा  4  मीटर  चौड़ा  तथा  गुवाहटी  डिब्रूगढ़  तक  1.5  मीटर  गहरा  चैमल

 चिन््हों  के  उपलब्ध  करवबाये  गये  धुवरी-पटना  खण्ड  में  कार्गो  हैंडलिंग  के  लिए  टमिनल  सुविधाएं
 उपलब्ध  करवाई  गई

 जहां  तक  वेस्ट  कोस्ट  कनाल  का  सम्बन्ध  जलमार्मों  के  विकास  तथा  अन्य  आधारभूत  सुविधाओं
 के  नये  विकास  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीव  योजना  में  62.00  करोड़  रुपये  के  परिव्यव  की  व्यवस्था की

 गई  है  ।

 इसके  सातवीं  ओर  आठवीं  योजनाओं  में  विभिन्न  राज्यों  केस्द्र  द्वारा  प्रयोगित

 निम्नलिखित  स्क्रीमों  को  केन््द्रीप  सहायता  की  स्वीकृति  दी  गई  थी  |

 (1)  गोवा  की  जुआरो  तथा  मापुसा  नदियों  में  वहृद  निकर्षण  कार्य  ।

 (2)  बिहार  में  गंडक  और  कोसी  नदियों  में  जलराशिक  सर्वेक्षण  ।

 (3)  केरल  में  चम्पाकरा  तथा  उद्योगमण्डल  नहरों  का  विकास  तथा  हेतु  जैश्टूयो ंका ह  '

 2
 (3)  तमिलंनाद  में  वोकिधम  नहर  में  सुधार

 (5)  उत्तर  प्रदेश  में  गंगा  के  फीडर  रूटों  क ेविकास  के  लिए  जलराशिक  सर्वेक्षण  तथा  ब्ववहायंता

 (6)  गुजरात  माधमाट.और  घभरूच  के  बीच  जलमाय  का  विकास  |

 (7)  अम्तम  में  पंडु  पर  स्लिपये  का  निर्माण  ।

 -
 (8)  पश्चिम  वंग्राक्ष  में  हुमली  नदी-पर  फैरी  सेबाकों  के  लिए  9  स्थानों  पर  असिनल  सुविधाएं  ।
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 सक्क  निर्माण  कार्य  को  गेर-सरकारो  छेत्र  को  सौंपना

 ४735.  श्री  सूप  नारायण  पादण  :

 श्री  केशरी  लाल  :

 कया  जल-मभूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  फ्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रख-रखाव  और  विकास  कार्य  के  लिए  गे

 धरकारी  क्षेत्र  को  ठेके  दिये

 ~.  .  यदि  तो  उन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  लिए  ठेके  दिए  गये  हैं  ;

 पैर  सरकारी  संगठनों  को  किस  प्रकार  का  कार्य  सोंपा  गया  और

 इन  राष्ट्रीय  राजमा्गों  पर  लगाए  जाने  वाले  कर  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मम्जालय  के  शाज्य  सम्त्रो  जगदोश  :  से  :

 नहीं  ।  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  शल्क  आधारित  सुविधाओं  के  २ख-रखाव  और
 संडालन  में  निड्री  क्षेत्र को शामिल  करने  पर  विचार  कर  रही  विभिन्न  उत्त  रदायित्वों  के  सम्बन्ध  में
 निजी  क्षेत्र  को  दिए  जाने  वाले  प्रस्ताबित  प्रोत्साहनों  के  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  होने  महा  राष्ट्र
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  4  पर  पनवल  बाईपास  के  कार्य  संचालन  तथा  अन्तरण  और  के
 आधार  पर  आरम्भ  करने  के  लिए  भारत  राज्य  सरकार  इन्फास्टक्चर  लोजिंग  एण्ड  फाइनेंशियल

 सर्विसेज  लि०  एल०  एण्ड  एफ०  के  बीच  हाल  ही  में  एक  समझ्नोता-शापन

 पर  हस्ताक्षर  जिमे  गये  सरकार  का  आशय  निजी  क्षेत्र  पुलों  तथा  एक्सप्रेसबे  आदि  के

 विकास  में  शामिल  करना  है  |  शुल्क  की  दर  अलग-अलग  परियोजना  के  लिए  अलग-अलग  होगी  जो  कि

 ट्रेफिक  की  रियावत  की  इंधन  आदि  की  बचत  को  दृष्टि  से  होने  बाले

 लाभों  पर  निर्भर  करेगी  ।

 झाय  के  मिर्यात  में  कमी

 ~  76  भरी  चलित्तबसु  :

 श्री  सी०  पी०  मुदालगिरियप्पा  :

 क्या  वाधिस्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाय  के  निर्यात  में  कमी  के  संकेत  दिखाई  पड़े

 बदि  तो  इसके  क्या  कारण

 बाय  का  निर्यात  ब्रढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विन्नार  है  ;

 क्या  सककार  ने  चाय  का  निर्यात  के  लिये  किये  गये  उपायों  के  रूप  में  निर्यात
 आाशारित  बाय  की  छः  किस्मों  को  मंजूरी  दे  दी  और

 (5)  विदेशी  बाजारों  में  इन  ब्रांडों
 को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बाजिल्प  संत्रो  और  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  के

 2.
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 दोरान  चाय  के  निर्यातों  में  कमी  आई  इसका  कारण  यह  रहा  हैँ  कि  रूस  ओर  अन्य  सी  ०  भाई०  एस०
 देशों  द्वारा  अपनी  आतंरिक  आथिक  समस्याओं  के  कारण  चाय  की  कम  खरीद  की  गई

 सरकार  विभिन्न  देशों  को  उद्योग  शिष्टमंडल  भेजकर  चाय  के  निर्यात  के  विविधीकरण  को

 प्रोत्साहन  दे  रही  रूस  सहित  कुछेक  सी०  आई०  एस०  देशों  के  साथ  व्यापार  संतेख  भी  सम्पन्त  किये

 गये  अन्य  देशों  को  अपनी  चाय  की  गुणवत्ता  और  कीमत  की  प्रतियोगिता  बताते  हुए  भारतीय  चाय

 की  अधिक  मात्ना  खरीदने  के  लिए  आग्रह  किया  जा  रहा
 ््ि

 ओर  घिश्व  बाजार  में  भारतीय  चाय  के  संबधंन  हेतु  टी  बोड़  पहले  ही  अश्वम
 और  नीलगिरी  लोगों  का  प्रचार  कर  रहा  है  जिसका  उद्देश्य  भारतीय  चाय  की  सुप्रश्चिद्ध  किस्पों  को

 लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  टी  बोर्ड  विदेश  में  संवर्धनात्मक  क्रियाकलाप  शुरू  करता  है  जिनमें  मेज्ों  गौर

 प्र  दर्शनियों  में  भाग  क्रंता-विकरेता  बैठक  आयोजित  करना  और  प्रचार  आदि  शामिल

 सरकारो  क्षेत्र  के  बांड  तथा  यूनिटों  का  व्यापार

 *77.  डा०  डो०  वेंकटेश्वर  राज  :  कया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  करंगे  कि

 सरकारी  क्षेत्र  के  बांडों  तथा  यूनिटों  में  व्यापार  के  सम्बन्ध  भें  नाइकर्णोी  समिति  द्वारा  की  गई
 घिफारिशों  का  ब्योरा  क्या  है

 सरकार  द्वारा  कार्यान्दित  की  गई  शिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और॑

 इस  पर  प्रतिभूति  और  बिनिमय  बोर्ड  और  अन्य  सम्बन्धित  निकायों  की  प्रतिक्रिया  क्या  है

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भौर  संसदोम  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  भस्त्री  अबरारे

 :  समिति  की  प्रमुश  सिफारिशें  निम्नलिखित  हैं  :---

 (1  )  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उदामों  के  बांडों  की  निगम  शर्ते  बाजार  आधारित  होगी

 (1)  कर-मुक्त  बांडों  के  निर्मम  की  समीक्षा  की  जाये  ।

 (9)  भारतीय  रिजय  बैंक  के  विवेक  सम्मत  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  तहत  बांडों  में  तुरन्त  बायदा

 लेन-देन  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 व्यापार  को  सरल  बनाने  के  लिए  इलेबट्रोनिक  निकासी  तथा  निपटान  प्रणाली  की

 बद्ध  तरीके  से  स्थापना  की  इस  बैंकर  रसीदों  का  उपयोग  करके  भारतीय  रिजबं  बैंक  द्वारा

 निर्धारित  आवश्यक  रक्षोपायों  द्वारा  व्यापार  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 और  :  पूंजी  वालारों  से  सम्बद्द  उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  द्वारा  उन  सिफारिशों

 की  जांच  की  गई  ।  इस  समिति  में  भारतीय  रिजवय  सचिव  कार्य  ओर

 भारतीय  प्रतिभूति  तथा  विनिमय  बोर्ड  शामिल  समिति  ने  उपयुक्त  संघटनात्मक  प्रनन्ध्रों  के

 अभाव  में  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  बांडों  और  यूनिटों  में  तुरन्त  वायदा  लेम-देन  की  अनुमति  न  देने
 का  निश्चय  समिति  द्वारा  की गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  इलेक्ट्रोनिक  निपटान  और

 निक्षेप  प्रणासी  की  स्थापना  करने  से  सम्बद्ध  कार्य  को  भारतीय  स्टाक  घारिता  निगस  लि०  ने  अपने  हाथ
 ले  लिया
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 लि  अकीलक  अअ  चलुलनललललललललब कल  किक  क«  शिपयार्ड  «मक

 हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिसिदेड

 भ्रो  जा  फर्नांडीोज  :

 भी  समोरंजम  भक्त  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहम  मंत्री  यह  बताने  की  कृता  करेंगे  कि  :

 क्या  एस०  वी०  आई  कैपिटल  मार्कट्स  लिमिटेड  से  हिन्दुस्तान  शिपपार्ड  लिमिटेड  के  लिए

 एक  उपयुक्त  विक्तीय  पुनगंठन  पैकेज  तैयार  करने  को  कहा  गया

 यदि  तो  बया  मंत्रालय  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  गई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 :  कया  रुर्ण  शिपयार्ड  के  वित्तीय  पुनर्गठन  पैकेज  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लें  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?  ह

 अल-भूतल  परिवहन  सम्जालय  के  राज्य  मस्खो  जगदोश  :  जी

 जी

 एस०  बी०  आई०  कंपिटल  म।किट्प  लि०  ते  अपनी  दूसरी  रिपोर्ट  में  पूंजी गत  पुनगंठन  हेतु
 2  विकल्प  दिए  थे  जिनमें  निम्नलिखित  मतभेद

 (।  )  नकद  घाटे  की  प्रतिपुति  की  माता  ।

 (ii)  )  तकद-उधार  शेष  का  निपटान  ।

 उन  दोनों  विकल्पों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  1  और  [1  पर  दिए  गये

 जी  नहीं  ।  उठता

 .  (8)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 :  प्जीगत  पुनर्गठन  के  ब्योरे  बने  बाले  बिधरण  विकल्प

 श.ोड़

 ब्यौरों
 31-03-92

 31-03-92  टिप्पणियां ह
 पुनगैठन-पूर्व  पुनगंठन  के  बाद

 के  ः  2  3  4

 गन
 “  जहडैैटक्एप७क्हफजडफड्पफ७।णपए8छफफपफ्पपएपए8७/क2हउोसउप्र|्जज-पपद-एइ:/:|/|+||/

 नर
 रारसाक

 1.  ,  शैयर  पूंजी  7.43  122.00+  इसमें  पूंजीगत  निवेश  हेतु  दिया

 गया  54.57  करोड़  रु०  का  ऋण
 शामिल

 2...  युरक्षित  ऋण

 2.1  बी०  आई०  तकद  उधार  150.00  52.37  *फंडिड  इग्टरेस्ट  टर्न  लोन
 एस०बी०  आई०  एफ०  आई०
 टी०  एल०  97.63.

 24:
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 3.  धसुरक्षित  ऋण

 सरकारी  ऋण

 संसाधन  ऋण  87.00.  ++*
 कर  दिया  गया  ।

 हाउसिंग  स्कीम  ९,  54.57  करोड़  रु०  कौ  इसे

 राशि  को  इक्बिटी  में  बदल  दिया

 है  जैसा  कि  ऊपर  उस्लिखित

 ओ०  पी०  एफ०  याई  ऋण  राशि को इक्बिटी में बदल  भर

 स्टेज  2  परियोजना  ऋण  37.34

 इन्टरंस्ट  फंडिड  स्टेज  2  3.59

 संचित  ब्याज  और  देय

 :  ऋण  न  कर  दिया

 4.  सरकार  से  अन्य  ऋण

 उन  पर  ब्याज  तथा  देय

 4.2.  संबित  ब्याज  जो  देय नहीं  0.34

 5.  संबित  घाटा  (399.95)  भसंतिम  रूप  से

 अनुमानित  दिया  करोड़  र  ०

 की  संजित  हानि  को  इस

 प्रकार  परिश्रक्षित  किया  आना

 है  ।

 माफ  किया  यथा  व्यास

 माफ किया  करोड़  ७

 (४)  बाटे  की  अतिर्सत के
 समायोजित

 --87.00  करोड़  ३०  '

 पूंगीगत  पुनर्मठम  के  बाद

 संबित  हानि

 करोड़  रु०

 -3-92  को  रुपए  की  संचित  हानि  का  अमुमान  एस०बी०  आई०  कंपीटल

 माकिट  की  दिनांक  23-3-92  को  प्रस्तुत  रिपीर्ट  पर  आधारित  है  ।

 28.
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 प्रस्तावित  पूंजोगत  पुनर्गठन  के  ब्योरे  दर्शाते  वाला  दूसरा  विकल्प

 ५  ।  2  धर  रोड़-रू०

 31-3-92  31-9-92  टिप्पणियां

 पा

 है
 पुनर्गठन  पुनर्गठन  के  बाद  ह

 2  3  4

 झैयरपूंजी
 ...

 2  3  इसमेंपूंजीगत  निवेश  हेतु  दिया

 सुरक्षित  ऋण
 od

 4.57  करोड़  रु०  का  ऋण  शंभिल
 ॥

 एस०  बी०  आई०  नकद  _150.00  —  न

 अपुरक्षित ऋण  ,  ..  -  .  ey
 नया  ज्याज  मुबत  सरकारी  ऋण  150.00

 है
 संसाधन  ऋण  87.00%  %  54.57  करोड़  र०  की  इस  राशि  को

 +  *इक्र्बिटी  में  बदल  दिया  गया  है  जैसाकि
 ऊपर  दर्शाया  गया

 हा  उरतिंग  स्कीम  ,  ...
 &४&79.8]  9.8]  SO  गा

 बो०  पी  ०  एफ०  याईं  ऋण  ../  10.83

 स्टेज  2  परियोजना  ऋण  :37.34.  ,  ....  +नकद  हानि  की  प्रतिपूर्ति  प्रति डे
 समायोजित

 इन्टर्रस्ट  फंडिउ  स्टेज  2.  .  .2  3.59  +,.  4  '

 उपर्युक्त  पर  संजित  ब्याज  तथा  देय  100520

 धरकार  से  अन्य  ऋण  10.40  25.19

 डश  पर  संबित  स्याज  जो  देय'है  14.48  :

 डस  पर  संतित  ब्याज  जो  देय  नहीं  0.31

 पी०  एंड  एल०  अकाउंट  399.95  212.43*  *31-3-92  को  अनंतिम  रूप  से
 “  का

 अनुमानित  399.95  करोड़  रुपये
 की  संचित  हानि  को  इस  प्रकार
 परिब्रतित  किया  जाना  है  :

 किया  गया  ब्याज

 -7100.52  करोड़  र०

 (7)  नकद  घाटे  की  प्रतिपूर्ति  के
 प्रति  समायोजित

 --87.00  करोड़  रु७

 (iii)  पूँजीगत  पुनर्गठन  के  बाद
 सचित  हानि

 करोड़  २०
 हहुऋ  31-3-92  को  399.95  करोड़  रपये  की  सचित  हानि  का  अनुमान  एफ०  पी०  आई०

 कैपिटल  माकिट  द्वारा  दिनांक  23-3-92  की  प्रस्तुत  पर  आधारित

 लेखा--परीक्षापूर्ण  होने  के  पश्चात्  455.54  १  रं.डू  रुपये  की  संयमी  हानि  थी  ।

 ्
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 राज्यों  को  अनुदान  और  ऋतष्र

 "79,  श्री  काशीराम  राणा  :  क्या  वित्त  मन्खी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों
 के

 दोरान  प्रत्येक  राज्य  को  अलग-अलग  कितना  वाधिक  अनुदान  तथा

 अल्पावधि  ऋण  स्वीकृत  किया  गया

 गया  उक्त  अवधि  में  कुछ  राज्यों  को  स्वीकृत  वाषिक  अनुदान  और  अ॑ल्पावधि  ऋण  राधि
 में  कमी  होती  गयी

 यदि  तो  इसके  क्या  का  रण

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  वित्तीय  आवंटन  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  से  अमुरोध  किया

 और  है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  काय्यंबाही  की  गई  है  ?

 बिश  मन्तालय  में  राज्य  मन््त्रो  एम०  थो०  चमाशेसर  पिछले  तीन  वर्षोंके

 दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  मंजूर  किये  गये  वाधिक  अनुदानों  को  दिखाने  वाला  विश्वरण  संलग्न  वित्त

 मम्तालय  द्वारा  राज्यों  को  कोई  अल्पावधि  ऋण  मंजूर  नहीं  किये  जाते  ।  /  ॥

 उक्त  अवधि  के  दौरान  अरुणाचल  गोषा  ओर  हरियाणा  के  मामले  को  छोड़कर

 राज्यों  को  स्वीकृत  वाधिक  अनुदानों  में  वृद्धि  हुई

 अरुणाचल  प्रदेश  क ेलिए  1989-90  की  तुलना  में  1990-91  में  थोड़ी-सी  कमी  हुई  थी

 क्योंकि  नवें  वित्त  आयोग  द्वारा  उनकी  दूसरी  रिपोर्ट  में  स्तफारिश  की  गई  राशि  उनकी  पहली  रिपोर्ट  में

 प्िफारिश  की  गई  राशि  से  थोड़ी  कम  गोवा  के  लिए  1991-92  के  दो  रान  अनुदान  में  कमी  राज्य

 योजना  के  लिए  1990-91  की  तुलना  में  1991-92  में  कम  केन्द्रीय  योजना  सहायता  आबंटित  किये

 जाने  के  कारण  हुई  |  हरियाणा  ने  नवें  वित्त  भ्ायोग  द्वारा  उनकी  पहली  रिपोर्ट  में  किए  गये

 प्रशासन  के  स्तरों  के  उन्नयन  के  कुछ  काय  निर्धारित  समयावधि  में  शुरू  नहीं  किए  और  उनके  प्रति  दावों

 को  तरजीह  दी  ।  इस  हरियाणा  1990-91  की  तुलना  में  1991-92  में  कम  राशि  की  प्रतिपूर्ति

 का  हकदार  था  ।

 और  राज्यों  को  किये  गये  वित्तीय  आवंटन  या  तो  गाडगिल  फार्मूले  के  आधार  पर

 सामान्य  केस्द्रीय  पोजना  सहायता  के  रूप  में  होते  हैं  या  बाह्य  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  लिए  किये

 ये  व्यय  की  प्रतिपूर्तियों  तथा  बाह्य  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं
 के

 प्रति  दायर  किये
 गय्ने

 दावों  के

 भाधार  पर  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सट्टायता  के  रूप  में  होते  हैं  अथवा  नवें  वित्त  आयोग  को  सिफारिशों  पर शिया  पर

 होते  हैं  ।

 30°:



 7  फास्मूर्त  1914  4
 ु

 प्रश्नों  के
 सिखित

 उत्तर

 विधरण

 राज्यों  को  स्वीकृत  बाधिक  अनुदात

 रुपए

 राज्य

 ः

 1989-90  1990-91  1991-92

 1.  आन्ध्न  प्रदेश  178.41  335.24  359.03

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  210.91  209.45  272.50

 3.  अप्तम  41334  34  776.28  893.05

 4.  बिहार  211.58  414.68  498.33

 5.  गोवा  51.91  65.02  48.32

 6.  गुजरात  89.77  175.59  263.29

 7.  हरियाणा  33.32  61.10  55.36

 8.  हिमाचन्त  प्रदेश  290.55  344.49  376.77

 9.  जम्मू और  कश्मीर  390.06  741.69  868.68
 10.  कर्नाटक  91.42  113.37  151.16
 11.  केरल  101.39  180.29  197.50

 12.  मध्य  प्रदेश  171.87  321.85  409.69

 13.  महाराष्ट्र  190.92  226.59  248.95

 14.  मणिपुर  192.32  213.21  245.37
 15.  मेघालय  162.96  185.96 6  197.84
 16.  मिजोरम  182.07  201.41  224.70
 17.  नागारलैण्ड  186.52  210.35  242.42
 18.  उड़ीसा  197.48  302.09  334.27
 19.  पंजाब  45.94  81.92  95.27
 20.  राजस्थान  160.49  400.64  459.63
 21.  सिषरिकम  71.28  81.34  98.35
 22.  तमिलनाडु  181.09  221.26  268.47
 23.  त्रिपुरा  227.13  254.44  279.49
 24.  उत्तर  प्रदेश  564.80  1149.50  1351.74
 25.  पश्चिम  बंगाल  187.17  320.49  348.12

 कुल  4784.70  7588.25  8788.12
 नामक  आफ  +  आकर  वजन  नमक  काम  कक



 अश्मी  के  लिखित  उत्तर  26  1993

 भूतपूर्व  संनिकों  को  आवास  सुविधाएं

 ह

 #80.  डॉ०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  रक्षा  सभ्खो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  भूतपूर्व  सेनिकों  को  रियायती  दर  पर  आवास  सुविधाएं  देने

 अथवा  डी  ०डी  ०ए०  और  अन्य  राज्यीय  ग्रामीण/शहरी  आवास  बोडडों  ते  प्राथलिकता  के  आधार

 भ्रावास  उपतरब्ध  कराने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कितने  राज्यों  में  इस  प्रकार  की  योजनाएं  पहले  से  ही  लागू

 और  के  दौरान  इन  योजनाओं  के  अन्तगेंत  राज्य-वार  कितने  भाबंटन

 किये

 के  लिए  ऐसे  आबंटनों  का  राज्य-वार  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 क्या  और  के  दौरान  इन  भूतपूर्व  सैनिकों  की  आवासीय  भूमि/जआवास
 छरीदने  के  लिए  कोई  आथिक  सहापता  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्तम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?  े  ॥॒

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  से  की  व्यवस्था  राज्य  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र

 की  सरकारों  द्वारा  की  जाती  दिल्ली  विकास  हरियाणा  शहरी  विकास  प्राप्चिकरण  तथा

 अन्य  राज्य  ग्रामीण/राहरी  आवास  बोडं  स्दायत्त  रकारी
 निकाय  हैं  जो  राज्य  सरकारों  के  नियंत्रण

 में  कार्य  करते  अधिकांश  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  सेवारत/सेबानिवृत्त  कामिकों  को  आवास  और

 बावास  भ-घण्डों  के  आबंटनਂ  के  लिए  आरक्षण  का  प्रतिशत  अलग-अलग  निर्धारित  किया  धूतपूर्व
 सैनिकों  को  आवास/आवासीय  भू-खण्डों  के

 आबंटन  के  लिए  आरक्षण  के  रे  में  राज़्य-बार  सुचना
 संलग्न  विवरण  में  ढी  गई  अरुणाचल  मिजोरम  तथा  अंदमान  और

 निकोबार  द्वीप-समूह  में  इस  प्रकार  का  कोई  आरक्षण  नहीं  है  ।

 आवास  की  व्यवस्था  राज्य  सरकारे/संघ  राज्य  क्षेत्र  करते  हैं  इसलिए  अपनी  आवाद्ीय  योजनाओं

 को  बनाने  और  उतके  लिए  घनराशि  उपलब्ध  कराने  का  काम  भी  वे  सरकारें  ही  करती

 विवरण

 भूतपूर्व  सेनिकों  के लिए  आवास/आवासोय  भ्.खष्डों  के  लिए  राज्यों/संघ
 शासित  प्रदेशों  हारा  उपलब्ध  कराए  गए  आरक्षण  का  विवरण

 ऋण्सं०  राज्य  का  नाम  गाबंटन  में  आरक्षण  का  प्रतिशत

 आवांस  आवासीय  भू-खष्ड

 आन्ध्र  प्रदेश  5  ---

 2.  बिहार  .

 3.  वोबा  ब्ज्क  5  अन्य  द  #*.



 |  1914

 1

 4.

 60

 नय

 ७

 (»

 9.

 20.

 22.

 24.

 28

 2

 गुजरात

 .  हरियाणा

 ,  हिम्नायश  प्रदेश

 -  जम्मू  और  कश्मीर

 .  केरल

 कर्नाटक

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेडालप

 उड्लौसा

 पंजाब

 राजस्थान  -

 सिदिकिम

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 अरुणाचल  प्रदेश

 असम

 निजोरम

 नगा  लंण्ड

 बिपुरा

 26.  बंडोगढ़
 ”

 27.

 28.

 29.

 दिल्ली

 पांडिचेरी

 अंदमान  और  निकोआर  द्वीप  समूह

 3

 चइ्ड  ससअन्ॉ््ॉड:::स::ट:  लि  के  स्स्घ  ससकसफसफफफसकफकमसअससल  र  इस्इ हा  ह  “  ०  सन  हल
 10

 प्रश्वों  क ेलिखित  उत्तर

 4

 पेंशन  को  छीड़कर  1200/-
 रु०  तक  की  मासिक  आय
 वाले  भूतपुर्व  सैनिकों  को

 मकान  बनाने  के  लिए
 2  गुंठा  भूमि

 ह

 2.0

 10

 2

 3

 10

 डा

 10

 आवासीय  भू-खण्डों  के

 आवंटन  में  प्राथमिकता

 8

 10

 7.5



 भ्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  26  199% ६
 व  पाक  न्प  माह  ३  धक>क-  कअ  आसान

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों  में  घाटा

 623.  प्रो  अशोक्त  भानम्दराव  देश  क्या  बिस  मग्तो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 सरकारो  क्षेत्र  के  उन  बैंकों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  घाटे  में  बल  रहे  और
 ह

 ( है

 सरकार  द्वारा  इन  बैंकों  को  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  अथबा  उठाये

 घित्त  मन्त्ालय  में  राज्य  भरती  और  संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्ती  अबरार

 :  31-3-1993  को  समाप्त  चालू  वर्ष  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  वाणिक  लेंखों  को

 अभी  अन्तिम  छहय  नहीं  दिया  गया  यूको  बैंक  और  न्यू  बंक  आफ  इंडिया  ने  31-3-1992  को

 समाप्त  वर्ष  के  वाधिक  लेखों  में  घाटा  दिखाया  है  ।

 सरकार  और  भारतीय  रिजर्व  बैंक  सरकारो  क्षोत्न  के  बँकों  के  कार्यानिष्पोदन  और

 प्रदता  में  सुधार  लाने  के  लिए  समय-समय  पर  यथापेक्षित  उपाय  करते  रहे  है

 स्वणिम  स्वेध्छिक  सेवा  निवज्षि  योजना  हैन्दशेक

 624.  डा०  सुधार  क्या  रक्षा  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हु

 |

 क्या  उनके  मन्त्नालय  के  अधीनस्थ  सभी  उपक्रमों  में  स्वणिम  स्वैच्छिक  सेबानिवुत्ति  योगता

 लागू  करायी  जा  रही  ु  ‘

 यदि  तो  इनमें  से  प्रत्येक  उपक्रम  में  इस  योजना  के  अन्तगंत  कितने  कंस  कारियों  ने

 स्वैचिछिक  सेवा  निवत्ति  ली  है

 3  1993  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  प्रत्येक  उपक्रम  में  योजना  के  अंतयंत

 स्त्रैच्छिक  सेवा  निवत्ति  हेतु  कितने  आवेदन  लम्बित  पड़े  और

 ऐसे  आवेदनों  के  शीघ्र  निपटाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाएंगे  ।

 रक्षा  मन्त्ती  शरद  :  रक्षा  मन्त्रालय  के  अधीन  मिश्र  धातु  निगव  लिमिटेड  और

 माक्षगांब  डाक  लिमिटेड  को  छोड़कर  रक्षा  क्षेत्र  क ेसभी  उपक्रमों  ने  स्वैच्छिक  सेवानिव॒त्ति  के  सम्बन्ध  में

 क्षपनी  योजनाएं  अधिसूचित  कर  दी  हैं  ।

 ओर  स्वेच्छिक  सेवानिबति  लेने  वाले  कमेचारियों  की  संदथा  और  31  जनवरी

 1993  की  स्थिति  के  अनुसांर  स्वेच्छिक  सेवानिवत्ति  के  लिए  प्राप्त  लम्बित  आवेदन  पत्रों  की  संख्यों  संलरम

 विवरण  में  दर्शाई  गई

 (w)  स्वेडिछिक  सेवा  निवृत्ति  के  लिए  प्राप्त  आवेदन  वाई  शीघ्रता  से  की  जांती  है  लेकिन
 इसमें

 प्रनराशि
 की  कमी  का  भी  ध्यान रबा  जाता  |  #..0.0.........  .......  ..

 ्रईः



 7  1914  के  लिखित  उत्तर
 करा»  ४००  का  नह  कक  पक  ७७»  का  जम  धाावा  «कप  आ

 विवरण

 क्त्स०  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  स्वेल्छिक  सेबानिवुत्ति  31-1-1993  की  स्थिति
 ......

 उपक्रम  का  नाम  के  अस्तगंत  सेबा-निवृत्त  हुए  के  अनुसार  निबटान  के
 रा

 कर्मचारियों  की  संख्या  लिए  लंबित  मामलों  की

 संख्या

 न  vee  हु  3  4

 A.  हिल्बुस्तात.एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  699.  133

 एू

 2.  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  507

 ई

 3.  भारत  अथंमूवर्स  लिमिटेड  375  87

 ई  एम

 4.  माझगांव  डाक  लिमिटेड  न

 डी

 5.  गार्डन  रीच  शिपबिल्ड्स  एण्ड  20  _

 इंजीनियर्स  लिमिटेड  जार

 6.  गोवा  शिपयार्ड  लिमिटेड  _

 एस

 7.  भारत  डायनामिक्स  लिमिटेड  9

 डी

 8.  मिश्र  धोतु  निगम  लिमिटेड  न  न

 हि

 बस्तर  मशोनरी  का  विर्माण  व  निर्यात

 625.  श्री  गोपी  नाथ  ग़ज़पति  :  क्या:वानिण्य  भनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौर!न  प्रति  वर्ष  दिये  गे  वस्त्र  मशीनरी  के  कुल  निर्माण  व  नियत  का

 ब्यौरा  कया

 -  उक्त  अवधि  के  वी  रान  जिम  देशों को  इसका  निर्यात  किया  उसका  ब्योरा  क्या

 कया  सरकार  को  इसके  निर्माण  व  त्तियात  में  बुद्धि  करने  के  लिये  कोई  अध्यावेदन  प्राप्त  हुआ
 बोर

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उध्त  सरकार  की  क्या  अतिक्िया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  प्रणव  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  बस्त्र  मशीवरी  का  उत्पादन

 तथा  बस्त्र  मशीनरी  और  पुओं  के  निर्यात  से  सम्दस्धित  ब्योरे  निम्तानुसार

 3$



 RE  1993 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तेर

 करोड़  २०

 यर्ष  निर्यात

 1989-90  644.02  125.48

 1990-91  945.41  164.59

 1991-92  1029.60  164.46

 ना  अााअााााााा  भा  ॥ल्७७७७८७७८७८७एल्८ए-्-"एल्""८शनस्नशणशणशशशशशशशनशशणशशणशशशशशशशशशशशशशशशशणशणशणशणशशशशशशनशश८णणभणणा  आओ

 भारतीय  बस्त्र  मशीनरी  और  पुर्जो  का  निर्यात  विश्व  के  लगभग  सभी  देशों  में  किया  जा

 रहा  है  जिनमें  सी  आई  एस

 केन््या  श्री
 भादि  प्रमुख  देश

 और  हालांकि  सरकार  को  वस्त्र  मशीनरी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई
 अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  लेकिन  वस्त्र  मशीन  के  निर्यायकों  ने  निर्यात  में  बृद्धि  करने  के  लिए  सरकार
 को  कुछ  सुझाव  दिये  सरकार  ने  इन  सुझावों  की  जांच  फी  है  और  जहां  सम्भव  हुआ  इन्हें  फार्यान्बित
 किया  है  ।

 भारतीय  जाय  व्यापार  निगम  के  कर्मचारियों  को  भविष्य

 प्रेचुहुटी  के यकाया  का  भुगतान

 62८.  श्री  जितेन्द्र  गाय  क्या  बाणिज्य  मरत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  के  प्रबन्ध  वाले  चाय  बागानों  के  कर्ंचारियों

 को  भविष्य  निधि/ग्रेचु  हटी  के  बकाया  का  भुगतान  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मन््त्री  प्रणब  से  चाय  के  एककों  का

 अधिग्रहण  और  अन्तरण  1985  के  उपबन्धों  के  तहत  नियुक्त  भुगतान  ने  टी  ट्रेडिंग
 कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  लि०  द्वारा  संचालित  राष्ट्रीकृत  रुणण  चाय  बागानों  के  फ्र्मचारियों  की  भविष्य

 निधि  की  शेष  राशि  ग्रेचुइटी  से  सम्बन्धित  दावों  सहित  विभिन्न  प्रकार  के  दावों  का  निपटान  करने  के  लिए
 कार्यभार  ग्रहण  किया  जो  राष्ट्रीयकरण  से  पृ  कम॑  चारियों  के  जमा  थे  ।

 दिल्लो  पविहन  लिगस  हारा  फालतू  भूलि  को  बिक्री

 627.  कुमारी  विमला  व्या  जल-भूतल  परिषहन  मन्त्री  27  1992  के

 अंतारांकित  प्रश्न  संख्या  813  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  इस  बीच  अपने  विभिन्न  डिपुओं  में  मौजूद  अप्रयुयत्त  अयक्ा

 फालतु  भूमि  को  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए  बेचने  की  अपनी  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  है

 यदि  तो  डिपोवार  ऐसी  भूमि  का  क्षेत्रफल  कितना  और

 उक्त  भूमि  को  वेचने  के  परिणा  मंस्मरूप  अनुमानित  कितना  राजस्व  प्राप्त  होगा  ?

 हक



 :
 भ्रश्तों  के लिखित  उसर

 en

 जल  परिवहन  सम्त्र।लय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  (१)

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  कुषि  ओर  प्राभीण  निकास  बेंक  को  नई  शाजाये

 ओऔ  एन ०  थे  राठबा  :  क्या  विस  मन्त्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  की  शाखायें  वर्ष  1992-93  के  दौरान  प्रत्येक

 राज्य  में  कित-किन  स्थानों  पर  खोलने  का  विचार  और

 (a)  इन्हें  कब  तक  खोल  दिया  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अदरार  :

 और  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  )
 ने  मुचित  बिया  है  कि  क्षेट्रीय

 उप  कार्यालयों  के  रूप  में  सभी  राज्यों  में  उसकी  शाखायें  इसके  150  जिलों  #  एकल  व्यक्ति
 संचालित  जिला  कायलिय  1992-५3  2-५3  के  चाल  वित्त  य  वर्ष  के  दौरान  50  और  जिला  कार्यालय  खोलने

 का  अन्तिम  प्रस्ताव  इसकी  जिले-वार  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  पता  लगाए  गए  केदों  में
 आवश्यक  आधारभूत  सुधिधायें  उपलब्ध  होने  पर  कार्यालय  खोले

 विवरण
 ——

 रज्य  जिला

 असम  एन  सी  हिल्स

 हैं  सोनितपुर
 आन्धर  करीम  नगर

 मेंढक

 तालगोंडा

 वबारंगल

 बिहार  मुजफ्फरपुर

 गुजरात  खेड़ा

 मेहसाणा
 राजकोट

 हरियाणा  फरीदाबाद

 सिरसा

 हिमाचल  प्रदेश  सोलन

 जम्मू  व  कश्मीर  रजौरी

 कर्नाटक  बेलगाँव

 चिकमगलू  र/कोडागु
 कोलार

 बिदार



 -  बश्नों  के लिखित  उलर

 केरल

 महाराष्ट्र

 मध्य  प्रदेश

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनाड

 उत्तर  प्रदेश

 :26  99

 "2

 इदुकी

 कोल्लाम

 मंलोपुरम

 बांवनाढ  .

 अमरावती

 बुलडाना

 घुले

 नासिक

 रायगढ़

 सांगली

 उसमानावाद

 देवास

 राजनंवगांव  -

 रतलाम

 -

 विदीशा

 मयू  रभंज  .

 कोरापुट

 लुधियाना

 बांधवाड़ा

 दोसा

 झुनशुन

 मनागोर

 सिरियी

 चेंगी  नगर

 कस्याकुमारी

 पुशुकोटुटई

 मदुरे

 अली गढ़

 अममोढ़ा
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 1  2

 बस्ती

 बुलन्दशहर
 जौनपुर हि

 मुजफ्फरमगंर

 प्रतापगढ़

 टिहरीगढ़वाल

 रायबरेली

 पश्चिम  बंगाल  जलपा  इगुड़ी

 मुर्शीदाबाद

 निर्यातकों  को  नकदी  प्रतिपूरक  घोजना  का  भुगतान  म  होगा

 629.  जीत  क्या  बानिण्य  मंत्री  यह  बताने  ती  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  इंजीनियरिंग  माल  के  उन  निर्यातकों  को  मुंआवबजा
 समयंतਂ  राशि  का  भुगतान  कर  दिया  है  जिस्होंने  अपने  निर्यात  अंनुबंधों  को  पूरा  कर  लिया  है  और  विदेशी  :

 मुद्रा  में  मुगतान  प्राप्त  किया  है  तथा  8  जुच्ाई  से  पूर्व  अपने  विदेशी  खरीददारों  को  माल  बेच  दिया  है  ;

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  नकदी  मुआवजा  समर्थन  योजना  को  भूससक्षी  प्रभाव  से  वापस  ले  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  ऐसे  नियतिकों  की  ओर  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  सो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  हस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यबाही  की  जा  रही  है  ?

 बाणिज्य  सन्त्री  प्रणण  (%)  से  (5)  नकद  प्रतिपू्ति  सहायता  सी०

 को  3-7-91  से  बापस  ले  लिया  गया  वापसी  का  आदेश  केवल  भविष्य  प्रभावी  रूप  से  ही  प्रभावी

 तदूमुसता  2-7-91  को  या  उसकी  मध्यरात्रि  तक  हुए  वास्तविक  निर्यात  ही  सी०  सी०  एस०  लाभ  के

 पात्र  ये  ।  ;

 (

 (

 (

 प्रक्रार  के  जिनके  सौदे  कर  लिए  भुगतान  ले  लिए  गए  लेकिन

 वास्तविक  निर्यात  2-7-91  को  या  उसके  पहले  नहीं  किये  गये  वे  इस  प्रकार  के  सी०  सी०  एस०  लाभ  के  ,
 पात्र  नहीं  हैं  ।

 ,  उपयरक्त  प्रकार  के  सी०  सी०  एस०  दावों  का  निपटारा  करने  के  लिए  कुछ  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  ।

 किस्तु  चूंकि  इन  मामलों  में  2-7-91  को  या  उससे  पहले  बास्तविक  निर्यात  नहीं  हुए  इसलिए  उन्हें  रह

 कर  दिया  गया  ओर  पार्टियों  को  सूचित  कर  दिया  गया  ।

 बा
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 बन  नस  «नमन  नन-म---++क  सन  न_ककानक  नव  नकन++-+म+++3+3++३+3७  3५33  ene  नमक»  मन  अमन  +नमन-ननन---+नननन+5+  630. श्री संतोष कुमार mare: क्या जल-भूतल परिवहन संत्री 7 अगस्त,  3५+++०3भ+8>काल,.अन्मवमभमा,

 सनी  के  पास  यम्ना  सदी  १९  पुल  का  निर्माण

 630.  श्री  संतोष  कुमार  क्या  जल-भूतल  परिवहन  संत्री  7  के

 भतारांकित  प्रशत  संख्प्रा  मंत्रालय  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यहू  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 नैती  के  पास  यमुना  नदी  पर  पुल  निर्माण  परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 इसको  पूरा  करते  का  निर्धारित  समय  क्या  है
 ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राम्य  मंत्री  जगदोश  :  उत्तर  प्रदेश  में

 इनाहाबाद  में  यधुना  नदी  पर  मंजूरी दे दी  करोड़  हपये  की  अनुमानित  राशि  पर  एक  पुल  के  निर्माण  को

 हाल  ही  में  सिद्धान्त  रूप  में  मंजूरी  दे  दी  गई

 चूंकि  परियोजना  के  लिए  विस्तृत  प्रावकलन  को  अभी  संस्वीकृति  दी  जानी  कार्ये

 पूरा  होने  क ेसमय  शिड्यूल  के  बारे  में  बता  पाना  अभी  सम्भव  नहीं

 अमिकों  के  संरक्षण  हेतु  सभिति

 |

 श्री  गोबिःव्राव  तिकास  :  क्या  अम  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कृषि  ओर  प्तवन  निर्माण  कार्य  में  लगे  श्रमिकों  को  आर्थिक  संरक्षश्ञ  प्रदान

 करने  हेतु  किसी  सप्तिति  का  मठन  किया

 यदि  दो  क्या  समिति  ने  अपनी  सिफारिशें  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इन  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  :

 हे  प्रश्न  नहीं  ु

 ह

 समुद्री  झ्ाद्य  बाजार

 ]
 633.  श्रीसनत  कुमार  संडल  :  क्या  बाणिम्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  हा

 गत  आठ  वर्षो  के  अन्तर्साष्ट्रीम  खाद्य  बाजार  में  भारत  का
 2९%  और  परदि  के  बीच  रहा  है  जबकि  इस  अवधि  में  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  दूना  हो  गया  है  गयी err

 हैं  परद्ि  तो  समुद्री  खाद्य  उद्योग  द्वारा  मषतो  क्षमता  का  दोहुन  कर  पाने  में  असफलता  के

 क्षप्रा  कारण  हैं  जबकि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  कां  विस्तार  हों  रहा  और  ः

 इस  प्रम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  प्रणव
 :  विश्व  के  ससुद्री  द्ाद्य  व्यापार  में  वर्ष  1983-90

 दौरान  भारत  का  शेयर  निम्नानुसार
 न

 ह  रा

 की
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 विश्व  के  आयात  भारत  के  निर्यात  प्रतिशत  शेयर

 एस०  मिलि०  एम०  मिलि०

 1983
 ai

 कफूाा  354  271

 1984  17185  333  1.94

 1985  18619  298  1.60

 1986  24256  362  1.49

 1987  30486  378  1.24

 1988  35260  431  1.22

 1989  55833  391  1.09  .

 1990  39411  505  1.28

 पिछले  आठ  वर्षों  में  भारत  के  निर्यात  354  मिलि०  मू०  एस०  डालर  से  बढ़कर  505

 मिलि०  यू०  एस  ०  डालर  तक  हुए  अधिक  तीम  गति  से  वृद्धि  सम्भव  नहीं  रही  है  क्योंकि  भारतीय  समुद्री
 शात  उद्योग  शतनी  से  प्रौद्योगिकीय  परिवतंनों  को  अपना  नहीं  रहा  है  जितनी  तेजी  से  अन्य  मछली  पालन

 फरने  वाले  राष्ट्र  अपना  रहे  गहरे  समुद्र  क्षेत्र  में  पर्याप्त  भारतीय  उद्यम  में  विकास  नहीं  हुआ  है  और

 न  ही  अवस्थापना  संबंधी  बाधाओं  और  उच्च  किस्म  के  बीज  और  भोजन  तथा  प्रोद्योगिकी  की

 अनुपलब्धता  के  कारण  खारे  जल  में  मछली  पकड़ने  के  क्षेत्र  में  क्षमता  की  अधिक  प्राप्ति  नहीं  हुई  है  ।

 इस  मंत्रालय  ने  मत्स्य  उद्योग  से  निर्यातों  को  एक  थास्ट  क्षेत्र  के  रूप  में  अभिशा  किया है
 ओर  एम्पीडा  ने  देश  में  मत्स्य  पालन  का  संवर्धन  करने  के  लिए  अनेक  योजनाएं  शुरू  की  गहरे  समुद्र  में

 मछली  पकड़ने  की  नई  नीति  का  उद्देश्य  भी विविधीकृत  मछली  पकड़ने  को  प्रोत्साहित  १रना  और  गहरे

 शमुद्र  के  संसाधनों  का  बेहूसर  उपयोग  करने  के  लिए  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापित  करना

 भारतोय  रिजवं  बेंक  के  नये  कार्यालय

 631.  श्री  पूर्ण  चना  मलिक  :

 शरो  सुब्रत  मुखर्जो  :

 हा०  असीस  बाला  :

 कया  बित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बेंक  का  विचार  देश  में  महत्वपुर्णं  वाणिजि  और  भोद्योगिक  केस्द्रों  में

 तये  कार्यालय/शाणाएं  खोलने  का  है  ;
 यदि  तो  तत्सस्वन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  प्रयोजनार्थ  किन-किन  स्थानों  को  चुना  गया

 क्या  नये  कार्यालय  खोलने  के  लिये  भूमि  मांगी  गई  है/अधिप्रहीत  कर  ली  गई  है  ;  भौर  ...
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ह

 वित्त  संज्रासय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  संजालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार

 :  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  देश  के  किसी  नये  बाणिज्यिक  या  औद्योगिक

 केन्द्र  में  कोई  कार्यालय  खोलने  की  फिलहाल  उनकी  कोई  योजना  नहीं
 हु

 ।
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 से  :  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 भारत  पिटेन  व्यापार

 635.  डा०  कपासिधु  भोई  :  क्या  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ब्रिटेन  के  साथ  व्यापार  सम्बन्धों  को  बढ़ाने  का
 कोई  प्रस्ताव

 क्या  इस  वर्ष  के  दौरान  दोनों  देशों  के  बीच  मंत्रालय  स्तर  पर  तथा  उच्च  सरकारी  स्तर  पर

 बातचीत  की  गई

 यदि  तो  इस  बातचीत  के  निष्कर्ष  क्या  और

 जिन  क्षेत्रों  में  भारत-ब्रिटेन  व्यापार  बढ़ाया  जायेगा  उनका  ब्यौरा  वया

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  से  सरकार  का  सर्देव  यह  प्रयास  रहा  है  कि

 द्विपक्षीय  ब्यापार  को  व्यापक  बनाया  दोनों  सरकारों  और  दोनों  पक्षों  के  व्यापारियों  के  बीच  हाल

 ही  में  हुए  परस्पर  विधार-विनिमय  तथा  भारत-ब्विटेन  साझेदारी  की  स्थापना  की  पहल  से  आ्िक  एवं
 बाणिज्यिक  क्षेत्र  मे ंमौर  अधिक  सहयोग  होने  की  आशा

 थाय  उद्योग  हेतु  विश्व  बंक  से  ऋण

 636.  श्री  प्रकाश  बी०  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  चाय  उद्योग  ने  चाय  का  निर्यात  करने  हेतु  चाय  बागान  क्षेत्र  बढ़ाने  क ेसिए
 विश्व  बेंक  से  ऋण  देने  का  अनु  रोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विश्व  बैंक  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंजी  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अवरर  :
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 के  आयात  का  गर-सरणोकरण

 637.  श्री  माणिकराय  होडल्या  गाबोत  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  हाल  ही  में  नैपथ  के  आयात  का  बे र-सरणीकरण  किया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 औपध  तथा  उरवर्क  उद्योग  इससे  कहां  तक  लाभान्वित  हो  सकेंगे  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  :  जी

 ..  भोर  सरणीकरण  से  नंपथ  उपयोकताओं  के  लिए  प्रतियोगी  कीमतों  पर  मुफ्त  रूप  से
 सामग्री  प्राप्त  करने  में  सुविधा  होने  की  आशा

 रक्षा  कर्मियों  को  प्रशिक्षण

 638.  भरी  संदोपान  मगवान  थोरात  :  कया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रक्षा  कमियों  के  प्रशिक्षण  को  बेहतर  बनाने  व  इसका  आधुनिकीकरण  करने
 के  लिए  कोई  विज्ञेषश्ष  समिति  गठित  को

 11
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 री  ए REN  RE  क+म  3  ३७नम  SL  ७३५५ a a

 (a)  यदि  तो समिति  की  सिफारिशों  का  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  ने  उन  पर  क्या  कारंवाई  की  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  सेना  मुख्यालय  ने  सेना  के  पुनरीक्षण  ओर  पुनर्गठन  के

 लिए  विशेषज्ञों  की एक  समिति  गठित  की  है  ताकि  इसे  अधिक  अमुकूलतम  ओर  लागत  प्रभावी  बनाया  जा

 सके  ।

 (a)  धौर  समिति  ने  अपनी  सिफारिशों  में  युद्धनीतिगत  विश्लेषण  और

 युद्धक्षेत्र  सेना  का  स्थायी  भोर  स्टाफ  पद्धति  और  सेना

 को  संभारिकी  सहायता  जैसे  क्षेत्रों  को शामिल  किया  अधिक  ब्योरे  प्रकट  करना  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  हित

 में  नहीं  होगा  ।

 पाकिस्तान  सीमा  पर  नशोलो  दवाओं  की  तस्करों

 639.  ऋ  भार०  जोवरत्नम  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  नशीली  दवाओं  की  तस्करी  में  बढ़ोतरी  हुई  है  ;  भौर

 यदि  तो  सीमा  पर  इस  तरह  की  दुष्टतापूर्ण  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने
 क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बो०  समा  शेक्षर  :  भारत-पाक  सीमा  पर  विछले
 दो  वर्षों  के  दौरान  की  गई  जब्तियां  भिम्न  प्रकार  हैं  :--

 हैरोइन  हशोश

 1991  41.460  564.670

 1992  36.565  617.820

 अलग-अलग  एजेंसियों  के
 बीच  आसूचना  एकत्र  करने  की  व्यवस्था  तथा  आसूचना  के

 बिनिमभय  को  कारगर  बनाया  गया  विभिन्न  एजेंसियों  के  प्रवतंत  अधिकारियों  उनके  प्रभाव  को
 बढ़ाने  के  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।  भारत-पाक  सीमा  के  एक  भाग  की  घेराबन्दी  कर  दी  गई
 सीमा  क्षेत्रों  पर  प्रवतंत  एजेंसियों  की  शक्ति  को  बढ़ाया  गया  कुछ  प्रवर्तन  एजेंसियों  को  उपकरण  भी
 डिय्रे  गये  हैं  ताकि  सीमा  क्षेत्रों  में  उनको  गतिशीलता  तथा  संचार  को  बढ़ाया  जा  सके  ।

 ह

 मध्य  प्रदेश  में  बकों  को  तयो  शासापें

 640.  भौ  शिवराज  घोहान  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  मध्य  प्रदेश  के  रायसेन  ओर  सिहोर  जिलों  में
 राष्ट्रीयकृत  बेकों  की  शाखायें  खोलने  हेतु  लाइसेंस  जारी  कर  दिये

 क्या  बैंकों  ने  शाखायें  खोल  दी  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  ओर  इस  सम्बत्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का
 बिचार

 ह

 8)



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  26  1993  993

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  ओर  संसदोय  कार्य  संजालप  में  राज्य  मंत्री  अथरार  :
 से  रायसेन  और  सिहोर  जिलों  में  बैंकिंग  केन्द्र  या  तो  अधंशहरी  हैं  या  फ़िर  ग्रामीण

 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  हाल  ही  में  प्रत्येक  बेंक  को  देश  में  अपनी  पसन्द  के  केन्द्रों  पर
 शांखायें  खोलने  के  लिए  शाखाओं  की  विनिदिष्ट  संख्या  आबंटित  को  किसी  राज्य  या  संघ  राज्य
 के  लिए  कोई  विनिर्दिष्ट  कोटा  निर्धारित  नहीं  है  ।  भारतीय  रिजयं  बेंक  को  अधंशहरी  केन्द्रों  पर  शायायें
 खोलने  के  लिए  रायसेन  ओर  सिहोर  जिलों  के  सम्बन्ध  में  बैंकों  से  कोई  झावेदन  प्राप्त  नहीं
 हुआ  है  ।

 जहां  तक  ग्रामीण  केन्द्रों  का  सम्बन्ध  भारतीय  रिजवबं  बैंक  को  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  के
 मार्फत  विदिशा  जिले  क ेलिए  10  ओर  तघिहोर  जिले  के  लिए  2  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  रायसेन  जिले  के
 लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  कोई  आवेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  सिहोर  जिले  को  केबल  एक  केन्द्र  चरन॑ल
 प्रध्वाव  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  सेवा  क्षेत्र  मानदण्डों  के  अनुरूप  है  और  वह  शाला  थोलने  के  लिए  दिनांक
 11-8-1992  को  बैंक  आफ  इण्डिया  को  लाइसेंत  जारी  किया  गया  है|  बैंक  ने  उक्त  केसद्र  पर  अभी  शाला

 नहीं  खोली  है  ।  लाइसेंस  एक  वर्ष  के  लिये  मान्य

 भनोबहन  क्षेत्र  में  विदेशों  भागीदारी

 641.  भो  मोहन  रावले  :  क्या  जल-भूतल  परियहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  नौवहन  उद्योग  को  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  खुली  प्रतिस्पर्डा

 करने  के  लिए  नौवहन  क्षेत्र  में  प्रतिशत  विदेशी  भागीदारी  की  अनुमति  दे  दी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 भारतीय  नौवहन  उद्योग  के  हितों  की  रक्षा  हैतु  क्या  कदम  उठाये  गये

 '
 अल-भुतल  परियहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  ओर  आशिक

 उदारीकरण  की  सरकारी  नीति  के  अनुरूप  तथा  जहाजों  की  खरीद  में  बिदेशी  पूंजी  को  आकर्षित  करने  के

 प्रयोजन  और  इस  प्रकार  भारतीय  टनेज  को  बढ़ाने  के  लिसे  सरकार  ने  नौवहन  क्षेत्र  में  51  प्रतिशत

 विदेशी  इक्विटी  की  अनुमति  दी

 उपर्युक्त  उपाय  से  एक  भारतीय  कम्पनी  में  केवल  5  प्रतिशत  तक  विदेशी  इक्विटी

 भायिता  की  भनुमति  होगी  ओर  इससे  जहाजों  की  खरीद  में  अधिक  पूंजी  निवेश  होने  की  सम्भावना

 इसके  फलस्वरूप  भारतीय  टनेज  में  वृद्धि  तथा  भारत  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  में  अधिक  हिस्सा  होना
 सभी  भारतीय  नौवहन  कम्पनियों  को  से  पूर्वंबत्  कार्गो  प्राथमिकता  उपलब्ध  होती

 रहेगी  ।  उपर्धृकत  उपाय  से  भारतीय  नौवहन  को  बढ़ावा  तथा  बढ़ी  हुई  टनेज  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  जैसा

 कि  राष्ट्रीय  नौवदन  नीति  में  अपेक्षित  की  सम्भावना  है|

 नरसिम्हूम  समिति

 एऐ

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 प्रश्नों  के  लिबित
 उत्तर secre कम

 मै  1914

 क्या  नरसिम्हून  समिति  की  सिफारिशों को  अभी  तक  लागू  नहीं  बिया  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 इन्हें  कब  तक  लागू  किया  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संतदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (31०  अबरार

 से  समिति  की  धिफारिशों  के  अनुसरण  में  की  गई  कारंवाई  में  ये  शामिल  हैं--सांविधिक  चल

 तिद्चि  बतुपात  एल०  और  मारक्षित  नकदी  निधि  अनुपात  आार०  में

 ब्याज  ढांचे  को  सरल  पूंजी  आय  की  पहचान  और  आवश्यकताओं  सम्बन्धी

 प्रावधान  के  लिए  मानदण्ड  तैयार  बेहतर  सुस्पष्टता  के  लिए  तुलन-पत्र  और  लाभ  और  हानि  के

 फार्मेटों  का  पुन  शाखा  लाइसेंसिंग  क ेलिए  भारतीय  रिजर्य  बैंक  के  मार्ग-निर्देशों  का

 औद्योगिक  वित्त  निगम  एफ०  सी०  को  कम्पनी  में  बदलने  को  प्रक्रिया  शुरू  निजी

 क्षेत्र  के  नये  बैंकों  के  प्रवेश  से  सम्बन्धित  दिशा  निर्देश  जारी  करना  सरकार  ने  समिति  की

 सिफारिशों  को  चरणबद्ध  रूप  से  लागू  करने  का  निर्णय  किया

 विदेशों  ऋणों  सम्बस्धी  भांकड़े

 643.  ड०  रमेश  चलता  तोमर  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रिय  सरकार  तथा  भारतीय  रिजवं  बैंक  ढरा  प्रकाशित

 किये  गये  भांकड़े  समान  नहीं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोष  कार्य  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्री  अबरार  :

 भारत  पर  विदेशी  ऋण  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  और  भारतीय  रिजवब  बैंक  द्वारा  पहले  यथा

 प्रकाशित  आंकड़ों  में  कुछ  भिन्नताएं  रही

 ये  भिन्नत।|एं  विदेशी  ऋण  की  वर्गीकरण  ओर  मूल्पाकन  में  व्िम्नताएं  होने  के

 कारण  उत्पन्न  हुई
 ह

 ,  1991  में  भारतीय  रिजबं  बैंक  के  गवर्नर  ने  विदेशी  ऋण  विषयक  आंकड़ों  के

 लिए  एक  नीति  समूह  और  एक  कार्य-दल  की  नियुक्ति  की  इस  सम ूहू  के  विचाराधीन  विषयों  में  एक

 विषय  भारत  सरकार  और  भारतीय  रिजवं  वेंक  के  बीय  ऋण  विषयक  आंकड़ों  में  भिन्नताओं  की  जांच

 करना  सम्ह  ने  भारतीय  रिजवे  सरकार  और  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंखियों  के ऋण  विषयक  आंकड़ों

 में  भिन्नताओं  का  समाधान  करने  के  बाद  31  1992  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  उन्होंने

 विदेशी  ऋण  के  आंकड़ों  के  वर्गीकरण  की  एक  नई  प्रणाली  और  क्षेत्र  क ेलिये  एक  ऐसे  ऋण

 एकक  की  स्थापना  करने  की  सिफारिश  की  थी  अस्य  बालों  के  भविष्य  में  भारत  में  सभी

 प्रकार  के ऋण  आंकड़ों  के  प्रमुख  ल्लोत  के  रूप  में  कार्य



 प्रश्तों  क ेलिखित  उत्तर  ..  26  1993

 ध्यापक  कृषि  विकास  योजना  हेतु  विश्व  बेंक  सहायता

 645.  भ्रो  धर्मभिक्षम  :

 श्रो  हरिकेवल  प्रसाद  :

 श्री  अर्जुन  सिह  यावव  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  व्यापक  कृषि  बिंकास  योजना  हेतु  विश्व  बैंक  की  सहायता  मांगी

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 योजना  के  पन्त्गंत  योजनावार  तथा  राज्यवार  और  कितनी  सहद्दायता  मांगी  गई  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदोष  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (४०  अबरार  :
 जी  चार  राज्यों  अर्थात्  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  ने  कृषि  विक्नस

 नाओं  के  लिये  विश्व  बैंक  सहायता  मांगी  है  ।

 ओर  विश्व  बेंक  राजस्थान  में  कंषि  विक्राश्त  परियोजना  के  लिये  हल  ही  में  731

 लाख  विशेष  आहरण  अधिकार  (1060  लाख  अमेरिकी  डालर  के  की  सहायता  प्रदान  करने  के

 लिये  सहमत  हुआ  राज्य  सरकार  अपनी  नई  कृषि  नीति  के  कार्यान्वयन  के  लिये  इस  सहायता  का

 इस्तेमाल  इस  नीति  के  उद्देश्य  उन्नत  वित्त  और  संसाधनों  के  किफायती  इस्तेमाल  के

 माध्यम  से  कृषि  के  विकास  को  तेज  करता  ।

 प्राकतिक  संसाधनों  के  समुचित  प्रबन्धन  और  संरक्षण  के  माध्यम  से  दीघाविश्चिक  संशोधन  को

 बढ़ाकर  और  ग्रामीण  जनता  के  निर्धंत  वर्ग  के  लिये  विकास  कार्यत्रमीं  का  बेहतर  लक्ष्य  निर्धारण

 करके  इकिवटी  में  धुधार  करता  कर्नाटक  और  मध्य  प्रदेश  के  लिये  सहायता  की  मात्रा  ओर  अन्य

 उपौरे  नहीं  दिये  जा  सकते  क्योंकि  इल  परियोजनाओं  को  अत्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  .

 निर्यात  और  आयात

 646.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्या  बाणिजय  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 1992  कं  दौरान  अमेरिकी  डालरों  तथा  विशेष  आहरण  ब्ध्िकारों

 के  हिंताँग  से  अलग-अजग  कुल  किंतता-कितना  आयात  और  तियर्ति  किया  गया  ;

 इसमें  1991  को  इसी  अवधि  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  परिवतंन  की
 प्रतिशतता  क्या  है  ;

 1992-93  के  जिये  विर्षातः  तथा  व्यापार  के  मूलभूत  लक्ष्यों  तथा  मवीनतम

 संशोधित  लक्ष्यों  का  ब्यौरा  कया  और

 लक्ष्यों  की  प्राप्ति  की  क्या  संस्ावना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  :  और  एक  विवरण  संलरत  है  ।

 ब्ष  1992-93  के  लिए  निर्यात  लक्ष्य  :

 बु०  एस ०  डालर  में  :  20132  मिलियन

 शपए  हैँ  :  57,580  करोड़



 ?  1914
 ह  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 ब्यापार  संतुलन  वस्तुओं  के  आयात  के  का  रण  आयों  और  व्यय  के  बीच  का  अन्तर  आयातीं  के

 लिए  और  इसी  तरह  व्यापार  संतुलन  के  लिए  भी  कोई  लंदय  निर्धारित  नहीं  किए  जाते

 ह  हालांकि  वर्ष  1992-93  के  लिए  निर्यात  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के लिए  सभी  प्रयास  किये

 गये  फिर  पी  कमी  होने  की  संभावना  है|

 विंधरण

 भारत  के  निर्यात  और  जायात  य्ृ०  एस०  डालर  तथा  एस०  डो०  आरਂ  में

 निर्यात  आयात

 अपैल-दिसम्बर  अप्रेल-दिसम्बर  अप्रैल-दिपरश्ंबर  अप्रैल-दिप्म्बर  अप्रैल-दिसम्बर  अप्रैल-टिसम्बर

 1991  1992  1991  1991  |  1992  1991

 की  तुलना  में  की  तुलता  में

 प्रतिशतता  में  प्रतिशतता  में

 परिवतंन  परिवतंन

 30332  37329  23.1  34230  47480  38.7

 32644  13075  3.4  14272  16631  16.5

 9310  10176  9.3  10508  12943  23.2

 जा  “3

 काज  का  निर्यात

 648.  श्ली  कोडीकुम्नील  सुरेश  :  क्या  वाणि७ज्ष्य  मरत्नी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  काजू  का  कुल  कितनी  मात्ता  में  निर्यात  किया

 जिन  प्रमुख  देशों  को  काजू  का  निर्यात  किया  जाता  उनका  ब्यौरा  क्या

 1992-93  के  दौरान  काज  के  निर्धात  से  कितनी  विदेशी  सुद्रा  अजित  की

 झस  में  भारतीय  काजू  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 .  वाणिण्य  मंत्री  प्रणव  से  वाणिज्यिक  जानकारी  तथा  सांख्यिकी
 प्रहानिदेशालय  द्वारा  संकलित  आंकड़ों  के  माह  अप्रैल  से  1992  तक  बरी  अवधि  के
 ऐैरान  काजू  गिरी  के  निर्यात  के  अन्तिम  आंकड़े  नीचे  दिए  जा  रहे

 भात्रा  म्ल्य

 (1)  कुल  निर्यात  36126  50456.95

 (2)  स्वतंत्र  देशों  के  16255  21770.67

 राष्ट्रकुल  देशों  को

 निर्यात



 क ेलिखित  उत्तर  26

 भारतीय  काजू  गिरी  के  प्रमुख  आयात  देश  यह

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  स्वतन्त्र  देशों  का  राष्ट्रकुल  ।

 उदारीकृत  विनिमय-दर  प्रबन्ध  योजना  की  सुविधा  काजू  गिरी  के  निर्यात  पर  अनिवाये

 लदान-पूर्व  निरीक्षण  को  कुछ  खाप्त  शर्तों  के  अध्यधीन  ससाप्त  करना  ऐसे  कुछ  कदम  हैं  जो  सरकार  ने

 काज  गिरी  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  उठाए  उपर्युक्त  उपायों  के  काज  निर्यात  संवधन

 परिषद  विदेशों  में  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेती  है  और  अन्य  देशों  के आयातकों  के  साथ  परस्पर  बातचीत  कर  ने

 के  उट्ेश्य  से  क्रेता-विक्रेता  बैठकों  में  सहभागिता  करती  काज  निर्यात  संवर्धन  परिषद्  उन  देशों  को

 प्रतिनिधिमंडल  भी  प्रायोजित  करती  है  जिन्हें  निर्यात  बढ़ाने  की  हो  ।

 सारत-जअर्मनी  व्यापार

 649.  श्रौ  सुबास  चरद्र  नायव  :

 कुमारो  पुष्पा  देवी  सिंह  :

 क्या  बाणिए्प  सजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  आठवीं  पंबवर्षीय  योजना  के  दौरान  जमंनी  के  साथ  व्यापार  में  वृद्धि  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  भारत-जमभनी  व्यापार  समझोतों  के  अन्तगंत

 क्षेत्रों  को  चुना  गया  .

 घाणिज्य  मन््त्रो  प्रणव  और  सरकार  का  सदंव  भारत-जमंन  द्विपक्षीय

 व्यापार  को  बढ़ाने  का  प्रयास  रहा  अभिज्ञात  किये  गये  कुछेक  संभावित  क्षेत्र  इंजीनियरी

 बमड़े  के  सभी  सूती  वस्त्  समुद्री  खाद्य  पदार्थ  ओर  कृषि

 रसायन  और  ग्रेनाइट  और  सिरामिक  कम्प्यूटर  निर्माण

 हाई  वेयर  और  फिटिग्स  औद्योगिक  गार्मेट्स  और  परामर्शी

 वाल  भमिकों  के  लाभ  की  परियोजनाओं  के  लिए  स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता

 ]

 650.  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :  क्या  भ्रम  मन्त्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  बाल  श्रमिकों  के  लाभ  के  लिए  कार्य  परियोजनाएं  शुरू  करने  के  लिए

 ह्वैंघ्छिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  दीं  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संगठनों  को  विसीय  सहायता  देने  हेतु  निर्धारित  मानदण्ड  और  प्रक्रिया  क्या  है  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  पी०  ए०
 सं

 हां  ।

 और  सरकार  बाल  श्रमिकों  के  कस्याण  के  लिए  चलाये  जा  रहे  कारंवाई  कार्यक्रम  की

 लागत  के  75%  तक  की  वित्तीय  सहायता  स्वेज्छिक  संगठनों  को  उपलब्ध  करवा  रही

 इस  समय  निम्नलिखित  स्वेच्छिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  हैं

 ।



 रा

 191 +  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 (1)  भष्य  प्रदेश  :  भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद  नई  दि  ल्ली  को  बीड़ी  उद्योग  में  कार्य रत  बालकों
 के  लिए  कल्याण  केन्द्र  चलाने  के

 (2)  कर्माटक  :  कनटिक  राज्य  बाल  कल्याण  बंगलौर  को  बैंगलौर  में  जय  राजेन्द्र  रंग
 पिकर्स  परियोजना  के

 (3)  (i)  मालारची  न्यास  वाह्याकुलम  में  उद्योग  में  कार्यरत  बालकों  के  लिये  समेकित

 पाइलट  परियोजनाएं  नामक  परियोजना  के  जिये  ।  >  .

 (४)  ऑफ  दे  सिस्ट्स  आफ़  द  क्रॉस  आफ  चाबतोडਂ  तिरूचरापलली  को ..
 तिरूच  रापहली  में  रैग्स  टू  रिवेजਂ  परियोजना  के

 (4)  रुचिका  स्कूल  भुवनेश्वर  को  भुवनेश्वर  में  बालकों  के  लिए  गैर
 संध्यामिक  देखरेख  परियोजना  के

 (5)  पश्चिमो  विवेकानन्द  एजुकेशन  कलकत्ता  को  कलकत्ता  में

 बिल्ड्रेन  का  समेकित  विकासਂ  परियोजना  के

 (  6)  नई  दिएली  :  भारतीय  बाल  कल्याण  नई  दिल्ली  को  स्ट्रीट  और  कामकाजी  बालकों

 के  कल्याण  परियोजना  के  लिए  ।

 अपनाये  जा  रहे  पातता  मानदण्डों  में  यह  अपेक्षित  है  कि  अन्य  बातों  के  स्लाथ-साथ  अंगठन  का

 काननी  अस्तित्व  राज्य  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  सिफ़ारिश  की  गयी  संगठन

 तीन  वर्षों  की  अवधि  से  अस्तित्व  में  मजबूत  वित्तीय  स्थिति  में  हो और  उसे  संदर्भित  परियोजना  चलाने

 का  अनुभव  ु

 राज्यों  का  अनुदान

 651.  श्री  छेदो  पासवान  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विगत  दो  वर्षो  में  वंवार  और  1992-93  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  कितना  बाधिक

 अनुदान  स्वीकृत  किया

 क्ष्या  कुछ  राज्यों  के लिए  स्वीकृत  वाषिक  अनुदाल  की  राशि  में  कमी  हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 यदि  तो  राज्यों  को  अपेक्षित  अनुदान  राशि  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 था  रहे  हैं  ?
 ु

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  ०वो०  चयशेल्र  मूति  :  1990-91,  .  99  1-92  और

 1992-93  2-93  में  प्रत्येक  राज्य  को  स्वीकृत/आबंटित  वाषिक  अनुदान  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 गोवा  और  हरियाणा  के  मामले  को  छोड़कर  अनुदानों  में  वृद्धि  होती  रही

 और  गोवा  के  मामले  में  1991-92  के  दौरान  अनुदान  में  राज्य  योजना  के

 लिए  1990-91  की  हुलना  में  1991-92  में  कम  केन्द्रीय  योजना  सहायता  ओबंटित  किये  जाने  के  कारण

 हुई  |  हरियाणा  ने  तवे  वित्त  आयोग  द्वारा  उनकी  पहली  रिपोर्ट  में  सिफाईसिश  किये  गये  प्रशासन  के  स्व॒रों

 प्र



 प्रश्नों  के  जिखित  उत्तर  26  1993

 के  उन्तयन  के  कुछ  कार्य  निर्धारित  समय-सीमा  के  अन्तर्गं  हों  किये  और  उनके  प्रति  दावों  को

 तरजीह  इस  हरियाणा  1990-91  की  तुलना  में  1991-92  में  कम  राशि  की  प्रतिपूर्ति  का

 हकदार

 विधरण

 रुपए

 राज्यों  को  स्वीकृत  वाधिक  अनुदान

 राज्य  1900-91  1991-92  2  1992-93  2-93

 स्वीकृत  स्वीकृत  स्वीकृत

 1.  आसभ्र  प्रदेश  335.24  359.03  382.28

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  209.45  272.59  307.16

 3.  असम  776.28  893.05  1106.00

 4.  बिहार  414.68  498.33  561.05

 5.  गोवा  65.02  48.32  51.06

 6.  गुगरात  175.59  263.29  217.02

 7,  हरियाणा  61.10  55.36  55.63

 8.  हिमाचल  प्रदेश  344.49  376.7.  426.95

 9,  जम्मू और  कश्मीर  741.69  868.68  968.07

 10.  कर्नाटक  113.37  151.16  221.88

 11,  केरल  180.29  197,50  249.28

 12.  मध्य  प्रदेश  321.85  409.69  443.23

 13.  महाराष्ट्र  226.59  248.95  422.08

 14,  मणिपुर  212.21  245.37  266.77

 15,  मेघालय  185.96  197.84  223.92

 16,  मिजोरम  201.41  224.70  236.25

 17.  नागालेंड  210.35  242.42  257.12

 18,  उड़ीसा  302.09  334.27  374.27

 19,  पंजाब  81.92  95.18  96.18

 20.  राजस्थान  400.64  459,63  512.85-

 21.  तिविकम  81.34  98.35  116,71

 22.  तमिलनाडु  221.26  268.47  308.2.7

 23.  त़िपुरा  254,44  279.49  .  307.73

 24.  उत्तर  प्रदेश  1149.50  1351.74  1434.70
 25,  पश्चिम  बंगाल  320,49  348.12  422.16

 7588.25 .  .
 8788.12  .....

 10018.62  ॥॒



 प्रश्नों  के  सिखित  उत्तर 2  1914
 आल नल  चलन

 मध्य  प्रदेश  में  सड़कों  को  मरम्मत  हेतु  धन

 652,  श्री  खेलन  राम  जांगड़े  :  क्या  जल-भलल  परिवहन  सम्क्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ते  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  धड़कों  के  रख-रक्षाव  और  मरम्मत  हेतु  गत

 तौन  वर्षों  के  दौरान  कोई  वित्तीय  सहायता  दी

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  वास्तव  में  उपयोग  की  गई  राशि  का  अ्योरा  क्या

 और

 उक्त  राशि  के  खचच  किये  जाने  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  किस  तरह  निगरानी  करती  है  ?

 खल-मूतल  परिवहन  संजालय  के  राज्य  मम्ती  जगदोश  :  से  संवंधानिक
 रूप  से  भारत  सरकार  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  और  रख-रखाव  के  लिए  जिम्मेदार  है  भौर

 अम्य  सहकों  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  ही  जिम्मेदार  होती  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के

 लिए  निधियों  का  आबंटन  आवश्यकता  तथा  संसाधनों  की  सकल  उपलब्धता  के  आधार  पर  प्रत्पेक  वर्ष

 दिया  जाता  मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेरख-रखाव  और  मरम्मत  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 किया  गया  राज्य  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  इस  प्रकार

 वर्ष  लाख  रपए

 1989-90  1097.90

 1990-91  1174.41

 1991-92  1618.89

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  तथा  रख-रखाब  के  लिए  राज्य  सरकारें  निष्पादन  एजेंसी
 इस  मन्स्ालय  का  क्षेत्रीय  अधिकारी  प्रतिवर्ष  ,  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रख-रखाबव  और  मरम्मत  के  कार्यक्रमों
 को  अन्तिम  रूप  देने  के लिए  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  के  साथ  मिलकर  काय॑  करता  है  तथा  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  की  सतह  के  नवीकरण  और  सामान्य  स्थिति  सम्बन्धी  कार्यों  की  देख-रेख  करता

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  जार  लेन  बनाना

 653.  डा०  ए०  के०  क्या  जल-भूतल  परिवहन  सम्म्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1992-93  में  अब  तक  रःष्ट्रीय  राजमार्ग  1,  2,  3,  5,  8,  8  सी  और  47  को
 चार  लेनों  का  बनाते  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 क्या  इस  सम्पूर्ण  कार्य  को  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  पूरा  कर  जिया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  जगदोश  और  (a)  जी
 नहीं  ।  इन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  38  खण्ड  जिन्हें  चार  लेनों  का  बनाने  सम्बन्धी  निर्माण-कार्य  प्रगति
 पर  इनमें  से  राष्ट्रीय  राजमार्ग  5  पर  दो  खण्डों  पर  1992-93  में  निर्माण-कार्य  पूरा  हो  चुका  है  ओर
 शेष  36  बंढों  पर  रशियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  वर्ष  1996  के  अन्त  तक  के
 अनुसार  निर्माण  कारये  पुरे  किए  जाने  की  सं  भावना

 ा
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 भारतीय  औद्योगिक  पुनर्तिर्माण  बेंक  रम्ण  उद्योगों  को  सहायता

 654.  श्री  थाइल  जॉन  अजलोज  :  कया  बित्त  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  औद्योगिक  पुनर्निर्माण  बैंक  ढ्वारा  रुग्ण  ऊंचोगों

 कितनी  सहायता  प्रदान  की  गई  और  चालू  बर्ष  के  दौरान  कितनी  सहायता  प्रदान  की

 और  1.

 तत्सम्बन्धी  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 .  वित्त  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  अजरार

 :  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  रुप्ण  औद्योगिक  एककों  को  भारतीय  औद्योगिक

 बुननिर्माण  बैंक  द्वारा  उपलब्ध  करायी  गयी  सहायता  की  राज्य-वार  और  उच्चोग-बार  प्रमात्ता  को

 और  विव  रण-ा  में  दिया  गया  भारतीय  औद्योगिक  पुनतिर्माण  बैंक  ने  सुचित  किया है  कि

 रग्ण  एकक  जिन्हें  तकनीकी  आर्थिक  व्यवहायंता  अध्ययन  के  बाद  सम्भाविते  रुप  से  अर्थक्षम  पाया  जाता

 है  उन्हें  ऐसी  सहायता  मंजूर  करने  पर  विवार  किया  जाता
 है

 रुण्ण  एककों  को  रॉज्यधार  संवितरण

 रुपए

 राज्य  1989-90  1990-91
 1991-92

 आन्ध्र  प्रदेश  81.99  131.50  453.31

 बिहार  10.00  653.63  353.88

 ‘  दिल्ली  80.00
 न  16.44 ...

 गुजरात  282.79  222.47  169.27

 हरियाणा  24.00  33.67  110.87

 हिमाचल  प्रदेश  न  न  31.50

 केरल  227.94  142.53  25.96

 कर्नाटक  45.26  170.00  77.20

 मध्य  प्रदेश  12.00.  238.65  9.00

 महाराष्ट्र  303.67  314.49  299.14

 ,...  306.41  89.00  27.00
 ४  5  यॉड्बिरी  —  37.80  *  22.50

 राजस्थान  4.00  68.00  89.55

 तमिलनाडु  170.50  254.96  301.90

 उत्तर  प्रदेश  128.45  801.28  561.94

 पश्चिम  बंगाल  1441.27  1372.33  1393:15

 हे  जओड़  3118.28  4530.31  3942.61
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 दररण  एककों  को  उच्चोभ  समूह  बार  संबवितरण

 रुपए

 उद्योग  1989-90  1990-91  1991-92

 बेतिक  मेटल  110.68  119.95  156.20

 मेटल  प्राडक्ट्स  न  27.00  23.00

 टेक्सटाईल  751.30  1016.14  772.28

 पेपर  55.85  155.63  425.76

 केमिकल  56.00  113.00  261.85

 इले  बिट्रकल  264.50  190.20  211.26

 मशिनरी  331.16  251.50  54.78

 ट्रान्सपोर्ट  135.47  —  43.44

 रबर  60.00  64.50  35.00

 फूड  327.01  897.21  107.00

 अन्य  1026.31  1695.18  1852.04

 जोड़  3118.28  4530.31  3942.61

 सध्य  प्रदेश  में  जाय  बागाल

 655,  कुमारी  पुण्पा  देवी  सिह  :  क्या  वाणिण्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥  (8)  क्या  सरकार  के  पास  आठवीं  पोजना  के  दोरान  चाय  बागान  के  अन्तगंत  अतिरिक्त  भूमि
 शामिल  करने  का  प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  कुल  कितमी  भूमि  को  बागान  क्षेत्र  के  अन्तगंत  लाने  का  अस्ताव

 क्या
 मुदुय

 प्रदेश  का  कोई  क्षेत्र  चाय  बागान  के  लिए  उपयुक्त  पाया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्पा  है  ?

 वानिज्य  मन््त्री  श्रो  प्रणव  मुखरजो  :  जो  हां  ।

 आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  चाय  की  खेती  में  शामिल  करने  हेतु  प्रस्तावित  गतिरिक्त

 भू-क्षेत्र  परम्परागत  क्षेत्रों  में  14750  हेक्टेयर  और  गे  र-परम्परागत  क्षेत्रों  में  2500  हेवटेयर

 तथा  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  तथा  सरगूजा  जिलों  में  परीक्षण  रोपण  कार्य  किया

 यह
 प्रयास  प्रतिकूल  कृषि  जलवायु  दशाओं  के  कारण  सफल  नहीं  सहदोल  जिले  में  भी  चाय  उपब

 को  उपगुक्तता  हेतु  कुछ  स्थानों  का  मूल्यांकन  किया  गया  किस्तु  उन्हें  भी  अनुपयुक्त  पाया

 रे

 ।



 के  लिखित  उत्तर  26  9  3
 ७००ब०कन्म

 अस्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतोय  पुस्तकों  को  सांग

 656.  श्रीसतो  बसुन्धरा  राजे  :  गया  धाणिज्य  मम्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्रकाशित  पुस्तकों  की  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  विशेषतः  संयुक्त  राज्य

 ब्रिटेन  और  अफ्रीकी  देशों  में  भारी  मांग

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 सरकारद्वारा  उक्त  देशों  में  पुस्तकों  का  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बाणिज्य  मग्त्रो  प्रणव  :  जी

 1991-92  तथा  1992-93  2-93  के  दौरान  किए  गए  पुस्तकों  के  निर्यात  का
 विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :

 भारत  द्वारा  पुरतक्ञों  प्रकाशनों  का  मिर्षात

 _1991-92
 के  दोरान  1992-93  2-93  के  दौरान

 डालर

 1.  सं०  रा०  अमरीका  2.2  2.3

 2.  ब्रिटेन  2.9  3

 3,  अफ्रीका  0.9  1.0

 रसायन  ओर  सम्बद्ध  उत्पादन  निर्यात  संवर्धन  परिषद  कलकत्ता  पुस्तकों  का

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  पूरे  प्रयास  कर  रही  कुछ  क्रियाकलाप  नीचे  दिए  गये  हैं  :

 (i)  1992-93  के  दौरान  नाइजी  रिया  और  केन्या  इत्यादि  में  भारतीय  पुस्तकों  और  प्रकाशनों
 की  प्रदर्शनियां  लगाईं  तथा  प्रतिनिधि  मण्डल  भेजे  ।

 (ii)  )  भारतीय  पुस्तकों  ओर  प्रकाशनों  विशेषकर  विद्यालय  और  महाविद्यालय  की  पाठ्यपुस्तकों
 से  परिचय  कराने  हेसु  अफ्रीका  के  खरीददारों  के  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  को  भारत  भामन्त्रित
 किया  गया  ।

 (४)  परिषद  अगले  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  नेशनल  बुक  ट्रस्ट  के  सहयोग  से  एक  प्रतिनिधि  मण्डल
 को  अमरीका  भेजने  तथा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  विभिरन  भागों  हैँ  प्रदर्शनियां  आयोजित

 करने  की  भी  योजना  बना  रही

 (iv)  इस्कंप  देशों  के  प्रकाशकों  और  लेखकों  का  भारत  में  एक  सम्मेलन  आयोजित  करने  की

 योजना  भी  बनाई  जा  रही
 ।

 विवेशोी  ऋण

 S657.  657.  श्री  गुमान  भल  लोढा  :  क्या  बिस  स्त्री  यह  बताने  की  की  कृया  करेंगे  कि  :

 (#)  3।  1992  तक  विदेशी  ऋण  भरी  धनराशि  क्या
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 क्या  विदेशी  ऋण  की  राशि  के  परिकलन  में  लघु  अबधि  जमाराशियों/कणों  अनिवासी

 भारतीयों  की  जमा  राशियों  तथा  प्रतिरक्षा  ऋणों  को  भी  शामिल  किया  जाता

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  ओर

 उपर्युवत  भाग  में  उत्ल्ट्त  सीनों  श्रेणियों  मे  से  प्रध्येक  श्रेणी  के अन्तगंत  ऋण  की

 राशि  कितनी-कितनी  थी  ?

 वित्त  मग्त्रालय  में  राज्य  मन्तो  और  संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री

 अद्यतन  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  अनिवासी  भारतीयों  की  जमाराशियों  सथा  अल्पावधिक  ऋण

 सहित  भारत  का  कुल  विदेशी  ऋण  30  1992  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  726720  लाख

 अमेरिकी  डालर  और  सिबिलियन  रुबल  ऋण  9780  लाख  रुबल  होने  का  अनुमान  इसके

 31  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  21,760  लाख  अमेरिकी  डालर  और  88,990  लाख

 रबल  का  जी०  सी  ०  ए०  और  रुबल  रक्षा  ऋण  भी  इसके  बाद  की  अवधि  की  सूचना  उपलब्ध

 है  चूंकि  उत  अवधि  के  खातों  को  अभी  भन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 जी

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अल्पावधिक  जमा  जौर  अनिवासी  भारतीयों  की  जमाराशियों  के  अन्तर्गत  30

 1992  को  बकाया  ऋण  राशि  क्रमशः  77,110  लाख  अमेरिकी  डालर  और  56,870  लाख  अमेरिकी

 डालर  31  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  21760  लाख  अमेरिकी  डालर  और  88990  लाख

 इमल  का  जी ०  सी  ०  ए०  और  रुबल  रक्षा  ऋण  भी

 जाय  का  उत्पादन

 658.  श्री  कें०  एज०  क्या  बाणिज्य  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  वर्ष  1992  के  दोरास  चाय  के  उत्पादन  में  भारी  कमी  आई

 यदि  तो  हसके  क्या  कारण  और

 चालू  वर्ष  के  दोरान  घरेलू  बाजार  में  चाय  के  मूल्यों  में  गमी  लाने  के  उद्देश्य  से  चाय  के

 उत्पादन  में  वद्धि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  मन्तहें  श्री  प्रणव  मुख्षजों  :  कंलेन्डर  वर्ष  1992  के  दोरान  चाय  का  उत्पादन
 703.93  मि०  किग्रा०  होने  का  अनुमान  है  जबकि  वर्ष  1991  के  दौरान  यह  उत्पादन  741.72  मि०
 डिग्रा०  हुआ  इस  प्रकार  इसमें  37.79  मि०  किग्रा०  की  गिरावट  आई

 वर्ष  1992  के  दौरान  चाय  उत्पादन  में  यह  जो  गिरावट  आई  है  उसका  कारण  यह  है  कि
 भारत  के  चाय  उत्पादन  के  विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंकृषि  जलवायु  की  स्थिति  प्रतिकूल  रही  ।

 चाय  बोर्ड  चाय  उत्पादन  बढ़ाने  क ेलिए  विभिन्न  विकास  योजनाएं  चलाता  रहा  इन

 योजनाओं  दीधविधि  ऋण  और  नये  रोपण  सिंचाई
 प्रसंस्करण  मशीनों  के लिए  आ्िक  सहायता  एवं  अनुदान  सहायता  दिए  जाने  का  प्राथधान  है  ।  ले
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 ।

 इंकेल  प्रारूप  का  किसानों  बर  प्रभाव

 659.  भरी  प्रफुल  पडेल  :

 श्री  अर्जुत  चरण  सेको  :

 के  रणि  राय  :

 डा०  लक्ष्मी  मारायण  पाण्डेय  :

 करी  शशि  प्रकाश  :

 क्या  वाणिज्य  सम्दो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  इंकेल  प्रस्तावों  पर  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  इस  मु  की  जां  हेतु  संसदीय  समिति  को
 साँपने  का  और

 इस  सम्बन्ध  में  वाणिज्य  सचिव  द्वारा  हाल  में  ही आयोजित  विमर्श  का  ब्मौरा  क्या

 वाणिज्य  मन्त्री  प्रणव  मल॒र्जो  ):  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रकार  ते  राजनेतिक  दलों  के  साथ  परामल  शूरू  किया  है  जो  अभी  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।

 1992  में  जेनेवा  में  हुई  वरार्ताओं  के  दोरान  भारत  ने  अन्य  जातों  के  साथ-साथ
 निम्नलिखित  विषयों  के  बारे  में  सुधारों  और  समझौतों  की  मांग  की

 (1)  व्त्रों  के  क्षेत्र  में  प्रारूप  कर।र  की  बैंक  लोडिग  के  विधय  पर  ।

 (2)  ट्विष्स  के  क्षेत्र  मे ंअनियाय  ज्रालू  हालत  में  स्पष्ट  संक्रमण

 उत्पत्तिमूल॒क  सामग्री  भर
 पौधों

 की  किस्म  के  संरक्षण  की  विशिष्ट  प्रणाली  के  विषयों

 .

 (3)  हषि  के  क्षेत्र  में  खाद्य  स्टाक  सार्वजनिक  वितरण  तथा  न्यूनतम  बाजार  प्रवेश  के  विषय
 और

 (4)  सेवाओं  के  क्षेत्र  कार्य  कुशल  तथा  व्यावश्षायिक  काशिकों  के  भआावाममन  के  विधयय  पर  ।

 छोटे  तम्बाक्  उत्पाद  तथा  बीडी  निर्माताओं  के  लिए  बोर्ड

 660.  श्री  श्रवण  कुसार  पटेल  :  कया  घाणिज्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्या  सरकार  वर्जीतिया  तम्बाकू  की  तरह  बीडी  तम्बाकू  को  तम्बाकू  बोर्ड  के  नियन्त्रण  में
 लाना  जाहती

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  योजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 छोटे  तम्ब।कू  उत्पादक  तथा  बीडी  निर्माताओं  के  हितों  की  रक्षार्थ  क्या  कदम  उठाये  गये

 बाजिस्य  मस्त्रो  प्रणव  :  तथा  सरकार  मे  र-बर्जी  निता  तम्ब।क्  को  तम्बाकू
 बोर्ड  के  अस्तगंत  लाते  के  प्रश्न  पर  विचार  ढर  रही
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 तम्बाकू  बोर्ड  जो  कि  वर्जीनिया  तम्बाकू  के  उत्पादन  को  बिनियमित  करता  के  पाल

 वर्जीनिया  तम्बाकू  के  उत्पादकों  के  हितों  को  बढ़ाने  भौर  सुरक्षित  रखने  के  लिए  कई  विकासात्मक  योजनाठं

 और  एक  अच्छी  नीलामी  प्रणाली  इसके  सरकार  गर  वर्जीनिया  तम्बाक्  के  उन  बीजों  और

 पौधों  के  उत्तादन  के  लिए  गे  र-यो  जनास्कीम  का  कार्यान््वयस  कर  रही  जो  किसानों  को  बेचे  जाते

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारें  गैर-वर्जीनिया  तम्बाकू  के  छोटे  उपजकर्ताओं  और  छोटे  स्तर  के  थोड़ी
 विनिर्माताओं  के  हितों  का  काफी  ध्यान  रखती  हैं  ।

 निर्यात  लक्ष्य  प्राप्ति  योजना

 661.  प्रोਂ  अशोक  आगम्दराब  देशमुख  :

 श्री  अर्जुन  सिह  यादव  :

 क्या  वाणिज्य  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  का  निर्यात  अभी  भी  आयात  पर  आधारित

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  निर्यात  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  द्वेतु  निर्यात  उत्साह  को  पुनः
 स्थापित  करने  त्था  आयात  को  कम  करने  के  लिये  एक  अल्पावधि  कार्य  योजना  तैयार  को  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बाणिस्प  सम्जो  प्रणव  तथा  आयात  सघनता  अलग-अलग  वस्तुओं  के
 लिये  अलग-अलग  होती  है  ।  जबकि  रत्न  तथा  आभूषणों  जेसी  उच्च  मूल्य  बाले  उत्पादों  के  मामले  में  यह
 सामान्यतया  अधिक  होती  कृषि  एवं  खनिज  मूल  के  आधारित  उत्पादों  के  निर्यात  के  मामले  में  आयाश

 सब्नता  कम  होती

 तथा  वस्तु  बोडों  और  निर्यात  संवर्धत  परिषदों  के  साथ  की  गई  गहन  समीक्षा  के  आधार

 पर  निर्यात  को  फिर  से  गति  प्रदान  करने  के  लिए  एक  अल्पावधि  कार्य  योजना  त॑यार  की  गई  जो

 नीतिगत  उपाय  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अपने  क्षेत्रधिक  के  भीतर  आते  हैं  उन  पर  वह  कारंवाई  कर  रहा-है
 उदाहणाथं-एक्सिम  जहां  तक  आयात  अंश  को  कम  किये  जाने  का  सम्बन्ध  एव्सिम
 1992-97  2-97  का  उद्दे श्य

 अन्य  बातों  के  अलावा  यह  भी  है  कि  विदेश  व्यापार  के  नियन्त्रण  मुक्त  ढ़ांचे  के

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रतियोगी

 निर्यातकों  के  लिए  स्वधोषित  पास  बुक  योजना

 663.  झरी  बी  शोभनाद्रीश्वर  राब  :  वया  बाणिज्प  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  विनिदिष्ट  निर्यातक्रों  के  लिए  निर्यात  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  हेतु
 अग्निम  लाइसेंसिंग  योजना  के  अन्तगंत  स्वधोषित  पास  बुक  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  को  कब  तक  लागू  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 बाजिण्य  संत्री  प्रणव  मुखर्जो  )  :  से  जी  हां  ।

 बिस्तृत  प्रक्रिया  सहित  इस  योजना  को  वाणिज्य  मंत्रालय  को:विकांक-]  2-8-92  की  सार्वजनिक
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 सुचना  संख्या  37  के  द्वारा  पहले  ही  अधिसूचित  कर  दिया  गया  इसकी  प्रति  संसद

 पुस्तकालय  में  उयलवश्न  योजना  पर  क्रियास्वयन  हो  रहा  है  |

 राजस्थान  में  बरोजगार  व्यक्ति

 674.  श्री  गिरश्यधारोी  साल  भागंध  :  गया  असम  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 3]  1992  को  राजरथ:न  में  दुल  वितने  व्यवित  बेरोजगार  थे  और  उनका

 वर्गीकरण  कया  और

 इन  बेरोजगार  ध्यवितयों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  हेतु  सरकार  द्वारा  बया  कदम  उठाये

 गये  हैं/उठामने  का  विचार

 अम  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  :  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के  दौर

 के  आधार  १९,  1987-88  के  दौराम  राजस्थान  में  सामान्य  मौलिक  स्तर  के  अनुसार  बेरोजगार  ब्यकितयों

 की  संख्या  लगभग  464,000  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  था  जिसमें  से  20.82%  शिक्षित

 व  उससे  1992  के  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  रोजगार  पर  विशेष  बल  दिया  गया  योजना  में  रोजगार

 सृजन  की  गति  को  बढ़ाने  के  लिए  सापेक्षिक  रूप  से  उच्च  रोजगार  संभाग्यता  वाले  सब-संबटरों

 तथा  क्षेत्रों  की  तीव॒तर  वृद्धि  सहित  आथिक  विकास  की  उच्च  दर  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 भौगोलिक  और  फसलबार  विविधिकृत  कृषीय  बंजरभूमि  विकास  और  ग्रामीण  गे
 फार्म  सेक्टर  तथा  ग्रामीण  मूलभूत  सुविधाओं  के  लघु  तथा  विकेन्द्रीकृत  विनिर्माण  की  तीघ्नर

 बुद्धि  तया  आबास  के  विश्तार  योजना  में  परिकल्पित  रोजगारोन्मुख  विकास  नीति  के  मूल  तत्व

 राजस्थान  की  पंचवर्षीय  योजना  जिसे  पंचवर्षीय  योजना  में  निदिष्ट  लक्ष्यों  तथा

 प्राथमिकताओं  को  तया  राज्य  के  राज्य  स्तरीय  संभाव्यताओं  एवं  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में

 रखकर  तंवार  किया  गया  निम्न  क्षेक्नों  पर  मुब्यबल  दिया  गया

 1.  रोजगार  सृजन  तथा  गरीबी  ग्रामीण  क्षेत्रों  हेतु  कायेक्रम  ।

 2.  मूलभूत  सुविधाओं  की  बाधाओं  को  दूर  करना  ।

 3.  सभी  गांवो  में  पेयजल  की  व्यवस्था  2000  तक  सभी  के  लिए  स्वास्थ्य  का  लक्ष्य

 प्राप्त  करने  के  लिए  चिकित्सीय  सुविधाओं  का  विस्तार  तथा  प्रारंभिक  शिक्षा  का  पूर्ण
 बिस्तार  ।

 .  जनसंख्या  वद्धि  की  दर  से  प्रगामी  कमी  ।

 .  पशुधर  इश्यादि  पर  बल  सहित  कृर्थषीय  आधार  पर  विविधीकरण  ।

 ,  जल  का  सर्वाधिक  दक्ष  जो  राज्य  का  एक  नाअुक  संसाधन

 च्ज्जै
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 .  सुखे  को  दूर  करने  के  क्रियाकलाप  इनसे  राज्य  में  पर्याप्त  राज्य  में  पर्याप्त  रोजगार  अवसर

 होने  की  सम्भावना  ५, ४  थक
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 जा
 औद्योगिक  और  वित्तीय  पुमनिर्माण  बोईड  को  स्वायत्तता

 665.  भौमती  दीपिका  एज०  दोपीवाला  :  गया  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  रुग्ण  और  आ्थिक  रूप  से  अलाभप्रद  कम्पनियों  को  बन्द  करने  हेतु  औद्योगिक

 ओर  वित्तीय  पुन्तिर्माण  बोर्ड  को  अधिक  शक्तियां  प्राप्त  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अथर।र

 :  जी

 सरकार  ने  गे  र-अथंक्षम  कम्पतियों  के  शीघ्र  परिसमापन  के  लिए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 भारतीय  भओऔद्योगिकफ  और  वित्तीय  पुनर्तिर्माण  बोर्ह  को  अधिक  शक्तियां  प्रदान  करने  के  लिए  रुग्ण

 ओऔद्योगिक  कम्पती  1992  पहले  ही  पेश  कर  दिया

 प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 दिल्ली  में  सड़क  दुघंट  ना

 666.  क्री  कमला  मिश्र  मधुरकर  :

 भरी  शाजर्र  अग्निहोजी
 भी  अरविन्द  त्िबेदी  :

 थ्रो  ढा०  लाल  बहादुर  राबल  :

 श्रीमतो  कष्णेम्द्र  कोर  :

 को  राजवोर  सिह  :

 भरी  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :

 शी  रास  बिलास  पासवान  :

 क्री  शरद  यादव  :

 श्री  जगतवीर  सिह  द्रोण  :

 श्री  सदनलाल  खुराना  :

 पया  जल-भूतल  परिदहन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अन्तर्गत  चलने  वाली  प्राइवेट  बसों  तथा  अन्य  सेवाओं  की
 बच्चों  के  ड्राइवरों  द्वारा  अंधावुंध  और  लापरवाही  से  बध्ध  चलाने  के  कारण  दिल्ली  में  सड़क  दुर्घटनाओं  की
 धंक्या  में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 दिल्ली  में  सड़क  दुर्घटनाओं  में  कमी  लाने  तथा  इन  बसों  के  चालकों  द्वारा  यातायात  नियमों
 का  पालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  वया  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदीश  :  व  दिल्ली  में

 $9'



 ब्रश्तों के  लिखित  उत्तर  26  1993

 दिल्ली  परिवहन  निगम  प्रणालन  तथा  अन्य  सेवाओं  के  आधीन  प्रभालित  निजी  बसों  के  ड्ाइबरों  के
 कारण  सड़क  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  मामूली  वृद्धि  हुई  वर्ष  1991  तथा  1992  के  लिए  सड़क

 दुघंटनाओं  के  तुलनात्मक  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में  दर्शाएं  गए

 एस०  टी०  ए०  परमिटों  के  अधीन  चल  रही  रंड  लाइन  बसों  के  लाइसेंस  धारी  ड्राइवरों  के

 लिए  दिल्ली  प्रशासन  ने  एक  पांच  दिवक्तीय  सायंकालीन  पुन:चर्या-कार्य  कुशलता  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  प्रारम्भ
 किया  इस  स्कीम  के  अधीन  अभी  तक  22  |  ड्राइवरों  को  प्रशिक्षित  किया  जा  रुका  एस०  टी०  ए०
 परमिटों  के  अधीन  चल  रही  बसों  में  कार्यरत  सभी  ड्राइबरों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  इस  स्कीम  को
 और  आगे  बढ़ाया

 इसके  दिल्ली  में  सड़क  दुर्घटना  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  दिल्ली  पुलिस  ने

 लिखित  कदम  उठाये  हैं
 :

 (1)  ट्रैफिक  नियमों  एबं  विनियमों  को  कड़ाई  से  तथा  दढ़ला  से  लागू  करना  ।

 (2)  अंधाषुंछ्र  भौर  लापरवाही  से  बस  रंड  लाइन  पार  सड़क  चौराहों  पर
 अप्राधिकत  पाकिंग  आदि  करने  वालों  के  विरुद्ध  विशेष  अभियान

 (3)  नोटिस  जारी  करके  उल्लंघन  करने  वालों  को  नियमित  रूप  से  दण्डित  करना  ।

 4)  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  विशेष  चैंकिंग  ।

 5)  अत्यन्त  आधुनिक  संयंत्रों  यथा  पै  रीस्कोप  रॉडार  गन  द्वारा  दण्ड  देना  |

 (6)  नेटवर्क  में  ट्रैफिक  सिग्नलों  का  समक्रमिक  होना  ।
 '

 (7)  अंधाधुंध  ड्राइविंग  के  लिए  प्रातः  रात  में  यादुच्छिक  तथा  सामूहिक  चेकिंग

 (

 (

 (

 (

 8)  ड्राइवरों  को  साहित्य  का  वितरण  ।

 9)  दिल्ली  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  दिल्ली  प्ररिवह्तन  निग्रम  प्रचालकों  तथा

 अन्य  प्रचालकों  के  अधीन  निजी  ड्राइवरों  को  विशेष  सड़क  सुरक्षा  व्यास्याय  ।

 (10)  बस  पीले  बाक्स  इत्यादि  की  शुरूआत  |

 विवरण

 थर्ष  1991  तथा  1992  के  लिए  दिल्लो  में  सड़क  बुघंटनाओं  के  आंकड़े

 ऋम  संख्या  वाहन  का  प्रकार  1991  1992

 1.  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अधीन  111  126

 2.  दिल्ली  परिवहत  निगम  581  508

 53.  मिनी  बसें  88  111

 4.  निजी  बसे  596  719

 5.  अन्य  राज्य  ें  69  6

 6.  रद  लाइन  शा  8.

 कुष  1445  1533



 १  19.14  प्रश्यों  क ेलिखित  उत्तरे

 हु

 कायल  भिर्मात  एककों  पर  लेजथी

 667.  भरो  शिवाजी  पटनायक  :

 ओर  उद्धव  बसंत  :

 श्रोमतो  सशीला  गोपासन  :

 क्या  जिस  संत्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वदेशी  कागज  निर्माताओं  को  विदेशी  कागज  एककों  की  तुलना  में  अधिक  लेबी  का

 भुगतान  करना  पड़ता  और

 यदि  तो  स्वदेशी  और  विदेशी  एककों  १र  लगायी  गयी  लेबी  का  क्या  है  ओर  ऐसी

 असमानता  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्तमंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  बो०  चन्द्रशश्र  कागज  का  उत्पादन  शुल्क
 लगाने  के  सम्बन्ध  में  इस  आधार  पर  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाता  है  कि  इसे  स्वदेशी  एककों  द्वारा  निर्मित

 किया  गया  है  अथवा  अन्य  एककों  द्वारा  ।  आयात  शुल्क  लगाने  के  सम्बन्ध  में  भी  ठीक  यही  बात  है  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  महेनजर  रखते  हुए  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  स्टेट  बेंक  द्वारा  खोले  गए  निजी  बेकिंग  केस

 668.  प्रो०  प्रेम  घमल  :

 डा  ०  लक्ष्मीना  रायण  पाण्डेय  :

 क्या  विस  संत्री  यह  कतामे  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  नई  दिल्ली  में  निजी  बेंकिंग  केन्द्र  खोले  हैं  ;

 यदि  तो  इस  केन्द्र  द्वारा  क्या-क्या  सुविधाएं  दी  जा  रही

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  ऐसे  और  केन्द्र  खोलने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदोय  कार्प  संल्लालय  के  राज्य  मंत्री  अबरार  :

 ओर  भारतीय  स्टेंट  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  नई  दिल्ली  में  एक  व्यक्तिगत  बैंकिंग  बज

 स्थापित  किया  गया  इस  केन्द्र  को  सौंपे  गये  कार  ये  व्यक्तिगत  बेंकिंग  ग्राहकों  की  विभिन्न  .

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  एक  संसाधन  पूल  को  विकत्तित  करना  ओर  उसका  रख-रखाव
 बाजार  योग्य  व्यावसायिक  पेकजों  का  मूल्पंकत  और  उन्हें  तेयार  करना  निरंतर  भाधार

 पर  बाजार  सर्वेक्षण/अनुसंधान  ग्राहकों  की आवश्यकताओं  का  पता  लगाना  खरीदारों  के  व्यवहार
 अध्ययन  करना  जोर  उपयुक्त  उत्पादन  िजाइनों  का  सुशाव  देना

 और  ग्राहक  सेवा  से  सम्बन्धित  गोहपोरिया  समिति  अन्य  बातों  के  यह
 सिफारिश  की  है  कि  व्यक्तिगत  बैंकिंग  शाखाएं  रिहाइशी  क्षेत्ञों  में  खोली  ग्राहक  सेवा  के  क्षेत्र  में

 विश्वसनीयता  को  सुधारने  के  उद्देश्य  से समिति  ने  सुझाव  दिया  है  कि  बेक  व्यवितगत  और  परामझ्श  सेवाएं
 प्रदान  करने  के  लिसे  महानगरीय  केन्द्रों  में  बपतात्मक  आधार  पर  उच्च  प्रोफाइल  वाली  व्यक्तिगत  बेकिंग

 61



 ब्रश्नों  क ैलिखित  उत्त रे  26  1993

 शाखाएं  स्थापित  कर  सकते  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  गई  है  और

 इसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  बकों  से  कह  दिया  गया  है  ।

 अप्रयुक्त  विदेशी  ऋण

 669.  डा०  महादीपक  सिह  शाक्य  :

 डा०  के०  ढी०  लेश्याणी  :

 क्री  एल०  डी»  देवगोड़ा  :

 डो०  वेंकटे  श्यरा  राब  :

 भरी  अन्ना  जोशी  :

 शी  भ्रोकाम्त  जेना  :

 भरी  जनाजोत  यादव  :

 श्री  मोहन  सिह  :

 भरी  विजय  कुमार  यादव  :

 भरी  इन्द्र  गोत  गुप्त  :

 बया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों/संस्था्ों  द्वारा  स्वीकृत  किये  गये  ऋणों  में  से  3।  1992  की  स्थिति  के

 अनुसार  देश/संस्थान-वार  कुल  कितनी  धनराशि  अप्रयुक्त  थी  ;  और

 इस  प्रकार  के  अप्रयुक्त  ऋणों  का  परियोजनावार  ओर  राज्यवार  अलग-अलग  ब्यौरा

 क्या

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदोम  कार्य  सं्रालय  के  राज्य  मंत्री  अबरार

 सुबना  सलंग्न  में  दी  गई

 सूचना  सलंग्न  त  और  111  में  दी  गई

 विव रण  -1

 क्रम  संख्या  देश  संख्या  अनाहरित  शेष

 1  2  3

 6543.29

 2.  15574.11

 3.  14433.71

 4  103.74
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 7  1914  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 ee  ऑफਂ  फ  फतक्झऊझहफक्2494स9ख9स््र््र्

 1  2  3

 ee  फफ  हर  रउर॒  छरआर  उइरछ  छर  उरी  जे

 $  59.69

 6.  आस्ट्रेलिया  720.89

 12.  आस्ट्रेलिया  25.42

 8  बेल्जियम  8213.00

 9  डेनमा्क  32.34

 15.  जमंनी  99.64

 16.  फ्रांस  720.89

 17.  इटली  36.26

 18.  जापाम  137.87

 19.  कुवेत  फंड  95.43

 20.  मौदर  लंण्ड्स  99.64

 सऊदी  फंड  61058.37

 स्वीडन  19874.54

 स्विट्जर  सैण्ड  30.7219

 95.43

 20.

 जोड़  र०

 अमेरिकी  डालर  ८-  मिलियम

 डालर  की  विनिमय  दर  ++

 इानफ  कक  काक  एक  क  नह  भा
 कऋम  संदया  क्षेत्र  अनाहरित  शेष

 कृषि  नल  जन
 ॥

 पु  +े  ला  5  ्  हज  हा
 5

 गा  हे

 कृधि  3644.43  -

 2.  ऊर्ना

 3...  ..  ऊर्जा-कोयला  2064.74

 63:



 26  1993

 2  3

 री  re ॥ल्ल्-७॥७ए""॥/७॥/७/एश"श"/शशशश"श"शश/शथशशशशशशशाशशशशशशशशआशआशशशशशशणशणशणणण

 ऊर्जा-बिजली  27743.67

 344.56

 उवेरक
 487.59

 उद्योग  4435.57

 आधार  भूत  सरंचना
 आधार  भूत  सरंचना-रेल

 क्राधार  भूत  सरंचना-सडक  2847.79

 आधार  भूत  सरंचना-दूर  संघार  703.54

 आधार  भूत  सर्रबना-पत्तन

 आधार  भूत  सरंचना-सामान्य

 सिंचाई  4230.50

 सामाजिक  लि

 शहरी  विकास  27743.67

 संरखतागत  समायोजन  2447.00

 487.59

 जोड़  ₹०  4435.57
 17.12

 अमेरिकी  डालर  >-  रुपये  की  विनिमय

 दर  के  हिसाब  सेਂ  FATT  मिलियन  अमेरीकी  डालर

 इसमें  सोवियत  संघ  से  सम्बन्धित  सर्रबना-पत्तन  करोड़  रुपए  की  राशि  शामिल

 विवरण

 ऋरम  संख्या  राज्य/किरद  अनाहरित  राशि

 2  न  3  ब्ल

 केन्लीय  39455.28

 2.  बाग्प्र  प्रदेश

 3.  आसाम  अनाहरित

 4.  बिहार  .  42.38  .



 7  1914  प्रश्मों
 के  लिखित  उत्तर

 किन  2  9...  ।

 5.  गुजरात
 .

 1620.15

 हि  .  6.  हरियाणा  74.27
 पा

 7.  हिमाचल  प्रदेश  58.51

 8.  केरल  513.57

 9.  कर्नाटक  2602.88

 10.  मध्य  प्रदेश  165.86

 11.  महाराष्ट्र  3613.73

 12.  उड़ीसा  323.01

 13.  पंजाब  363.69

 14.  राजस्थान  239.92  ह
 15.  तमिलनाडु  2574.76
 16.  उत्तर  प्रदेश  2659.68

 ा

 17'  पश्चिमी  बंगास  606.09

 18.  बहुराज्य  4107  64

 जोड़  61058.37
 |  सिवा  >म»«-७म+अकाकभ>क,  कमान

 अमेरिकी  डालर  =  30.7219  रुपए  की  विनिमय

 दर  के  हिसाब  से  +-  198  74.54  मिलियन  अमेरिकी  डालर

 इसमें  सोवियत  संघ  से  सम्बन्धित  12364.47  करोड़  रुपए  की  राशि  शामिल

 .  [  अमुबाद  |
 '

 610.  श्री  निर्मल  कास्ति  लट्जों  :

 शपया-र बल  विभिम्रय  दर

 श्री  साणिक  राव  होडल्या  गावीत  :

 क्री  प्रथोन  ढेका  :

 श्री  के०  तुललिऐया  बांडापार  :

 श्री  चित  बसु  :

 श्री  अन्ना  जोशी  :

 थ्रो  पृथ्वीराज  डो०  चब्हाण  :

 की  ताराजन्द  खंडेलवाल  :

 श्री  राम  सिह  काववां  :

 श्री
 "4  ४

 भरी  केशरी  लाल  :

 थ्रो  अबतार  सिह  भडाना

 श्री  पांडरंग  पुंडल्कि  फुंडकर
 क्या  जिस  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  रुपया-दंबल  विनिमय  दर  के  मसले  को  सुलझा  लिया  नया

 है|



 अस्यो ंके  लिखित  उत्तर
 :

 26  1993

 यदि  तो  तरसम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समझौते  से  धारत  की  दितेगीा  लाभ

 विस्त  संहकलय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसद य  कार्य  महृ।रूय  में  राज्य  मंत्री  अक्रार  :

 हां  ।

 कुत  के  राष्ट्रपति  येत्तसिन  की  1993  में  भारत  की  हाल  ही  की  ड्ात्रा  के  दौरान

 भारत  जौर  रूस  के  बीच  एक  करार  सम्पन  हुआ  |  एस  करार  में  1-4-1592  92  को  ऋण  कीं  मूलधन  राशि

 को  1978  के  पुरामे  प्रोटोकाल  द्वारा  निश्चित  1-1-1990  को  विनिमय  दर  का  प्रयोग  करते  हुए  दबल

 से  रुपयों  में  परिबतित  करने  की  व्यवस्था  (1  19.9169  1-4-1992  को  ऋण  की  मूल
 शाशि  को  भी  1978  के  प्रोटोकाल  द्वारा  यथा  निश्चित  1-4-1992  की  विनिमय  दर का  प्रयोग  करते  हुए
 शबल  से  रुपयों  में  परिवर्तित  किया  जाएगा  (1  7514  उपयक्त  परिकृश्नेस  के  अनुसार
 दो  राशियों  में  अन्तर  को  रुपयों  में  न्धिरित  किया  जाएगा  और  45  वर्ष  की  अवधि  में  इसकी  बाधिक

 fe  बिजतों  में  वापसी  अंदायगी  की  इस  पुनअंनुसूचित  भाग  पर  कोई  ब्याज  नहीं  इसमें  5  बर्ष

 की  अवधि  के  लिए  4  १ए  के  मूल्य  में  घटबढ़  के  विरुद्ध  भी  कोई  संरक्षण  नहीं  उसके  बाद  यदि  इस

 5  वर्ष  की  अंवधि  में  रुपए  का  औसत  वाधषिक  हास  3  प्रतिशत  से  अधिक  हो  जाता  है  तो  इसे  एस०  डी  ०

 आर०  से  सूचांकिंत  कर  दिया  प्रत्येक  पांच  वर्ष  की  अवधि  को  समाप्ति  पर  इस  प्रकार  की  समीक्षा

 की  जाएगी  ।  ऋण  के  गेर-पुनअंनुचित  भाग  की  राशि  रुपयों  में  होगी  जो  1-1-90  को  विनिमय  दर  पर

 रुबल  ऋण  के  परिचर्तत के  समानुरूप  हृश्के  बाद  यह  राशि  रुपयों  में  मूल्य  वगित  होगी  और  ऋण

 के  इस  भाग  पर  मूलधघन  और  व्याज  की  वापसी  अदायगी  भारत  द्वारा  अंतसं  रकार  प्रत्येक  संगत  ऋण  करार

 के  लिए  प्रवृत्त  अनुसूची  के  अनुसार  की  ऋण  के  इस  गेर-पुनअंनुसुचित  भाग  के  मूलघन  ओर
 ब्याज  के  संबंध  में  ढपए  में  भुगतान  रुपया-राशि  को  पांच  मुद्राओं  की  एस०डी०अर०  वास्वेट  के

 रुपए  मूल्य  में  भावी  परिथर्तन  के  अनुरूप॑  समायोजित  करके  संरक्षित  किया  भारेंतीय  माल  ओर
 सेवाओं  के  रूस  को  निर्यात  करने  के  लिए  ऋण  की  वापसी  अदायगी  का  उपयोग  करने  सम्बन्धी  वर्तमान

 व्यवस्था  जारी  रहेगी  ।  मात्नात्मक  शर्तों  पर  1-4-1992  को  बकाया  रुवल  ऋण  लगभग  98710  साल

 रुबल  का  करार  के  अनुसार  1-4-1992  को  प्रचलित  विनिमय  दर  पर  परिवर्तित  यह  राशि

 31342  फरोड़  रुपए  होती  1-1-90  को  प्रचलित  किनिमय  दर  पर  परिवर्तित  इस  बकाया  मूलधन
 की  राशि  19660  करोड़  रुपए  होती  इस  प्रकार  19660  करोड़  रुपए  का  मूलक्षन  की  ब्याज

 सहिस  अदायगी  भुगतान  की  वतंमान  अनुसूची  के  अनुसार  की  जाती  जबकि  11862  करोड़  रुपए
 की  राशि  को  45  वर्ष  की  अवधि  में  पुनअंनुसूचित  किया

 करार  के  पूर्व  सोबियत  समाजवादी  जनतंत्न  संघ  को  भारत  के  बकाया  ऋण  का
 लगभग  37  प्रतिशत  अब  45  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  उदार  शर्तों  पर  पुनः  अनुसूचित  किया  गया
 भारतीय  वस्तुओं  और  सेवाओं  के  निर्यात  द्वारा  ऋण  को  वापसी  अदायगी  का  प्रावधान  भारतीय  निर्यातों

 को  प्रोत्साहन  देगा  तथा  हमारे  दोनों  देशों  के  बीज  व्यापार  और  अ,विक  सहयोग  के  अन्य  तरीकों  के

 मजबूत  पुन  रांभ  के  लिए  आधार  स्थापित

 आंध्र  प्रदेश  राण्य  आवास  निगम  के  लिए  गारंटी  में  छूट
 671.  भ्री  बी०  एन०  रेड्डो  :  क्या  घिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :'

 कया  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  बाश्र  प्रदेश  राज्य  आवास  निगम  को  वर्ष
 1989-90  की  1.38  करोड़  रुपयों  के  गाइंटी  शुल्क  के  गुगतान  में  छूट  देने  क ेलिए  अनुरोध  किया  जोर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?-

 "
 कई



 1914  शवो ंके  लिखित  इशर

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  के  राश्य  मंत्री  ०  अवरार  :

 हां  ।  कआंध्र  प्रदेश  राज्य  आवास  निगम  को  बेंकों  द्वारा  दिये  मग्रे  श्रद्मिमों  के  संबंध  में  आंध्र  प्रदेश
 धरकार  ने  निक्षेप  बीमा  ओर  प्रत्थय  गारंटी  नियम  को  वर्ष  1989-90  के  लिए  माइन््टी  फीस  के  भुगतान  में

 छूट  देने  हेतु  अनुरोध  किया
 ह

 निक्षेप  बीमा  ओर  प्रत्यय  गारन्टी  निगम  ने  गारन्टी  योजनाओं  की  विसीय  अथंक्ष मता  की

 महराईई  से  जांच  करने  के  पश्चात  1990  91  से  गारन्टी  फीस  के  भुगतान  के  क्षेत्राधिकारी  से  श्रश्रिमों  की

 कुछ  श्रेणियों  को  हटाने  पर  विचार  किया  सभी  संबद्ध  तथ्यों  को  हयान  में  रखने  के  पश्चात्  बोर्ड  इस

 धुविचारित  निर्णय  पर  पहुंचा  है  कि  गारन्टी  फीस  के  भुगतान  के  क्षेत्राधिकार  हे  अग्रिमों  की  ऐसी

 विनिदिष्ट  श्रेणियों  को अलग  करने  की  अनुमति  केबल  वर्ष  1990-91  से  ही  दी  जाये  ।  निगम  की  वित्तीय

 स्थिति  की  समीक्षा  करने  के  पएचात  और  छूट  मिल  जाने  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  बर्ष

 1991-92  के  लिए  इसी  प्रकार  की  छूठें  दी  गई  थी  ओर  अब  वर्ष  1992-93  से  आगे  के  वर्षों  क ेलिए

 इश्चाग्री  खूप  से  कर  दिया  गया  लेकिन  योजना  की  अर्थक्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पह  संभाव्य  नहीं
 पाया  गया  कि  गारन्टी  फीस  के  भुगतान  के  लिए  छूट  प्राप्त  श्रेणियों  का  लाभ  1990-91  से  पहले  तक

 बढ़ाया  वर्ष  1989-90  में  गारन्टी  फीस  की  वसूली  सरकारी  गारन्टी  प्राप्त  सभी  ऋणों  के  संबंध  में

 की  गई  यह  वसूली  केवल  आंध्र  प्रदेश  राज्य  आवास  निगम  के  संबंध  में  ही  नहीं  की  गई

 निर्यातोन्मुखी  कम्पनियां

 672.  थ्रो  मृत्युंजय  नायक
 :

 श्री  अर्जुन  तह  यादव  :

 री  रामंललत  सिह  बादव  :

 कया  वॉलिक्य  सम्हो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  तिर्यातोन्मुदी  कम्पनियों  का  ब्योरा  बया  है  जिन््होने  1992  में  अप्ने  निर्यात  दाब्त्यों

 को  नहीं  किया

 इनमें  से  उन  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  निर्यात  व्यापार  करने  से  रोक  दिया  गया
 है  भौर  जिनकी  आमात-निर्यात  कोड़  संख्या  रह  कर  दी  गई

 क्या  उन  पर  कोई  अर्थ  दण्ड  भी  लगाया  गया  और

 बदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बालिक्य  मस्त्रो  प्रणव  चूंकि  निर्यातोस्मुख्  एकक  योजना  के  अस्तर्गत
 एककों  और  निर्यात  संसाधन  जोन  के  एकको  का  मूल्यांकन  वित्तीय  वर्ष  क ेआधार  पर  किया  जाता  अतः

 बर्ष  1992-93  के  लिए  उनके  कार्य  निष्पादन  का  मृल्यांकन  अभी  सहीं  किया  जा  सकता  ।

 से  प्रश्व  नहीं  उठता  ।  ु

 शाष्ट्रीयछुत  बेंकों  द्वारा  स्वीकृत  किये  गये  ऋण

 673,  थी  आनरद  अहिरवार  :

 को  बेबी  बश्श  तह  :

 कौ  दूग०  जे  ०  राठवा  :



 प्रशनों
 के

 लिखित  उसरे  ॥

 “26

 4993

 ओ  सुमताल  अंसारी  :

 भी  राजेश  कुमार  :

 ओमतु  शीला  गौतम  :

 श्री  बलराज  पासी  :

 करी  हरिस  पाठक  :

 को  हरिकेवल  प्रसाद  :

 भी  लखित  उरांब  :

 शो  परतराम

 ओर  भोगेमा  झा  :.

 गया  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  वत  तीम  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  योजनाਂ  के

 अन्तगंत  वेश  के  बर्ग  वार  के  कितने  शिक्षित  बेरोजगार  और  आदिवासी  युवाओं  को  अपनी  आजीविका

 कमाने हेतु  ऋण  स्वीकृत  किये

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  नमुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बन्धित  कितने  किसानों  को  ऋग  स्वीकृत  किये  गये
 ह

 प्रत्येक  राज्य  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्वीकृत  की  गई  ऋण  राषियों  का  श्रेणी-वार
 ब्यौरा  कया

 '

 बष  1993-94  में  कितने  ऋण  देने  का  लक्ष्य  रखा  गया

 (६)  कया  कणों  के  दुरुप पोग  के,बारे  में  कोई  शिकयतें  प्राप्त  हुई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बिंस  सेंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  सल्रालय  के  राज्य  मंत्री  अबरार  :
 और  वर्ष  1989-90,.  1990-91  और  1991-92  में  बैंकों  द्वारा  शिक्षित  ब ेरोजगार  युवकों

 कौ  स्वरोजमांर  योजना  के  अंन्तगंत  जिन  शिक्षित  बे  रोजगार  युवकों  और  अनुसूचित  णातियों/भनुसूचित
 जनजातियों  को  ऋण  मंजूर  किये  उनकी  राग्यवार/संघ  राज्य  बार  संख्या  देशने  बाला  ब्यौरा

 बिवरण  |  में  दिया  गया  है  ।

 वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  में  जून  के  अग्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के

 अनुसूंचित  वाणि  ग्य  बेंकों  ढवारा  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बन्धित  किसान

 को  संबितेरित  किये  गये  अप्रिमों  का  ब्यौरा  बिवरण  1]  में  दिया  गया
 ज

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  1993-94  3-94  से  सम्बन्धित

 लक्ष्य  उद्योग  मंत्रालय  में  विकास  लघु  उद्योग  द्वारा  निर्धारित  किये  जायेंगे  ।  जहां  तक  अनुसूचित

 जाति/अनुसू चित  जनजाति  से  सम्बन्धित  किसानों  को  ऋण  देने  का  सम्मन्ध  बैंकों  दारा  इन  जातियों  के

 किसानों  समेत  उद्यमियों  को  ऋण  देते  के  वास्ते  अलग  से  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किये  गये  oor  ४४7

 (3)  और  लाभाधथियों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  . इन  के  अन्तगंत  प्रदान

 किये  गपे  ऋणों  का  दिये  गये  प्रयोजनों  के  लिए  ही  इस्तेमाल  अलबला  इत  ऋषों  के  दुरुपयोग  संबंधी

 कुछ  मामले  समय-समय  पर  बैंकों  की  जानकारी  में  आते  रहते  हैं  ओर  सम्बन्धित  बैंकों  द्वारा  ऐसे  मामलों

 पर  इन

 प्रयोजनों के लिए निर्धारित नियमों ओर प्रक्रियाओों के अनुसार उपयुक्त कारंगाई को जाती है । छः
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  26  1993

 हम लुललमलल

 समरिया  स्थित  मायध स्थित  आयुध  कारजाने  में  विस्फोट

 ]

 674.  भ्री  रास  पूजन  पठेल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  जबलपुर  के  पास  खमरिया  स्थित  आयुध  कारखाने  के  अनुभागਂ

 में  27  1992  को  कोई  विस्फोट  हुआ

 यदि  तो  कितने  ब्यकित  मारे  गए  तथा  इसके  परिणाम  स्वरूप  कितना  मुकब्चान
 और

 मृतकों  के  परिवारों  को  कितनी  सहायता  प्रदान  की  गई  ?

 रक्षा  संत्री  :

 दुर्घटना  के  निर्माणी  के  पांच  कर्मचारियों  थी  मृत्यु  स़्र१प्ति  और

 सामग्री  को  हुए  नुकसान  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा

 विवरण  संलग्न  है|

 क॒थषि  क्षेत्र  को अतिरिक्त  धनराशि  बेना

 375.  ओ  भूपेन्द्र  सिह  हुंड्डा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजय  बंक  का  विचार  कृषि  क्षेत्ञ  के  लिए  अतिरिक्त  घनराशि  प्रदान  करने

 का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  ऋण  राशि  पर  किस  दर  से  ब्याज  लगाया  जायेगा  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  अबरार  :

 ओर  राष्ट्रीय  करषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बैक  सहकारी  समितियों  और  क्षेत्नीय  बेंकों

 को  मौसमी  कृषि  प्रचालतों  के  वित्तरोषण  के  लिए  अल्पावधि  ऋण  सीमाएं  प्रदान  कर  रहा  जो  भारतीय

 रिजवं  बेंक  द्वारा  दी  गई  ऋण  की  सामान्य  खझ्ंखला  से  उपलब्ध  कराई  जाती  अच्छी  वर्षा  होने  सथा

 डब  रकों  के  मूल्यों  में  व॒द्धि  के  फसल  ऋणों  के  लिए  मांग  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  नाबाडड  ने

 भारतीय  रिजवं  बैंक  से  ऋण  की  सामान्य  श्यंखला  की  सीमा  में  बृद्धि  करने  की  मांग  की  है  ।

 तदनुसार  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  में  400  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  की  है  और  इस  प्रकार

 1992-93  के  लिए  इसे  2700  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  3100  करोड़  रुपए  कर  दिया

 नावार्ड  सहकारी  समितियों  और  क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंकों  को  दिये  गये  ऋणों  पर  उसी  दर  से

 ब्याज  लेता  है  जिस  दर  परे  भारतीय  रिजवं  बंक  नाबार्ड  को  उधार  उपलब्ध  करबाता

 संस्थाओं  की  नाबाड्ड  पंर  पुनवित्त  संबंधी  निर्भरता  के  स्तर  को  देखते  हुए  3%,  से  6.5%  तक  ब्याज  वसूज

 करता  है|  क्षेत्रोय  ग्रामीण  बैंकों  को  5£6  प्रतिवर्ष  पर  ऋण  उपलब्ध  कराया  जाता
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  .  ce, 26  1998

 निर्यात  तथा  व्याप।र  घरातों  को  लाइसेंस  प्रदान  करना

 676.  श्री  पृष्योराज  ४7०  चब्हाणं  :  कया  बाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशेष  लाइसेंस  प्रदान  करने  सम्बन्धी  अनेक  आवेदन  पत्न

 क॑  विभिन्न  कार्यालयों  में  लम्बित  पड़े

 यदि  तो  जनवरी  तक  कितने  आवेदन  पत्र  लम्बित

 ऐसे  लाइसेंस  प्रदान  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 विलम्ब  न  होने  देने  तथा  मानदंडों  में  विसंगतियों  को  हटाने  के  लिए  सरकार  का  कया  कदम

 उठाने  का  विचार
 |

 बाणिज्य  मंत्री  प्रणव  :  से  निर्यात-आयात  में  विशेष

 लाइसेंस  देने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  पुरानी  नीतियों  के  तहत  विभिन्न  पत्तन  कार्यालयों

 में  प्रस्युत  किये  गये  उन  आवेदन  पत्रों  के  ब्योरे  जो  दिनांक  3]  की  स्थिति  के  अनुसार
 लम्बित  पड़े  तत्काल  उपलब्ध  नहीं

 विनिमय  मुद्रा  के  रुप  में  भारतीय  रुपए  की  माम्यता

 677.  थ्रो  भोगेन्द्र  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  देशों  ने  भारतीय  रुपये  को  विनिमय  मुद्रा  के  रूप  में  मान्यता  दी  और

 अन्य  देशों  में  भारतीय  रुपये  को  विनिमय  मुद्रा  के  रूप  में  माग्यवा  दिलाने  के  लिए  क्या-क्या

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भबरार  :

 वर्तमान  विनिमय  विनियमन  के  अन्तर्गत  रुपया  मुक्त  रूप  से  परिवतंनीय  मुद्रा  नहीं  है  और  इसलिए
 अन्य  देशों  द्वारा  इसे  विनिमय  मुद्रा  के  रूप  में  मान्यता  देने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ।  मार्च  से  शुरू  उदारीकृत  बिनिमय  दर  प्रबन्धन  पद्धति  रुपए  को  परिवतंनीय  मुद्रा
 बनाने  की  दिशा  में  एक  उपाय

 बेरोजगार  यवक

 |

 678.  श्रो  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 श्रीमती  गीता

 श्री  महेश  कनोडिया  :

 श्री  नरेश  कुमार  बालियान  :

 डा०  रसेश  चन्द्र  तोमर  :

 कया  श्रम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बेरोजगारों  की
 संख्या

 कितनी  है  और  राज्य  तथा  संध  राज्य  क्षेत्र-वार  कुल  जनसंख्या

 में  उनका  प्रतिशत  कितना



 टी  नम  Se  ला  लक
 ?  1914  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तरे

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  तथा  चालू  वर्ष  में  इनकी  संख्या  में  कुल  कितनी  वृद्धि जया

 क्या  सरकार  का  विचार  इन्हें  बेरोजगारी  भत्ता  देने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  कोई
 योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्सग्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  तथा  राष्ट्रीय  तमूना  सर्वेक्षण  के

 दौर  पर  आधारित  1987-88  के  दोरान  बालू  साप्ताहिक  स्तर  के  आधार  पर  बेरोजगार  ध्यकितयों

 की  अनुमानित  संख्या  तथा  कुल  जनसंख्या  में  उनकी  प्रतिशतता  को  दशनि  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 अनुवर्ती  वर्षों  के  लिए  इस  प्रकार  के  कोई  अनुमान  उपलब्ध  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (3)  तथा  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  रोजगार  पर  मुख्य  बल  दिया  गया  योजना  में

 रोजगार  सुजन  की  गति  को  बढ़ाने  के  लिए  सापेक्षिक  रूप  से  उच्च  रोजगार  सम्भाग्यता  वाले

 सेक््टरों  तथा  क्षेत्रों  की  तीव्रतर  बुद्धि  सहित  आर्थिक  विकाप्त  की  उच्च  दर  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया
 गया  भोगोलिक  और  फसलवार  विविधकृत  कृषीय  बंजरभूमि  तथा  वानिकी  के

 ग्रामीण  गर-फामं  क्षेत्र  तथा  ग्रामीण  मूलभूत  सुविधाओं  के  लघु  एवं  विकेन्द्रीकृत  विनिर्माण  की
 तीव्रतर  वृद्धि  तथा  आवास  का  विकास  योजना  में  परिकत्पित  रोजगारोन्मुख  नीति  के  मूल  तत्व
 परिकल्पित  किए  गए  विभिन्न  उपायों  से  शिक्षित  बेरोजगार  ब्यक्षितयों  को  भी  लाभ  पहुंचाने  की

 भाशा

 विवरण

 चालू  साप्ताहिक  स्तर  (1987-88)  के  आधार  पर  कुल  जनसंख्या  में

 बेरोजगार  व्यक्षिययों  का  राज्यवार  अनुमान  और  उनको  प्रतिशतता

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  बेरोजगारों  की  कुल  जनतंख्या  में

 संख्या  (000)  बेरोजगारों  की

 प्रतिशतता

 1  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश
 हल  लत  1490  2.29

 2.  असम  282  1.53

 3.  बिहार  942  1.15

 4,  गुब्रात  563  1.52

 वा
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 1  2  3

 5.  हरियाणा  349  2.11
 6.  हिमाचल  प्रदेश  64  1.27

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  125  1.68

 8.  कर्नाटक  569  1.30

 9.  केरल  1718  6.50

 10.  मध्य  प्रदेश  648  0.98

 11.  महा  राष्ट्र  1091  1.47

 12.  मणिपुर  9  0.58
 13.  मेघालय  2  0.14

 14.  नागालैंड  2  1.76

 15.  उड़ीसा  614  1.93

 16.  पंजाब  293  1.43

 17.  राजस्थान  709  1.75

 18.  सिक्किम  3  0.93

 19.  तमिलनाडु  1974  3.47

 20.  त्विपुरा  32  1.31

 21.  उत्तर  प्रदेश  1218  0.92

 22.  पश्चिम  बंगाल  1430  2.23

 23.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समह  4  1,59

 24,  अरुणाचल  प्रदेश  ॥|  0.11

 25.  चंडीगढ़  20  3.58

 26.  दादर  ओर  नमर  हकलीਂ  मन्रण्य  0.31

 27.  दिल्ली  120  1.59

 28.  गोवा  दमन  गौर  दीव  39  3.13

 29.  लक्षद्वीप  3  5.82

 30,  मिजोरम  ममष्य  0.04

 31,  पांडिचेरी  4  5.16

 ट्ाः  अखिल  भारत  रा  14354  1.78
 a  re  कम

 दिप्पणी  साप्ताहिक  स्तरीय  अवधारणा  बेरोजगार  व्यक्ति  बह  होता  जिसे  यद्यपि  कार्य  के

 लिए  उपलब्ध  होने  पर  भी  अंदर्भाधीन  सप्ताह  के  दोरान  एक  धण्टे  के  लिए  भी  कार्य  नहीं

 है

 मिला



 ?  1914  प्रश्मों  के  लिखित  उत्तर

 कक नकन--«»«मकन

 2.  भारत  के  महा  संजीयक  द्वारा  प्रकाशित  1981  तथा  1991  के  जनगणना  अँकड़ों  का

 प्रयोग  करते  हुए  1  1988  के  लिए  अनुमानित  जनसंख्या  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नमून
 सर्वेक्षण  के  दौर  की  मोटी  दरें  लाग  करते  हुए  बेरोजग।र  व्यक्तियों  के  बारे  में  अनुमान
 लगाया  गया

 3.  राष्ट्रोय  नमूत्रा  सर्वेक्षण  के  रोजगार  एवं  बेरोजगार  संबंधी  दौर  (1987-88)  के

 सर्वेक्षण  में  जम्मू  एवं  कश्मीर  के  लाख  और  कारगिल  जिले  तथा  नागार्लंड  के  प्रागीण  धषेत
 शामिल  नहीं  किए  गए

 सिगरेट/तस्थाक  कम्पनियों  द्वारा  उत्पादन  शुल्क  को  अपबंचना

 079.  श्री  दत्ताज़ेय  बंडाकू  :

 श्री  प्रभुदयाल  कछरिया  :

 थ्रो  एन०  के०  बालियाम  :

 क्या  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कई  सिगरेट  निर्माता  और  तम्वाक  कस्पनियां  उत्पादन  शुल्क  की  अपवंचना  कर 6
 रही

 यदि  तो  ऐसी  कम्पनियों  के  नाम  क्या

 गत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  कम्पनी-वार  कुल  कितने  उत्पाद  शुल्क  की  अपवंचना  को

 )  सरकार  द्वारा  उत्पादन  शुल्क  के  अपवंचना  की  राशि  की  वसूली  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 ($)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  किसती  सफलता  मिली  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  बो०  चन्शेशर  :  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  विभाग  द्वारा  सिगरेट  निर्माता  और  तस्वाक्  कम्पनियों  के  विरुद्ध  उत्पादन  शल्क  अपवंचन  सम्बन्धी

 मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  ।

 और  उन  कम्पनियों  के  नाम  जिसके  सम्बन्ध  में  शुल्क  अपवंचन  का  पता  लगाया  गया

 है  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पता  लगाई  गई  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  अपवंचन  की  राशि  का
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 ओर  (४)  अपवंचन  किए  गए  शुल्क  की  वसूली  के  सम्बन्ध  में  को  गई  कारंवाई  में  कारण
 बताओ  नोटिस  जारी  न्यायनिर्णयन  कायंवाहियों  क ेजरिए  अपयंचन  किए  गए  शुल्क  की  सही-सही
 राशि  का  अन्दाजा  लगाना  और  न्यायनिर्णयन  में  पुष्ट  मांगों  की  बसूली  करना  शामिल  पुष्ट  मांगों  की

 वसूली  भी  कम्पनियों  द्वारा  दायर  किए  गए  स्थगन  जवेदनों  तथा  अपीलसी  स्तर  पर  दिए  गए  निर्णय
 पर  निर्भर  करती  ऊपर  और  में  उल्निवित  मापलों  में  से  लगभग  9.8  करोड़  रुपये  की
 मांगों  की  पुष्टि  कर  ली  गई  इसमें  से  अब  तक  लगभग  17  लाख  रुपए  की  राशि  जमा/वसूल  की  जा

 खकी  है  ।

 ek



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  26  1993

 बिवरण

 कम  सं०  पार्टी  का  नाम  वर्ष  पता  लगाए  गए  अपबंचन

 में  से  की  राशि  रु०

 सिगरेट  निर्माता  कम्पनियां

 1.  1991-92  7.54

 92-93

 92-93  0.45

 2.  मैससं  श्रीजी  सेल्स  कारपोरेशन  अहमदाबाद  ।

 में  चन्द्र  टोर्ब  बको  लिमिटेड  गोडाउन  ।  92-93  5.05

 3.  चन्द्र  टोबैक्को  हैदराबाद  ।  90-91  4  69

 92-93  715.92

 4.  पराटलीपुत्न  टोबैक्को  कम्पनी  लि०  कलकत्ता  ।  90-91  0-47

 5,  तिरुपति  धविगरेट्स  वाराणसी  ।
 |

 90-91  34.09

 6.  कानपुर  सिगरेट्स  कानपुर  ।  90-91  1880.00

 7.  लि०  सहारनपुर  ।  91-92  519.87

 8.  न्यू  टोवैककों  कम्पनी  लि०  90-91  87.00

 91-92  68.00

 92-93  436.00

 9.  बंगलोर  ।  91-92  -  323.75
 ह

 92-93.  417.61

 10.  लि०  90-91  260.00

 11.  गोडफ़  फिल्लिप्त  इंडिया  बम्बई  |  92-93  349,00

 टोबेक्को  कम्पनलियां

 1.  सीजन  मंगलोर  बीडी  मद्रास  ।  91-92  0.15

 2.  निजाम  टोक्को  हैदराबाद  ।  92-93  3.38

 3.  ताजमहल  टोवैक्को  हैदराबाद  ।  92-93  0.04

 4,  गुप्ता  टोबैउफ़ों  92-93  0.47

 5.  दिल्ली  ।  92-93...  0.60

 6.  कुबेर  दिल्ली  ।  92-93  $  1.28
 न म०>मकककनान- कक  नन++ननन  नम  मनन  “3  की  कमर

 टिप्पणी--वर्ष  की  सूचना  से  1993  की  अवधि  के  लिए
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 क्षेत्रीय  प्राभीण  बेंकों  का  विलय

 680.  डा०  चिन्ता  मोहन

 श्री  नवल  किशोर  राय  :

 कुमा रो  ममता  बन्जों  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सभी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का विलय  करके  एक  भारतीय  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 बेक  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  इसमें  विलग्ब  के  कया  कारण  और

 यह  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार  :

 से  सरकार ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  पुनंंस  रचना  के  लिए  विचार-विमर्श  की  प्रक्रिया  शुरू  की

 कई  माडल  त॑यार  किए  गये  हैं  और  सभी  पहलुओं  से  प्रत्येक  की  प्रभावकारिता  की  जांच  की  जा  रही
 इनमें  क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंकों  की  अर्थक्षमता  में  सुधार  लाने  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंऋण  के  प्रवाह  को

 ढाने  के  उद्देश्य  से  विद्यमान  सभी  196  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  मिलाकर  एक  राष्ट्रीय  भारतीय  ग्रामीण

 बैंक  बनाने  का  भी  एक  प्रस्ताव  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  अभी  नहीं  लिया  ,
 गया

 राज्य  सरकारों  पर  बकाया  ऋण

 681.  श्री  लोकनाथ  थौधरी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारों  द्वारा  केन्द्र  सरकार  को  देय  बकाया  राशि  को  उस  राशि,में  से  काट

 लिया  गया  है  जो  उन्हें  वित्त  आयोग  के  हस्तांतरण  के  अन्तर्गत  वितरित  की  और

 यदि  तो  वर्ष  1991-92  और  ,992-93  के  अन्त  में  प्रत्येक  राज्य  की  बकाया  देय

 राशि  भौर  वित्त  आयोग  के  हस्तांतरण  में  से  काटे  गए  सम्बस्धित  राज्य  के  हिस्से  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  बो०  चन्द्रशेशर  :

 वित्त  आयोग  के  हस्तांतरण  में  से  काटी  गई  राज्यों  की  देय  राशि  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  ह
 में  दिया  गया  इन  कटोतियों  के  बाद  भी  1991-92  के  अन्त  में  असम  तथा  जम्मू  कश्मीर  द्वारा
 मंत्रालय  को  देय  बकाया  राशि  468  करोड़  तथा  144  करोड़  1992-93  2-93  की  समाप्ति  की

 स्थिति  की  सूचना  साल  पुरा  होने  तक  अमी  दी  जा  सकती
 हु
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 eee

 विधरण

 विस  आयोग  के  हस्तांतरणों  में  से काटी  गई  राज्यों  को  देय  राशिपां

 र०

 शाज्य/वर्ष  काटी  गई  राशि

 1991-92

 बसम  43.90

 जम्मू  तथा  कश्मीर  142.43  .43

 नागाल॑ण्ड  25.50

 मिजोरम  2.43

 अरुणावत  प्रदेश  2°05

 सिक्किम  0.57

 उड़ीसा  14.81

 केरल  5.89

 1992-93  1993

 अमम  51.76

 साय  का  निर्यात

 682.  श्री  बिजय  कृष्ण  हान्डिक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चाय  बोडड  ने  वर्ष  1992-93  के  लिए  चाय  के  निर्यात  हेतु  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 कया  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 चाय  के  निर्यात  में  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  ध्रकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विभार

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  वर्ष  1992-93  के  लिए  1200  करोड़  रुपए  मूल्य
 के  210  प्रि०  किग्रा  ०  का  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 तथा  रूस  तथा  अन्य  स्व॒तन्त्न  राज्यों  के  राष्ट्रकुल  देशों  द्वारा  आधथिक  समस्या  के  कारण

 चाव  की  कम  खरीद  की  वजह  से  चाय  का  निर्यात  लक्ष्य  पूरा  होने  की  सम्भावना  नहीं

 (a)  सरकार  विभिन्न  देशों  में  चाय  उद्योग  प्रतिनिधिमंडल  भेजकर  चाय  निर्यात  बिविधीकरण

 को  प्रोत्लाहित  कर  रही  रूस  सहित  कुछ  स्वतन्त्न  राज्यों  के  राष्ट्रकुल  देशों  के  साथ  व्यापार  संलेख  भी

 किये  गये  अन्य  देशों  को  भी  हमारी  चाय  को  गुणवत्ता  और  कीमत  प्रतियोगिता-क्षमता  बध्ाकर

 थारतीय  चाव  की  ओर  अधिक  मात्रा  छरोदने  के  लिए  राजी  किया  जा  रहा

 |  9
 कक



 मं  1914  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 समेकित  ग्रामीण  घिकास  कार्यक्रम  के  अम्तर्गत  बेंकों  दवरा  दो  गई  सहायता

 683.  ञ्ली  अर्जुन  घरण  सेठी  :  क्या  विस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वा  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  राष्ट्रीकृत  बेंकों  को  समेकित  ग्रामीण  बिकास  कार्म्रम  के

 अन्तगंत  योजनाओं  का  वित्तपोषण  न  क  रने  के  निर्देश  दिए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  क्या  उड़ी पा  में  विशेष  रूप  से  बालासोर  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  बेंक्ों  ने  ऐसी

 बोजनाओं  का  वित्तपोषण  करना  बन्द  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अवरार  :

 नहीं  ।

 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 और  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  विसपोषित  परिवारों  के  सम्बन्ध  में

 उड़ीसा  में  और  विशेष  रूप  से  बालासोर  जिले  में  बंकों  का  कार्य  निष्पादन  दिया  गया

 1991-92  1992-93

 )

 उड़ीसा  बालासोर  उड़ोसा  बालासोर

 हिताधिकारियों  की  संख्या  111712  8260  22246  $31

 संवितरित  राशि  3869  404  739  23

 मोटर  याव  1988

 684.  झोमतो  कृष्णेत्र  कौर  :  कया  जल  भतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या  सरकार  का  विचार  मोटर  यान  1988  में  संशोधन  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इसे  तब  तक  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 लल  भूतल  परिवहन  मंत्र।लय  के  राज्य  मंत्रो  खगदोश  :  हां  ।

 ब्यौरे  संलग्न  विव रण  में  दिए  गये  हैं  ।

 सरकार  ने  मोटर  वाहन  1988  में  संशोधन  करने  के  लिए  आवश्यक  का  रंबाई

 शूरू  कर  दी  इस  स्तर  पर  कोई  निश्चित  समय  सीमा  का  उल्लेख  नहीं  किया  जा  सकता  कि  संशोधन

 बाला  विधेषक  कब  तक  पेश  किया  जाएगा  ।

 /
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 हि !  बरश्नों कै  उतर  d6  199 3

 ।  '  विधरण

 मोटर  वाहनਂ  अधिनियम  के  उपबंधों  में  किये  जाने  बाले  प्रस्तावित  महत्वपूर्ण  परिवर्तन

 फ४
 $4

 आवेदकों  से  गर-परिवहन  वाहन  जलाने  के  लिए  चिकित्सा  प्रमाण  पत्र  पर  जोर  दिये  जाने  की
 आवश्यकता  नहीं  है  यदि  उसने  50  वर्ष  की  आयु  पूरी  नहीं  की  है

 आवेदक  ड्राइविंग  लाइसेंस  के  लिए  वाहन  चलाने  की  सक्षमता  परीक्षा  में  असफल  हो  जाता

 हैं  तों  उसे  7  दिन  बीत  जाने  के  बाद  परीक्षा  में  बैठने  की  अनुमति  दी

 देशों  द्वारा  जारी  किये  गये  वंद्य  ड्राइविग  लाइसेंस  धारकों  को  परीक्षा  आदि  की  अपेक्षाओं  से

 छूट  दी  जाएगी  और  अन्य  देशों  द्वारा  जारी  किये  गये  लाइसेंस  के  आधार  पर  भारत  में  लाइसेंस
 देदिया

 वाहनों  की  आयु  निर्धारित  करने  से  संबंधित  उपबंधों  को

 --  धारा  64  के  खंड  के  अन्तगंत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  शुल्क  निर्धारित  किए  जाने  की  शक्ति  को

 राज्य  सरकार  की  नियम  बनाने  की  शक्षितयों  में  अंतरित  किया

 वबाहुन  का  परमिट  धारक  उसके  स्वामित्व  में  सेमी  ट्रैलर  के  साथ  किसी

 आर्टि

 का

 वाहन  या  उसके  स्वामित्व  वाले  किसी  आटिकुलेटड  वाहन  के  प्राइम  मबर  के  लिए
 सेमी  ट्रेलर  हेतु  प्राइम  मृवर  का  प्रयोग  कर  सकता  है

 -ब्यक्ति/कम्पनी  परिवहन  उपक्रम  ने  को  दिए  जा  सकने  वाले  स्टेट  कि

 परमिटों  की  अधिकतम  संख्या  से  सम्बन्धित  उपबन्ध  को

 सरकारों  को  यह  अधिकार  देना  कि  वे  सरकारी  राजपत्  में  अधिसूचना  द्वारा  क्षेत्रीय

 परिवहन  प्राधिकरण  परिवहन  प्राधिकरण  को  किसी  रुट  पर  सड़क  की  दशा  और  अतिरिगत
 यातायात  वहन  करने  के  लिए  सड़क  की  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  परमिटों  की  अधिकतम
 संख्या  निर्धारित  करने  के  लिये  निदेश  दे  सकें

 कैरिज  चलाने  और  परमिट  प्रदान  करने  के  लिए  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  करने  टेवु  मियम
 बनाने  के  लिए  क्षेत्रीय  परिवहन  प्राधिकरण  को  अधिकार  देना

 ड्राइवर  या  वाहन  के  प्रभारी  किसी  अन्य  व्यक्ति  को  यह  कतंव्य  निर्धारित  करना  कि  वे  घायल

 अ्यक्ति  को  नजदीकी  चिकित्सक  के  पास  अथवा  अस्पताल  में  पहुंचाएं  और  जिकित्सक  के  लिए  यह
 अनिवाय॑  करना  कि  वह  घायल  व्यक्ति  का  इलाज  करें  और  पुलिस  रिपोर्ट  प्राप्त  होमे  के  बाद  ही
 घायल  का  इलाज  करने  की  प्रक्रियात्मक  ओपचारिकताओं  की  प्रतिक्षा  किये  बगर  उसे  सभी  तरह
 की  चिकित्सा  सुविधा  प्रदान

 के मामले  में  मुआवजे  की  राशि  को  25,000  रु०  से  बढ़ाकर  50,000  Fo  करना  और
 स्थायी  रूप  से  अपंगता  के  मामले  में  मुआवजे  की  राशि  को  12,000  र०  से  बढ़ाकर  25,000  रु०

 |

 मारकर  भाग  जाने  ही  दुघंटना  में  मृत्यु  के  मामले  में  मुआवजे  की  राशि  को  8,500  ₹ू«

 से  बढ़ाकर  25,000  Fo  करना  और  गम्भीर  रूप  से  घायल  के  मामले  में  मुआवजे  की  राशि  को

 2000  र०  से  बढ़ाकर  12,500  रू०  करता



 +  1914  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 बिततीय  संस्थाओं  द्वारा  प्राभशीण  परिवारों  को  ऋण

 68  5.  श्री  पी०  पौ०  कालियापेरमल  :  क्पा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992  और  1993  के  दौरान  विभिन्न  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  निर्घन  प्रममीण  किसानों

 को  कितना  ऋण  दिया  और
 |

 ह
 सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कि  ऐसे  ऋण  देने  में  कोई  अनियमितता  न  बरत

 कया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?
 ह

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार  :

 आंकडा  सूचना  प्रणाली  से  प्रप्न  में  पूछे  गए  ढग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।  अलबत्ता  1990

 और  1991  |  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  दौरान  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  कैंकों

 द्वारा  छोटे  तथा  सी  मांत  किसानों  को  क्रमशः  1407  करोड़  रुपये  और  1516  करोड़  रुपये  के  ऋण  दिये

 गये  ।

 ऋणों  की  मंजूरी  और  संवितरण  में  होने  वाली  देरी  और  ऐसे  ऋण  प्रदान  करने  में  बरती

 गयी  किसी  भी  प्रकार  की  अनियमितता  के  बारे  में  बैकों  को  मिलने  वाली  शिकायतों  की  उनके  द्वारा

 जांच  की  जाती  है  ताकि  उयचारी  कारंबाई  की  जा  बेंकों  द्वारा  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध

 निर्धारित  नियमों/प्रक्रियाओं  के  अनुसार  उपयुक्त  कारंवाई  की  जाती

 पयंटक  को  थों  के  लिए  राध्ट्रीय  परमिट

 686.  शो  शरत  चन्द  पटभायक  :  क्या  ज़ल  भूतल  परिथहन  मंत्री  6  1992  के  तारांकित

 प्रश्न  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  सरकार  ने  माल  वाहक  के  अनुरूप  ही  पयंटक  कोचों  को  राष्ट्रीय
 परमिट  देने  की  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्यों  भौर

 इसे  कब  लागू  किए  जाने  की  सम्भावना

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  ओर  मोटर

 बाहन  1993  परिवहन  आपरेटरों  के  लिए  अखिल  भारतीय  के  ससौदे  को

 अधिसू बना  सं
 दिनांक  11  1993  के  तहत  अधिसू चित  कर  दिया

 गया  इस  स्कीम  के  मसोदे  के  अनुसार  पात्र  आपरेटरों  को  मान्यता  प्राप्त  पयंटक  सकिटों  पर  प्रचालन

 के  लिए  परमिट  जारी  किए  जाएंगे  ।  पयंटन  विभाग  भारत  सरकार  अनुमोदित
 पर्यटक  आपरेटरों  को  यह  परमिट  प्रदान  किये

 इस  स्कीम  के  मसोदे  को  दिनांक  10  1993  को  जनता  के  लिए  उपलब्ध  करवाया

 गया  था  और  मोटर  बाहन  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  अनुसार  45  दिन  की  अवधि  समाप्त  होने  से  पहले

 इसे  अन्तिम  रूप  दिया  जा  सकता  ।

 खानों  में  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  सम्मेलन

 687.  श्री  हाराधम  क्या  श्रस  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 8s

 ।



 mnaaaaman  बम मकम9क कक  मम
 ब्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  26  1993

 कया  1992  में  खानों  में  सुरक्षा  के
 सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  सम्मेलन  हुआ

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पौ०  ए०  और  नहीं  खातों  में  सुरक्षा
 से  संबंधित  26-27  1992  को  आयोजित  किए  जाने  वाले  सम्मेलन  को  कुछ  अपरिहयायं  कारणों

 से  स्थगित  कर  दिया  गया  था  ।

 रेखो  समिति  को  रिपोर्ट

 688.  प्रो०  राम  कापसे  .  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कूपा  करंगे  कि  :

 क्या  अग्रत्यक्ष  करों  के  सम्बन्ध  में  एक  सामान्य  संहिता  बनाने  के  लिए  श्री  रेखी  की

 अध्यक्ष ता  में  गठित  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  अंतरिम  रिपोर्ट  दी

 यदि  तो  समिति  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  तिफा  रिशें  की  और

 सरकार  ने  उन  पर  क्या  कार्यवाह्ी  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एम  ०  बौ०  चन्द्र  शेखर  :

 इस  समिति  द्वारा  की  गयी  मुख्य  शिफारिशें  माल  का  शुल्क

 शुल्क  वापसियां  अ।दि  जैसे  मामलों  के  सम्बन्ध  में

 इन  सिफारिशों  पर  विद्वार  किया  जा  रहा  है|

 रोजगार  कार्यालयों  दारा  आदिवासियों  को  रोजगार

 689.  श्री  गोविन्द  चसा  गया  अमन  मंत्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  क  :

 क्ध्रा  देश  के  कुछ  राज्यों  में  नियुक्तियों  के  लिए  रोजगार  कार्यालय  द्वारा  आदिवासी

 उम्मीदवारों  के  नाम  नहीं  भेजे  जाते

 यदि  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  आर्थिवाधियों  को  विशेष  प्राथमिकता  नहीं  दी

 जाती

 बयां  प्रकार  का  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से  सभी  राज्यों  में  अ।दिवासियों  को

 नियुक्ति  में  प्राथमिकता  देने  का  वियार  है  या  ऐसा  कोई  विचार  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  ?

 श्रम  मंब्रालय  के  राज्य  मंत्रो  पी०  ए०  एवं  रोजगार  कार्यालयों  की

 भूमिका  अधिसूचित  रिक्तियों  के  लिए  उम्मीदक्ारों  को  प्रायोजित  करने  तक  की  सीमित  नीतिगत
 मामले  के  रूप  उनमें  अनुमू चित  जनजातियों  सहित  पंजीकृत  नौकरी  चाहने  वालों  को  पंजीकरण  की
 उनकी  वरिष्ठता  और  योग्यता  के  अनुसार  प्रायोजित  किया  जाता  अनुसूबित  जनजाति  के

 लिए  आरक्षित  रिक्तियों  के  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  कंवन  अनुसूबित  जनजाति  के  उम्मीदवारों
 को  ही  प्रायोजित  किया  जाता  है  ।

 एवं  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  वियाराधीन  नहीं

 86



 १  1914  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर
 na  अर

 अमभिकों  का  पलायन

 690.  श्री  रवि  राय  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  हाल ही  में  मुम्बई  और  धूरत  में  हुए  साम्प्रदायिक

 दंगों  क ेकारण  काफी  श्रमिक  इन  शहरों  को  छोड़कर  अपने-अपने  राज्यों  को  चले

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  श्रमिकों  को  बसाने  तथा  उनके  काय॑  स्थानों  को  सुरक्षा  प्रदान  करते  हेतु  सरकार

 द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  से  सूचना  एबच्र  कोना  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  बेतन  आयोग

 691.  भ्री  मुमताज  अंसारी  :

 शी  राजेश  कुमार  :

 श्रीमती  शोला  गौतम  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  पांचवां  बेतन  आयोग
 अथवा  स्थायी  वेतन  आयोग  नियुक्त  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  इसके  लिए  कितना  समय  निर्धारित  किया
 गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  यो०  चन्द्रशेशर  से  पांचवां  वेतन

 आयोग  नियुक्त  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  फिलहाल  सरकार  के  विचाराष्लीन  नहीं  तथापि  स्थायी

 बेतन  पुनरीक्षा  समिति  के  गठन  करने  की  कम  चारी  पक्ष  को  मांग  पर  जे०  सी०  एम०  की  राष्ट्रीय  परिषद

 की  अगली  बैठक  में  विचार-विमर्श  किया

 शाज्यों  FUT  जोबर  ड्राफ्ट

 692.  श्रो  राजेश  कुमार  :

 श्रोमतो  शोला  गोतम  :

 श्री  याइसा  सिह  युमनाभ  :

 श्री  के०  बी०  थामस  :

 श्री  कोडोकुन्नील  सुरेश  :

 बया  बिल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दोरान  राज्य  सरकारों  को  राज्यवार  कितनी  धनराशि  के  भोवर  ड्राफ्ट
 को  अनुमति  दी



 ब्रशनों  के  लिखित  उत्तर
 26  1994 eens  अ कलअबबकअ  लकी कब eee  बदल  ब  कल  ककिकिक  दी  Sonne  ता  ज  अन  व

 क्या सरकार ते कुछ राज्यों या संपशासित क्षेत्रों को ओवर डाफ्ट की धनराशि को दीषंकालौन ऋणों में परिवर्तित करने की अनुमति दे दी है यदि तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा कया और ओवर ड्फ्टों में ऐसे परिवर्तत करने के क्या कारण वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री एस० वो० चन्द्र शेसर : पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों के ओवर ड्राफ्ट में रहने के अवसरों की ओवरड्ाफ्ट में रहने के क्रमिक कायंदिवसों की संदया तथा ओवर ड्रापट की अधिकतम धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न तथा प्रश्न नहीं उठता | , वि विदेशी व्यापार में कमी ] 693. श्री च-ढ्रजीत यादव : श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भूतपूर्व ब्लाकਂ के देशों के साथ रुपयों में ब्यापार समाप्त होने तथा | तथा में दुलंभ मुद्रा व्यापार के चलन के कारण पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार देश के विदेश ब्यापार में कितनी कमी आई और सरकार ने विदेशी बाजारों को सुरक्षित रखने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्यो कदम उठाए हैं ? वाजिज्य मंत्री प्रणव वर्ष से के लिए देश के विदेश व्यापार को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न वर्ष गौर [99 तथा और 2-93 के बीच रुपया में भुगतान करने बाले देशों के साथ विदेश व्यापार में गिरावट उन देशों में राजनतिक और आश्थिक उथल-पुथल के कारण रही न कि रुयया व्यापार समाप्त होने और दुलंभ मुद्रा में व्यापार शुरू होने के कारण । वास्तव में चैको रोमानिया और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल ज॑से देशों के साथ व्यापार हाल तक रुपया व्यापार आधार पर जारी से व्यापार नीति में कई परिवर्तत किए जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ आयात लाइसेंसिंग को काफी हृद तक समाप्त करना ओर आयात टैरिफ ढांचे को यक्तिसंगत बताना विदेशी मुद्रा आय का सृजन करने के लिए रुपंए की-ऑशिक रूप से परिवतंनीय बना दिया गया इन्हें नई निर्यात-आयात नीति में समाहित किया गया है जिसका उद्देश्य अस्य बातों के साथ-साथ भारतीय उद्योग की आधुनिकीकरण ओर प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाकर इसकी निर्यात क्षमताओं में बुद्धि करना निर्यात को नई गति देता सुनिश्चित करने के लिए एक अल्यावधि कार्य योजना बनाई गई इसके अलावा 34 वस्तुओं को अत्यधिक महृत्वपूण क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया जिसका उद्देश्य निर्यात में प्रतिवर्ष मूल्य या मात्रा की दृष्टि से 30% बद्धि करना लगभग सभी भूतपूर्व सोवियत गणराज्यों और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ दुलभ मुद्रा व्यापार पर आधारित करार किये गये हैं या किये जा रहे
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 7  पालन  (65).  ःईस्नोंके  लिखित  उत्तर
 शिश्नों  के  शिक्षित  उत्तर

 आरत  का  विदेश  ब्यापार

 रुपए  में

 यर्ष  निर्यात  आयात

 रुपया  भुगतान  सामान्य  योग

 क्षेत्र  क्षेत्र

 22590  निदेशालम, कलकत्ता

 (63.6) (36.8) (27.9) 26892 32553 (9.5) (22.0) 4433 39609 44042 (47.3) (35.3) 35972 37329 47488 (-57.6) (32.6) (38.7) डालर में मिलियन अमरिकी डालर बे निर्यात भायात रुपया भुगतान सामान्य मुद्रा योग ब---+ज-नजजलनी कब इक््ंोतत+++++++++ “7 वा कन तक नवीन ककिनननीननी न २७०७०००७००- (42.3) 24073 (-43.0) (7.2) 475 ) (-64.4) (3.4) न ननननीीननीनीनमीनीनननननीनीनीनननिनिनी वन ऊभक्.ड)33ल्++ अर अभ» रा ककर५ ५ टिप्पणी : कोष्टक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में हुए प्रतिशत परियतंत को दशते हैं । लोत : वाणिज्यिक आनकारी एवं अंक संकलन महा कलकत्ता का



 बनों  के  लिखित  उत्तरे  .26

 भूतपुर्य  सैतिकों  को  पेंशन

 694.  श्री  बिन्मयानम्द  :

 Blo  गण  बन्त  रामभाऊ  सरोदे  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  भूतपूर्व  सैनिकों  की  राउ्यबार  संख्या  कितनी

 क्या  उन  सभी  को  पेंशन  सुविधा  का  लाभ  दिया  जा  रहा

 क्या  उनकी  पेंशन  में  वृद्धि  करने  का  सरकार  का  विचार  और

 यदि  तो  इसका  कया  कारण  है  ?

 रक्षा  संत्री  शरद  :  देश  में  भूतपूर्व  सनिकों  की  संख्या  के  बारे  में  विश्वस्त  आंकड़े

 उपलब्ध  नहीं  भूतपूर्व  सनिकों  के  बारे  में  विश्वस्त  आंकड़े  एकत्न  करने  के  लिए  जिला  सैनिक  बोड्डों  के

 माध्यम  से  15  1992  से  भूतपूर्व  सैनिकों  की  गणना  कीजा  रही  पात्र  भूतपूर्व  सैनिकों  को

 पहचान-पत्र  जारी  किये  जा  रहे  3।  1992  दक  9,  20,  139  भूतपूर्व  ध्ेनिकों  को

 पत्न  जारी  किये  गये  सैनिक  बोर्डों  क ेमाध्यम  से  गणना  का  काय  अभी  भी  जारी  राज्य-वार  ब्यौरे

 संबरन  विंवर॑ण  में  दिये  गये  हैं  ।

 से  केंवल  वे  भूतपूर्व  सैनिक  जौ  पेंशन  पनि  के  हकदार  वे  ही  पेंशन  पा  रहे

 फिलहाल  सशस्त्र  सेना  पेंशमरों  को  देय॑  पेंशन  लाभों  में  बढ़ोतरी  का  कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  के

 विंधाराधीन  नहीं  है  ।

 विवरण

 देश  के  भूतपूर्थ  सेनिकों  का  राज्यवार  ब्योरा

 ऋ०  सं०  राज्य  जिला  संनिक  बोर्डो  द्वारा  पहचान  पत्न  जारी  किए

 गए  भूतपूर्व  सैरिकों  की  संख्या  (31-1  2-93

 1  2  3

 _  चंिि:क:/

 आन  प्रदेश  30,370

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  उपसब्ध  नहीं

 3,  असम  6,412

 4...  बिहार  29,520

 5.  गोवा  877

 6.  गुजरात  5,068.

 7,  हरियाणा  98,518

 8,  हिमाचल  प्रदेश  53,328

 -  $2



 मै  1914  ब्रशनों  के  लिखित  उशरे

 2  3

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  28,967

 10,  कनटिक  28,471

 11.  केरल  89,907

 12.  मध्य  प्रदेश  14,675

 13,  महाराष्ट्र  76,114

 14,  मणिपुर  1,808

 15.  मेघालय  1,210

 16...  मिजोरम  2,937

 17.  नागालैंड  1,102

 18,  उड़ोसा  7,136

 19,  पं  जाव  1,25,59 8

 20,  राजस्थान  58,363

 21.  सिवकम  837

 22.  तमिलनाडु  72,768

 23.  त्रिपुरा  862

 24.  उत्तर  प्रदेश  1,46,564

 25.  पश्चिम  बंगाल  15,944

 संध  राज्य  केल

 26.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  266

 27.  चंडीगढ़  3,122

 28,  दिल्ली
 18,404

 29,  पांडिवेरी
 991

 जोड़  9,20,139

 शपए  के  मुल्य
 में

 गिरावट

 695.  श्री  सहेश  कनोडिया  :  क्या  बित्त  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रुपए  के  वास्तविक  मूल्य  यं  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  तेजी  से  गिरावट  आयी

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  और

 सरकार  ते  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधा  रात्मक  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 शह



 श्रश्नों  क ेलिब्वित  उत्तर  26  1993

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ओर  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार  :

 और  रुपए  के  मूल्य  को  औद्योगिक  श्रमिक्रों  के  लिए अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक
 के  ब्युत्कम  रूप  में  मापा  जाता  है  ।  रुपए  का  मूल्य  (1982  को  आधार  मान  1990  में  54  पंते  पे

 1992  में  गिरकर  42  पैसे  रह  गया  रुपए  के  मूल्य  में  गिरावट  का  कारण  पिछले  तीन  वर्षों  में

 सहन  के  खर्च  के  सूचकांक  में  वृद्धि  होना  यह  1990  में  186  से  बढ़कर  1992  में  237  हो

 सरकार  ने  वृदूत  आर्थिक  त्विरीकरण  ओर  मूल्य  श्ष्यरता  के  लिए  अनेक  उपाय  किए
 राजकोीषीय  घाटे  पर  कड्ढा  सख्त  मौद्रिक  समय  पर  गेहूं  और  चावल  के  आयातों  के

 जरिये  खाद्यान्न  पूर्ति  को  सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  करना  आदि  शामिल  खरीफ

 की  अच्छी  फप्तल  के  इन  उपायों  के  परिणा/मस्वरूय,  उत्भोक्ता  वस्तुओं  में  मुद्रास्फीति  में  जैसा  कि
 उपभोक्ता  मूल्य  सुचकांक  द्वारा  मापा  गया  है  इसमें  तेजी  से  गिरावट  आने  के  कारण  यह  1992  में

 139  प्रतिशत  पै  गिरकर  1992  में  8.0  प्रतिशत  रह  गई  ।

 निर्यात  व्यापार  के  संबंध  में  का  दल  की  सिफारिश

 696.  डा०  लक्ष्मी  नाराय्रग  पाण्डेब  :  क्या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  केन्द्रोय  सरकार  को  अत्यधिक  संफेद्रित  उत्तादन  समूहों  के  सम्बन्ध  में  समिति  की

 सिफारिश  प्राप्त  हो  गयी

 यदि  तो  तत्सम्तन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  उस  पर  अब  तक  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रभव  जी  हां  ।

 सामात्य  एवं  विशेष  से  सम्बन्धित  दोनों  प्रकार  की  सिकारिशें  बृहृत  आर्थिक

 प्रक्रि।--प  बुनियादी  सुविध्राओं  में  सुधार  और  संस्वागत  प्रबन्धों  से  सम्बन्धित  अनेक  मुद्दे

 ऐवे  हैं  जो  कर  नीति  में  संग्रोव्त  तथा  निर्यात  ऋण  हेतु  बेहतर  शर्तों  क़े  बारे  में  कुछ  बिन्दु  तो

 क्रियाविधियों  के  सरतीकरण  और  प्रक्रिया  को  चुस्त  बताए  जाने  के  सम्बन्ध  में  हैं  जबकि  कुछ  अन्य  बिन्दु

 बेहतर  बुनियादी  सुविधाओं  संध्यागत  ढांचे  के  सृजन  के  बारे  में

 सरकार  ने  इन  सिफारिशों  की  जांच  की  है  और  अनेक  निर्णय  पहले  ही  ले  लिए  हैं  जिसमें  ये

 शामिल  हैं--निर्यात  ऋण  पर  ब्याज  दर  में  निर्यात  क्षेत्र  को  ऋण  की  उपलब्धता  बढ़ाने  हेतु
 वाणिज्यिक  बैंकों  को  अन्तदेंशीय  कन्टेनर  डियो  तथा  कन्टेनर  भाड़ा  केन्द्रों  को  गर-स रका  री  क्षेत्र  के

 लिए  खोलना  देश  में  पैकेजिंग  सामग्री  के  लिए  परीक्षण  सुविधाएं  प्रदात  निर्यात  दापित्यों  को  पूरा
 करने  हेतु  बैंक  गरन्टियों  सल्वन्त्री  का  आदि  |

 सामान्य  क्षेत्रों  को  किए  जाने  वाले  निर्यात  में  कमो

 697.  श्री  बलराज  पासी  :  कया  वाणिज्य  मंत्रो  यह  वताने  की  कया  करेंगे

 क्या  सामास्य  मुद्रा  क्षेत्रों  को  किये  जाते  वाले  निर्यात  में  गत  छः  माह  के  दौरान  कमी 35
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 प्रश्नों
 के

 लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 निर्यात  को  बढ़ाने  हेलु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बानिज्य  मंत्री  प्रणव  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 निर्यात  बढ़ाने  के  निर्यात  एवं  भायात  के  उदारीकरण  हेतु  सरकार  ने  बड़े  कदम  उठाए

 हैं  जिनमें  शामिल  न्यिति  से  जुड़े  हुण  आयात  का  आयात  लाइसे  सिंग  में  निर्यात

 प्रतत्साहनों  को मजबूत  करना  तथा  नीति  एबं  प्रत्रियाओं  को  सरल  एवं  कारगर  बना  कर  प्रत्रिया  धग्बन्धी

 बाघाओं  को  दूर  करना  ।

 ब्रिटेन  के  व्यापारियों  की  यात्रा

 698.  श्रीमती  विभू  कुमारी  देवी  :  ब्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कप

 क्या  ब्रिटिश  प्रधान  मन्त्र  श्री  जॉन  मेजर  को  भारत  बदत्रा  के  बरान  ब्रिटेन  के  व्यापारियों
 के  एक  दल  ने  भारत  की  यात्रा  की  और

 यात्रा  के  यदि  कई  समझौता  हुआ  तो  उसका  ब्यौरा  बया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रो  प्रणव  :  जी

 (a)  ब्रिटिश  प्रधानमन्त्री  की  हाल  की  भारत  यात्रा  के  दौरान  भारत  तथा  ब्रिटेन  के  बीच  विभिन्न
 स्तरों  पर  हुई  बातचीत  के  फलस्वरूप  भारत  ब्रिटेन  साझेदारी  का  सूत्रपात  हुआ  है  जिसका  उद्देश्य

 पूंजी  निवि.)त  और  तकनालाजी  के  आदान-प्रदान  को  प्रोत्साहित  करना  इसके  ब्रिटिश

 तथा  भारतीय  फर्मों  के बीच  गैस  की  सप्लाई  तथा  बितरण  और  सःपटवेयर  निर्यतत के  क्षेत्रों  में  समझौते

 हुए  हैं  ।

 यातायात  घुरक्षा  नीति

 699,  श्री  राजेन्त्र  कुमार  शर्मा  :  क्या  जल-भूतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  यातायात  सुरक्षा  के  लिए  कोई  राष्ट्रीय  नीति  तैयार  की

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या  और

 विशेषत:ः  महानगरों  में  इस  नीति  को  कब  तक  लागू  किया  जाएगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से  वर्ष  2001
 तक  सड़क  दुर्घटनाओं  में  होने  वाली  मौतों  की  संझ्या  को  कम  करके  25,000  तक  लाने  और  दुघंटनाओं
 की  संख्या  को  कम  करके  दो  लाख  तक  ले  आने  के  उद्देश्य  से  तैयार  किया  गया  राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  नीति
 फा  एक  मसोंदा  21  1993  को  राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद्  की  नई  दिल्ली  में  हुई  बँठक  के

 समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  यह  मसौदा  घलग्न  नीति  के  आधार  पर  बनाया  गया

 परिषद  विचार-विमर्श  के  पश्चात्  नौ-सदस्यों  वाले  एक  विशेषज्ञ-दल  का  गठन  किए  जाने  की  सिफारिश

 को  राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद  की  बैठक  में  हुए  विचार-विमर/प्राप्त  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 तथा  राज्य  सरकारों  और  राष्ट्रीय  सडक  सुरक्षा  परिषद  के  सदस्यों  से  और  सुझाव  प्राप्त  होने  के  पश्चात

 शी



 ब्रश्नों  क ेलिखत  उत्तर  26  1993

 सड़क  सुरक्षा  नीति  सम्बन्धी  दस्तावेज  के  मसौदे  को  अन्तिम  रूप  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  कर  दिया
 गया  है  ओर  इसे  अपनी  रिपोर्ट  तीन  महीनों  के  भीतर  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  गया  यह  दल  अपनी

 राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद  की  उप  समिति  को  प्रस्तुत  करेगा  जिसके  अध्यक्ष  जल-भूतल  परिवहन
 राज्य  मंत्रो  हैं  और  जो  राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  परिषद  की  इस  वर्ष  बाद  में  होने  वाली  एक  विशेष  बैठक

 में  विचाराय  एवं  स्वीकाराथे  प्रस्तुत  करने  के  अन्तिम  रूप  देगी  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  नीति

 1990  के  दशक  ओर  इक्कीसवीं  शताब्दी  के  प्रारम्भ  में  दुघंटाओं  को  कम  करने  के  €िए  एक

 राष्ट्रीय  सड़क  सुरक्षा  नीति  तैयार  करनी  होगी  ।  सन्  2001  तक  सड़क  दुर्घटनाओं  में  मृतकों  की  सश्या

 को  कम  करके  25,000  तक  रखने  तथा  उसी  अवधि  में  कुल  दुर्घटनाओं  की  संद्या  को  कम  करके  2  लाख

 तक  रखना  प्रारम्भिक  लक्ष्य  सडक  सुरक्षा  के  बारे  में  हमारी  आधारभूत  नीति  यह  होनी  चाहिए
 कि  जानें  बचाई  जाएं  जौर  गम्भीर  तथा  दुबंल  चोटों  को कम  किया  जीवन  की  गुणबत्ता  की  हानि

 तथा  सड़क  दुर्घटनाओं  के  परिणाम  के  अवसरों  को  कम  किया

 समग्र  शाष्ट्रोय  लक्ष्य

 (7)  सन्  200  से  पहले  सड़क  दुर्घटना  में  मृतकों  की  संख्या  में  कमी  उसे  25,000  तक

 तथा  सड़क  दुर्घटनाओं  में  कमी  करके  उसे  2  लाख  तक

 (i)  घरेलू  तथा  अन्तर  राष्ट्रीय  मुख्य  तकनीकी  विकास  का  लाभ  उठाना  जिससे  कि

 सन्  2001  तक  सड़क  दुघंटनाओं  की  संख्या  तथा  उनकी  गम्भी  रता  में  कमी  की  जा  सके  ।

 (iii)  सन्  2001  तक  यह  सुनिश्चित  करना  कि  सभी  सड़क  प्रयोकताओं  का  व्यवहार  इस  प्रकार

 से  सुधारा  जा  सके  जिससे  कि  समाज  के  एक  छोटे  हिस्से  के  लिए  ही  प्रवतंन  सम्बन्धी

 कारंवाई  करने  की  आवश्यता  हो  ।

 (iv)  ऐसे  प्रयास  किए  जाए  जिससे  कि  31  1994  तक  केन्द्रीय  और  प्रादेशिक  राष्ट्रीय
 शहरी  विकास  सूचना  एवं  प्रसारण  और  गृह  विभागीय  कायंत्रमों

 में  सड़क  सुरक्षा  सम्बन्धी  उद्देश्यों  को निगभित  किया  जा  सके  ।

 (४)  31  1993  तक  सभी  सरकारी  तथा  अन्य  एजेंसियां  अलग-अलग  नीतियां  तथा

 कायं  योजना  तैयार  करेंगी  जिनका  उद्देश्य  होगा  ।  1990  के  दशक  में  सड़क  दुष्नंटनाओं  में

 लगातार  कमी  की  जा  सके  ।

 सड़क  सुरक्षा  नीति  के  कार्यान्वयन  के  निम्नलिखित  आधारभूत  परिणाम  होने  बाहिए
 :

 दुषंटता  से  होने  वाली  मौतों  तथा  गम्भीर  बोटों  में  लगातार  कमी  ।

 सड़क  तथा

 सड़क  प्रयोक्ताओं  की  सुरक्षा  ।

 चालक  शिक्षा  ।

 में  उच्च  स्तर  की  सुरक्षा  सम्बन्धी  शिक्षा  |

 कर  रिहायशो  क्षत्रों  में  शास्त  यातायात  ।



 1914  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 बाहनों  की  अच्छी  सुरक्षा  |

 साथ  जनिक  परिवहल  ।

 कम  भौर  स्व  विनियम  अधिक  |

 मोर  राज्य/संघ  शासित  पुलिस  स्वास्थ्य  विशेषज्ञों  और  अन्य  सेवा  दलों  के  बीच

 समखय  ।

 प्रयालन  हेतु  बेहतर  आधारभूत  सुविधाएं  ।

 का  अधिक  सहयोग  ।

 का  बे  हृतर  इलाज  ।

 उपर्युक्त  प्रत्येक  नीति  की  थ्ष्डों  में  विभाजित  करने  तथा  कारंवाई  घस्बन्धी  कार्यक्रम  बनाने  की

 जावश्यकता  होगी  |  +

 राष्ट्रीय  राजसा्ग  का  रख  रखाबव

 700.  करौ  सुधीर  साथंत  :  क्या  लख  भूतल  परिवहन  सम्झ्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  यातायात  क॑  लिए  उपयुक्त  स्थिति  में  नहीं

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  राजमार्ग  की  मरम्मत  क॑  लिये  क्या  कदम  उठाए  और

 | (7)  1992-93  के  दोरान  इस  हेतु  कितना  धन  दिया  गया  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदीश  :  तथा

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  17  को  उपलब्ध  राशियों  के  आधार  पर  ट्रैफिक  योग्य  स्थिति  में  रखा  जा

 रहा

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रख-रखाव  के  लिए  राज्यों  को  समग्र  रूप  से  राशियां  आबंटित  की

 आती  वर्ष  199  2-93  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  17  के  रख  रखाव  के  लिए  निम्नलिखित

 राशियां  आबंटित  की  गई

 लाश  ०

 महाराष्ट्र  267.56

 गोषा

 ह
 161.43

 कर्नाटक  260.00

 झरल  235.00

 923.99

 हू



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  26  1993
 ———  मम  कमर

 सेनिक  स्टेशन  तथा  छावनो  बोर्ड

 701.  श्री  हरिन  पाठक्क  :  क्या  रक्षा  सम्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  1947  के  बाद  स्थापित  की  गयी  छावमियों  तथा  संनिक  स्टेशनों  का  राज्य-बार

 यौरा  क्या  है  तथा  इनमें  से  प्रत्येक  की  स्थापना  कब-कब  की

 देश  में  3।  1992  तक  छावनियों  तथा  सैनिक  स्टेशनों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 है  तथा  प्रत्येक  छावनी  और  सैनिक  स्टेशन  के  पास  कितना-कितना  भृमि  क्षेत्र

 छाबनी  तथा  सैनिक  स्टेशन  की  स्थापना  करने  हेतु  क्या  मानदण्ड

 क्या  सरकार  ने  1962  के  बाद  किसी  छावनी  की  स्थापना  नहीं  की  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मम्त्रो  श्रो  शरद  पथार  :  से  (४)  31-1-1992  तक  देश  में  कुल  361  छावनियाँ  गौर
 सैन्य  स्टेशन  इनमें  से  छः  छावनियां  और  299  सेना  स्टेशन  1947  में  स्थापित  किये  गए  छावनियों
 ओर  सेन्य  स्टेशनों  के  क्षेत्र-वार  और  राज्य-बार  में  दिये  गये  हैं  1947  के  बाद  स्थावित  की  गई

 छावनियों  की  स्थापना  की  तारीखें  में  दी  गई  जहां  तक  सैन्य  स्टेशनों  की  स्थापना  की

 तारिखों  का  उल्लेख  करने  का  सम्बन्ध  है  उनकी  कोई  निश्चित  तारीख  नहीं  दी  जा  सकती  ब्रयोंकि  रक्षा

 सम्बन्धी  विशिष्ट  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  के  लिए  इन  स्टेशनों  का  विकास  धीरे-धीरे  हुआ  है  जिनमें

 हमेशा  परिवतन  की  गुंजाइश  बनी  रही  प्रत्येक  सैन्य  स्टेशन  फे  बारे  में  और  अधिक  सूचना  लोक  हिल  में
 प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  है  ।

 2.  छावनी  ओर  सैन्य  स्टेशन  में  मुढय  अन्तर  यह  है  कि  छावनियों  में  सैनिक  टुकड़ियों  के  अलावा

 काफी  मात्रा  में  सिविल  जनसंख्या  भी  रहती  है  जबकि  खासकर  अधिसूचित  सिविल  क्षेत्रों  में  सैन्य  स्टेशन

 केवल  सैनिकों  की  तैनाती  के  लिये  इसके  छावनियों  में  नागश्कि  सेवाएं  छावनी  बोर्डों  द्वारा

 मुहैया  कराई  जाती  जो छावनी  1924  के  अन्तर्गत  स्थापिता  स्थानीय  निकाय  सैन्य

 ह्टेशनों  में  इन  सेवाओं  की  व्यवस्या  विभाग  द्वारा  की  जाती  है|

 3.  यह  सत्य  है  कि  1962  से  किसी  भी  छावनी  की  स्थापना  नहीं  हुई  रक्षा  बजट  पर

 अतिरिक्त  वित्तीय  भार  डालने  के  अलावा  छावनियों  में  बड़ी  मात्रा  में  अवध  कब्जे  बढ़ते  जा  रहे  हैं  इसलिये

 मौजूदा  परिस्थिटियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  छावनियों  को  सामाजिक-अआध्िक  दृष्टि  से  भी  व्यावहारिक

 नहीं  समझा  गया  है|

 विवरण  -1

 31-1-199  2  तक  छाबनियों  भर  सेना  स्टेशनों  तथा  इमके  हारा  धारित

 जुमि  क्षेत्र  का  राज्यवार  ब्योरा

 ऋण०सं०  राज्य  का  नाम  छाबनियों  भूमि  क्षेत्र  सनन््य  भूमि  क्षेत्र

 संख्या  एकड़  में  की  संख्या  में )

 2  3  4  5  *  6

 1...  महाराष्ट्र  7...  30635.26  12  21810.48

 2...  गुजरात  1  1116.11  8  6506.93

 3.  कर्नाटक  434.18  1  4303.36

 कह

 +  nee ieee  i,  '४०  2  पशधधभभषभाभ्््र



 .  )  1914  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 2  3  4  5  6

 4.  केरल  1  309.13  5  633.11.

 5.  राजस्थान  2  5437.61  14  47335.44
 6.  तमिलनाडु  2  4147.13  6  1323  04

 7.  आन्ध्र  प्रदेश  1  8906.78  27  3773.47

 हरियाणा  5843.91  2  7214,79
 9,  पंजाब  3  15109.16  43  54473.09

 10.  हिमाबल  प्रदेश  है  4766.56  5  3197.17

 1.  पश्चिम  बंगाल  3  |  1588.83  19  18272.09
 12.  असम  बन  न  26  11725.21
 13.  उत्तर  प्रदेश  22  51160.60  22  18463.49
 14.  मध्य  प्रदेश  5  18444.95  13  4967.77
 15.  बिहार  2  2420.52  7  7297.72
 16.  जम्मू  और  कश्मीर  2  5456.18  52  32340,53
 17.  उड़ीसा

 न  न  7  2718.47
 18.  त्रिपुरा

 ना
 जा  2  1788.13

 19.  सिक्किम  न  न  16  420.99
 20.  मणिपुर

 ना
 न+  2  504.80

 21  गोबा  —  न+  3  79418
 22.  अंढीगढ़  नन+  न

 7538.81
 23.  दिल्ली/नई  दिल्ली  1  8851.22  1  2841.25
 2.4  अंदमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह
 ना

 णाा  4  2438.89
 25.  मेघालथ  1407.74  1  14.00

 652  299

 विवरण

 1947  में  स्थापित  को  गई  छावनियों  का  ब्यौरा

 कण्सं०  छावनी  का  नाम  स्थापना  की स्थापना  की  7
 |

 जम्मू 27-09-54 2. बादामीबाग 27-09-54 3. मोरार 23-04-56 4. देहु रोड 5. बबीता 22-08-59 6. अजमेर



 अश्लों  कै  लिखित  उत्तर  26  1993

 nner LT  नम»  थक  का  दर

 थोड़ी  मजबूर हर

 402.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  भ्रम  संत्रो  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बीड़ी  मजदूरों  की  राज्यवार  संख्या  कितमी

 उन  बीड़ी  मजदूरों  की  राज्यवार  सद्या  कितनी  है  जिनकी  भविष्य  निधि  की  राशि

 कारखाना  मालिकों  द्वारा  नियमित  हूप  से  जमा  की  आती  है

 राज्यवार  बीड़ी  कारखाना  मालिकों  पर  वर्ष  1991-92  तक  की  भविष्य  निधि  की  कितनी

 राशि  बकाया  ओर

 सरकार  द्वारा  श्रमिकों  की  भविष्य  निधि  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  कराने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे

 |  ॥

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पी  ए०  :  देश  में  राज्यवार  बीढ़ी  कर्म का  रो  की

 संख्या  दर्शाने  वाला  ब्यौरा  पर  संलग्न  है  ।

 राज्यवार  ब्योरे  पर

 विवरण  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  प्राधिकारी  चूककर्ता  कारखानों  के  विरुद्ध  भविष्य  निधि  राह्ित्रां

 बसूल  करने  के  लिए  तिम्नलिखित  कारंवाईयां  कर  रहे  हैं

 (i)  कमंचारी  भविष्य  निधि  कानूनों  के  अन्तगत  मभियोजन  दायर  किए  गए

 (ii)  सभी  विलम्बित  अदायगियों  पर  हर्जाना  लगाया  जाता  है  ।

 (ii)  जहां  कहीं  आवश्यकता  ही  छूट  निरस्त  की  ज  ती
 ह

 वेश  में  राज्यवार  30-9-92  की  स्थिति  के  अनुसार

 जोड़ी  कमंकारों  की  संख्या  दर्शान  वाला  विवरण

 क्रम  संख्या  राज्य  बीड़ी  कमंकारों  की  संख्या

 1  2  3

 1.  कर्नाटक

 ः

 3  ,55,244

 2.  कैरल  1,21,331

 3.  उत्तर  प्रदेश  4,50,000

 4.  राजस्थान  2,79,000

 5...  गुजरात  2,03,000

 6.  उड़ीसा  1,60,000

 190



 '$  1914  ब्रशनों  के  लिखित  डेसओ

 2  3

 कीਂ  व

 7.  पश्चिम  बंगाल  4,50,000
 ह

 8...  त्िघुरा  0,05,000
 9.  असम  0,07,725

 10.  शआंध्र  प्रदेश  6,00,000

 11.  तमिलनाडु  6,00,000

 12.  मध्य  प्रदेश  6,00,000

 13.  महाराष्ट्र  2,50,000

 14.  बिहार  3,91,000

 कुल  :  44,72,800

 शत  31-3-92  की  स्थिति  के  अनु  धार  गृह  कमंकारों

 .  सहित  अंशदाताओं  की  संख्या

 आन्प्र  प्रदेश  2,87,657

 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  642

 बिहार  2,९47

 दिल्ली
 न

 गुजरात  418

 हरियाणा
 गण

 कर्नाटक  2,63,39 8

 केरल  1,02,632

 मध्य  प्रदेश  71,642

 महाराष्ट्र  1,18,637

 उड़ीसा  5,160

 पंजाब
 ध्गा

 राजत्यान  7,902

 तमिलनादु  2,61,348

 उत्तर  प्रदेश  1,750

 प०  बंगाल  37,158

 11,61,19
 ७०  कक  अमन  ाकामााकअे  «काम»  सका

 101



 ब्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  ,  26  1993
 हे  लुबलक

 कोचीन  शिपपार्ड

 ]
 703.  प्रो०  के०  बी०  बामस  :  कया  खल-भूतल  परिवहन  संत्तो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोचीन  ज्िपयाड्ड  तये  जहाजों  के  क्रयादेश  न  मिलने  के  कारण  संकट  में

 (q@)  यदि  तो  इस  शिपयार्ड  की  क्रयादेश  पुस्तिका  की  नवीनतम  स्थिति  क्या

 1992-93  के  दौरात  कुल  मिला  कर  शिय्यार्ड  का  कार्य-निष्पादन  कैसा  और

 सरकार  ने  शिपयार्ड  की  दशा  सुधारने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अगदीश  :

 कोचीन  शिपयार्ड  के पास  इस  समय  86,000  डी०  डब्ल्यू०  टी  ०
 ह

 के  कूड  आयल  टैंकर  के
 निर्माण  का  आइंर

 शिपयार्ड  को  वर्ष  1992-93  के  दौरान  12.56  करोड़  ६०  का  लेखा  घाटा  होने  की

 झम्भावना  है  जबकि  पिछले  वर्ष  14.92  करोड़  रु०  का  लेखा  घाटा  हुआ  था  ।

 शिपयाड  को  सक्षम  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  :

 (7)  कोचीन  शिपया्ड  लिमिटेड  की  पूंजीगत  पुनंसंरचना  जिसमें  ब्याज

 पूंजीगत  ऋणों  के  पुनंभुगतान  पर  संसाधन  ऋणों  को  माफ  करना  आदि
 शामिल

 (ii)  जहाज  निर्माण  उद्योग  के  लिए  राहत  पैकेज  तथा  मूल्य  निर्धारण  फार्मूला  का  संशोधन
 गौर  भारतीय  यार्डो  को  आइं  र  देने  वाली  नौवहन  कम्पनियों  के  लिए  आसान  शर्तों
 पर  याडे  क्रेडिट  का  विस्तार  ।

 क्रेडिट  काइ  सुविधा

 704.  शीमतो  प्रतिभा  बेबी  सिह  पाटील  :  क्या  विस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  राष्ट्रीयक्षत  बेंकों  द्वारा  कार्डਂ  की  सुविधा  प्रदान  की  जा  रही

 क्या  क्रेडिट  कार्डों  की  मांग  में  बुद्धि  को  देखते  हुए  उपभोक्ताओं  को  संरक्षण  प्रदान  करने

 हेतु  सरकार  ने  बेंकों  के  लिए  कोई  दिशा-निर्देश  तय  किए  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार  :

 भारतीय  रिजर्य  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  निम्नलिखित  राष्ट्रीयक्त  बैंकों  द्वारा  क्रेडिट  काई

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा  रही  हैं  :

 1.  ह्रांध्रा  2.  बैंक  ऑफ  3.  बेंक  ओऑंक  4.  विजया  5.  केतारा

 6.  इलाहाबाद  7.  सेम्ट्रल  बैंक  ऑफ  8.  सिडिकेट  9.  यूनियन  बैंक  ऑफ



 4  1614  प्रश्मों  क ेलिखिते  उत्तर
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 कारपोरेशन  पंजाब  एंड  सिध  aig  देना  यूनाइटेड  3.  इण्डियन

 ओवरसीज  बैंक  ऑफ  1989  ओरियंटल  बेंक  बॉफ  इस  यूनाइटेड  बैंक

 आफ  इण्डिया  ।

 से  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  जून  कि  में  वाणिज्यिक  बैंकों  को  इस  बात  पर  बल  देते

 हुए  निर्देश  जारी  किए  थे  कि  बेक  यह  सुनिश्चित  करें  कि  क्रेडिट  कार्ड  के  कारोबार  ढो  सुदृढ़  आधार  पर

 चलाया  क्रेंडिट  का  चयनात्मक  आधार  पर  जारी  किए  जाएं  ताकि  शशोध्य  ऋणों

 कम  से  कम  हों  गौर  कार्ड  घारकों  स ेबकाया  की  तुरन्त  वसूली  के  लिए  उनके  पास  पर्याप्त  तंत्र  होना
 बैंकों  को  यह  भी  परामशं  दिए  गए  थे  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  लेनदेनों  के  लेखा/संसाधानों

 में  कोई  अनावश्यक  बकाया  न  हो  ।  नवम्बर  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  बैंकों  को  यह  भी  कहा
 गया  था  कि  वे  एक  व्यापक  अधधे  वाधिक  रिपोर्ट  तैयार  करे  तथा  उन्हें  अपने-अपने  निदेशक  मण्डलों  को  प्रस्तुत

 जिनकी  प्रतियां  भारतीय  रिजर्व  बेंक  को  भी  भेजी

 तमिलनाडु  में  राष्ट्रीय  सागों  छा  विकास

 705.  श्री  एम०  डेनिस  :  क्या  जल-भतल  परियहुन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भाठवीं  योजना  अवधि  में  राज्य  में  राष्ट्रीय  मार्गों  के  विकास  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार

 द्वारा  भेजी  गई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  ने  इस  पर  कया  कारंवाही  की  तथा  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित

 की  गई  ?

 जल-भूतल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  आठवीं  योजनावधि  के  लिये

 तमिलनाडु  सरकार  ने  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के
 विकास  के  लिये  1120.50  करोड़  रु०  के  प्रस्ताव

 भेजे

 निधियों  की  उपलब्धता  तथा  कार्यों  की  पारस्परिक  प्राथमिकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चालू
 बर्ष  1992-93  के  दौरान  निम्नलिखित  परियोजनाएँ  मंजूर  की  गई  हैं  :

 वमकन््कनन»क«्७०

 क्रम  स ं०  कार्य  का  नाम  अनुमानित  लागत

 OL  रा०  रा०  45  पर  22/4  कि०  मी०  से  24/0  कि०  मी०  49.60

 तक  के  मौजूदा  कैरिजये  को  चौड़ा  करके/सुधार  करके

 चार  लेन  का  बनाना  ।

 2.  रा०  रा०  7  कि०  मौ०  से  259/200  कि०  83.11

 मी०तक  एम०  के  नामाखल  बाईपास

 .....  की  भूमि  का  अधिग्रहण  ।
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 आम  सं ०  कार्य  का  नाम  स्वीकृत  राशि

 (7)  रा०  पर  9/2  किन्मी०  से  12/4  कि०  मी ०  17.98

 पर  स्लैब  लिबटं  का  निर्माण  ।

 (iv)  रा०  से  64/4  कि०मी०  पर  नए  पोलर  पुल  24.00

 के  लिए  टॉल  की  उगाही  ।

 बिभागोय  लेखा  सुधारों  के  कार्य  करण  सम्धरधी  समिति

 706.  श्री  विश्वनाथ  शर्मा  :  क्या  बिस  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अपने  द्वारा  1976  में  लागू  किये  गये  विभागीय  लेखा  सुधारों  क॑  कार्यकरण

 की  जांच  करते  के  लिये  एक  उच्चधिकार  प्राप्त  समिति  की  नियुक्ति  की

 क्या  सरकार  ने  इस  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  है  और  उन  पर  निर्णय  लिया

 और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण

 बिस  मन्त्ालय  में  राज्य  सनन््त्रो  एम०  बो०  चन्द्रशंसर  :

 और  समिति  की  सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही

 विशिष्ट  ध्यक्षितियों  के  पत्र  ह

 707.  श्री  जगत  बोर  सिह  व्रोण  :  क्या  वित्त  सन्ज्रौ  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1992  में  तथा  जनवरी  और  1993  के  दौरान  अब  तक  विशिष्ट

 ब्यक्षितयों  द्वारा  राजस्व  विभाग  को  लिखे  गये  तथा  कराधान  मामलों  से  सम्बन्धित  बड़ी  संख्या  में  पत्नों  का

 उत्तर  नहीं  दिया  गया
 ह

 ह
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  पत्रों  का  शी  प्र  उत्तर  देने  के लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  वी०  चन्द्र  शेखर
 :  से  अति  महत्वपूर्ण

 व्यक्तियों  से  प्राप्त  हुए  पत्रों  का  नियटान  सामान्यतया  प्राथमिकता  के  आधार  पर  किया  जाता

 बजट  की  प्रक्रिया  शुरू  हो  जाने  पर  ऐसे  पत्रों  का  उत्तर  गोपनीयता  के  आधार  पर  बजट  क॑  पेश  होने  तक

 नहीं  दिया  जाता  जिनका  सम्बन्ध  प्रत्यक्ष  रूप  से  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  बअट-प्रस्तावों  के  मामलों  से

 होता  बजट  पेश  होने  के  पश्चात्  इन  पत्नों  का  उत्तर  शीघ्र  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सभी  आवश्यक

 छपाय  किये  जाएंगे  ।

 कोसम्बो  योजना  के  अन्तर्गत  प्रशिक्षओं  को  भत्ता

 709.  श्री  गुरदास  कामत  :  क्या  वित्त  मम्ब्रौ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  कोलम्बो  योजना  के  अन्तगंत  विभिन्न  प्रशिक्षण  कार्यत्रमों  में  भाग  ले  रहे  व्यक्तियों

 को  क्ार्थ  अति  $  उपक्रम  विभाग  द्वारा  प्रक्वावित  प्रतिबन्धों  क ेबावजुद  अब  तक  किलना  भरता दे  रही  --

 “$06



 7?  1914  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 क्या  सरकार  ने  ए०  एम०  पी०  कार्यक्रमों  में  जिदेशी  प्रशिक्षण  अवयव  को  शामिल  करने  के

 लिये  कद प्र  उठाये  ह

 (a)  यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  विदेशी  मुद्रा  स्थिति  में  सुधार  आया
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (8)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मग्तालय  में  राज्य  मन्त्री  और  संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  अबरार
 :  कोलम्बो  योजना  के  अधीन  विदेशों  में  प्रशिक्षण  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  भेजे  मये

 प्रशिक्षु  भारतीय  रिजवं  बैंकों  के  निर्धारित  मार्गदर्शी-सिद्धान्तों  के  कनुध्तार  प्रासंगिक  ब्यय  के  लिए  बाजार

 दर  पर  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  लिए  अनुमत  हैं  ।

 ह  से  सरकार  सिद्धान्त  :  1993-94  के  दौरान  और  उससे  आगे  चलाये  जाने  बाले  उन्नत

 प्रबस्ध  कार्यक्रमों  में  विदेशी  प्रशिक्षण  अवयब  को  शामिल  करने  के  लिए  सहमत  हो  गयी

 भारतोय  औद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  बाष्ड  जारी  करना

 |
 716.  श्री  केशरी  लाल  :  क्या  वित्त  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  नियम  का  संसाधन  जुटाने  हेतु  बाण्ड  जारी  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  और
 -

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्यों  है  ?

 बिंस  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्जी  ओर  संसदीय  कार्य  सम्भाखय  सें  राज्य  मन्त्री  अ्रधरार

 :  तथा  मगोश्योयिक  विज्ञ  निगम  1948  में  किए  गए  प्रावधानों  के

 भारतीय  ओद्योगिक  वित्त  निगम  एफ०  सी०  को  केवल  ऐसी  बाण्डों  और  डिबेंचरों  को

 जारी  करने  की  अनुमति  जिनकी  गारण्टी  भारत  सरकार  द्वरादी  गई  होती  आई०  एफ०  सी ०

 कानन  उसे  ऐसे  बांडों  तश्चा  डिवेंचरों  को  जारी  करने  की  अनुमति  नहीं  जिन्हें  सरकार  की  गारष्टी

 ॥  प्राप्त  नहीं  इस  प्रकार  आई०  एफ०  सी०  भाई०  को  ऋण  लेने  के  किए  बाजार  तक  पहुंच  उपलब्ध

 नहीं

 हे  ,  199  2-93  सरकार की  गरारष्टी  वाले  बाण्डों
 को

 जारी  करके

 आई०  एफ०  सी०  आई  द्वारा  जुटाई  गई  निधियों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 _._  करोड़  रुपए  _

 जारी  करने  की  तारोख  जारी  धनराशि  अभिवत्त  धनराशि

 14  92  200  199.72

 8  92  200  219.99
 28  93  98.39  98.35

 518.39  518.06
 वनननेन  मनन  जननगनन  न  जता  नमक  ननम-म-म-न-ीनी  नी

 चालू  वित्त  वर्ष  की  शेष  अवधि  के  दौरान  आई०  एफ०सी०आई०  का  कोई  ओर  बॉण्ड  जारी  करने

 का  विचार  नहीं
 ह
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 400  पा  ८»  Ee  PS  PS  «७७५»  ७3७आ५  ५९५3७»  आभक  नमकਂ

 भारतोय  रिजय  बेक  में  वंजी कृत  विशीय  कश्पनियां

 711.  श्री  ललित  उरांव  :  क्या  बित्त  अन्त्री  10  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  516
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  में

 कितनी  एवं  किन  शर्तों  पर  गैर-सरकारी  गेर  बेकिंग  वित्तीय  संस्थायें  (कम्पनियां/चिटफंड्स  और  इन्बेस्टमेंह

 कम्पतियां  पंजीकृत  की  गई  सम्बन्धी  जानकारी  एकत्रित  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  यह  कब  तक  एकत्नित  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  भक्ती  ओर  संसदौप  कार्य  मस्तालथ  में  राज्य  मस्ती  (sto  भच्रा््

 :  से  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वंमान  नियमों  के  अन्तगंत

 बैंककारी  वित्तीय  कम्पनियों  को  उससे  रजिस्ट्रेशन  प्र।प्त  करने  की  आवश्यकता  नहीं  31-3-1992  को

 समाप्त  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदोरान  भारतीय  रिजवं  बेक  की  डाक  सूची  में  रखी  गई  निजी  गेर-बैंककारी

 वित्तीय  संस्थाओं  की  संश्या  से  सम्बन्धित  जिला-वार  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई
 ह

 विवरण

 31-3-1992  2  को  समाप्त  पिछले  शोन  थर्दों  के  दौराम  पंजीकृत

 मिस  मर  जेकिंग  धिततोध  संस्थाओं  को  संख्या

 शज्य  जिला  बिटफण्ड  कम्पनियों  निवेश  कम्पनियों  गेर  बेकिंग  वित्तीय  /
 को  संख्या  की  कम्पतियों  3  जौर

 4  दिए  की  संद्या

 2  3  4  5

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 दिल्ली  852  317  2082

 अण्डीगढ़  1  न  141

 भोचा

 उत्तर  गोवा  न  3  4

 दक्षिण  गोवा  _  2  5

 पश्चिम  बंगाल

 कलकरता  त+  120  291

 दाजिलिंग  —  —

 है



 है  1914  (TH)

 व  2

 हावड़ा

 धिदनापोर

 गदिया

 झतसर  24  परगना

 दक्षिण  24  परगना

 बापरा

 शलीगढ़

 इलाहाबाद

 अलमोद़ा

 आजमगढ़

 बहराइच

 बलिया

 बांदा

 घाराबंकी

 बरेली

 बस्ती

 बिजनोर

 बदायूं

 बुलन्दशहर

 चमोली

 देहरादून

 देवरिया

 एटा

 इटावा

 फैजाबाद

 फ्रुख्जाबाद

 फतेहपुर

 गंढवाल

 गाजियाबाद

 गा।जिपुर

 ww

 ॥ w

 कण

 |
 >>

 |

 |
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 गोंडा  ना  ना
 गा

 गोरखपुर
 न्ू  ४

 ण्ग्ा  6

 हमी  रपुर
 ने

 ना

 हरदोई
 प्््ज्

 गण
 1

 जालोन  गा  गा
 गा

 जौनपुर
 न  1  3

 झांसी
 ा

 णा
 ना

 कानपुर
 कानपुर  )

 खोरी  ना  गा
 ना

 ललितपुर  ना  गण  जा

 लब्॒नऊ  13  13  86

 मैनपुरी  ना
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 712,  श्रो  इखजोत  गृप्स  :  क्या  जल-भूतल  परिवहम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  पतन  न्यास  की  खालो  भूमि  पर  गत  दो  वर्षों  के दौरान  भवन

 जिनके  लिए  स्वीकृति  मांगी  गई  का  ब्योरा  कया

 सम्भावित  खरीदारों  से  प्राप्त  की  गई  राशियों  का  ब्यौरा  क्या  ु

 क्या  हन  प्रस्तावित  भवन  परियोजनाओं  से  पर्यावरण  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  के  बारे  में  कोई

 मूल्यांकन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ओर

 इस  प्रकार  के  भवन  निर्माण  प्रस्तावों  को  रोकने  हेतु  कया  कदम  उठाये  जा  रहे

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  कलकत्ता  प्तन

 न्यास  द्वारा  दो  भवन  परियोजनाएं  तैयार  की  गई  एक  बंग  के  समीप  कलकत्ता  क्षेत्र

 में  और  अन्य  नए  जलीपुर  ओर  पुराने  अलीपुर  के  बीच  बोट  कैनाल  क्षेत्र  में  ।  बैग  में  भूमि  का
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 विकास  वाणिज्यिक  परिसर  के  रूप  में  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  और  मलीपुर  बोट  कैनाल  क्षेत्र  में  भूमि
 का  रिहायशी  प्रयोजनों  के लिए  उपयोग  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 भावी  खरीदारों  से  प्राप्त  की  गई  पेशगी  राशि  के  ब्यौरे  निम्नलिखित

 सावेजनिक  क्षेत्र  के उपक्रम  --6.91  करोड़  रुपये

 अनिवासी  भारतीय  अमरीकी  डालर

 निजी  पार्टियां  --2.65  करोड़  रुपये

 से  पर्यावरण  प्रभाव  सम्बन्धी  मूल्यांकन  (६०  आई०  और  पर्यावरण  प्रबन्ध

 योजना  (६०  एम०  तैयार  कर  ली  गई  हैं  और  पर्यावरण  मंत्नालय  को  उनकी  स्वीकृति  के  लिए

 प्रस्तुत  कर  दी  गई  ई०  आई०  ए०  ने  निर्माण  चरण  के  दौरान  और  भूमि  जल  सांड्यिकी  एवं
 जल  जल  बाय  लोफिक  परित्थिति  एबवेटिक

 परिस्थिति  विज्ञान  एवं  शोर  सम्बन्धी  प्रचालनात्मक  प्रभावों  के  प्रश्न  की  जांच  को  ई०  एम०  पी०  वे

 निर्माण  चरण  के  दौरान  तथा  प्रचालन  स्तर  के  दोरान  कमी  लाने  वाले  उपयों  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  की

 यह  पर्कावरण  की  अध्ययन  पश्चात्  निगरानी  का  भी  सुझाव  देता  पर्याप्त  सुरक्षा  उपाय  किए

 जाहंगे  और  अक्म्यक  स्वीकृति  प्राप्त  की  जाएगी  :

 करेंसी  नोट  के  कागज  का  निर्माण

 713.  श्री  सबत  छुमार  संइल  :

 करी  विलास  सुत्तेमबार  :

 क्या  वित्त  मंजी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बालू  वर्ष  तथा  गत  वर्ष  के  दौरान  करेंसी  नोट  के  कागज  का  आयात  करने  पर  कितनी
 राशि  खं  की

 क्या  सरकार  का  विचार  आठवीं  योजनावधि  के  दौरान  करेंसी  नोट  के  कागज

 पेपरਂ  का  भारत  में  निर्माण  करने  हेतु  कोई  परियोजना  स्थापित  करने  का

 व्दि  तो  परिकल्पित  परियोजना  का  ब्यौरा  बया  है  तथा  इसके  लिए  किन-किन  क्षेत्षों  का
 सर्वेक्षण  किया  और

 करेंसी  नोट  के  कागज  के  आयात  पर  निरन्तर  खर्च  हो  रही  बहुमुल्य  विदेशी  मुद्रा  को  बचाने
 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार  :

 करेंसी  कागज  के  आयात  पर  चालू  वर्ष  के  दौरान  13.9  करोड़  रुपए  तथा  पिछले  एक  बं  के
 दौरान  30.6  करोड़  रुपए  की  राशि  व्यय  की  गई  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सरकार  धरेलू  क्षमता  को  बढ़ाने  की  संभाव्यता  का  पता  लगा  रही
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 इंजीनियरिंग  सामान  का  निर्यात

 714,  रमेश  खन्द  तोमर  :

 श्री  गापीयाथ  गजपति  :

 क्या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  वर्ष  की  तुलना  में  व्ष  1992-93  के  दौरान  विशेषकर  1992  तथा

 1993  के  महीनों  में  इंजीनिर्यारंग  सामान  के  निर्यात  में  गिरावट  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 1992-93  2-93  में  किये  गये  ऐसे  सामान  के  निर्यात  में  हुई  कमी  को  कम  से  कम  वर्ष  1993-94

 में  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कदम  उठाये  गये  हूँ  ?
 पे

 बाणिज्य  मन््त्रो  प्रणव  मुखजो):(क)  से  इं  ब्रीतियरी  नियर्ति  संवर्धन  परिषद  के  वर्ष

 1992-93  में  1992  की  अवधि  के  दौराम  इंजीनियरी  माल  का  निर्यात  3705  करोड़
 रु०  मूल्य  का  हुआ  जो  वर्ष  1991-92  की  इसी  अवधि  में  हुए  2835  करोड़  रु०  मूल्प  के  निर्यात  की

 हुलना  में  अधिक  माह  नवम्बर  तथा  दिसम्बर  1992  के  दौरान  क्रमशः  430  करोड़  रु०  और  550

 करोड़  रु०  मूल्य  का  निर्यात  हुआ  जबकि  वर्ष  1991  के  इन  महीनों  में  यह  निर्यात  क्रमशः  430  करोड़
 रु०  और  460  करोड़  रु०  मूल्य  का  हुआ  माह  1993  के  लिए  निर्यात  आंकड़े  अभी  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।

 निर्यात  का  संव्धत  करते  रहना  सरकार  का  सतत  प्रयास  रहा  निर्यात  बढ़ाने  हेतु  ्रकारी
 कार्यनीति  के  कुछ  महत्वपूर्ण  अंश  ये  हैं--अधिक  वृद्धि  की  संभाव्यता  वाले  निर्यात  क्षेत्ञों  पर  अत्याधिक
 ध्यान  दोहरी  विनिमय-दर  प्रमुश्च  मुद्राओं  की  तुलना  में  रुपए  का  निर्यात

 उत्पादन  हेतु  निविष्टियों  का  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  प्रावधान  झौर  सिर्यात  से  होने  वाल्ली  क्षाय  पर
 आयकर  से  छूट  ।

 कमंजारी  राज्य  बोमा  अधिनियम  से  छूट

 715.  श्री  पी०  सी०  थामस  :  क्या  श्रम  सनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  उन  उपक्रमों  के  राज्य-वार  ताम  क्या  हैं  जहाँ  श्रमिक  संगठनों  ने  कमंचारी
 राज्य  बीमा  से  छूट  दिलाने  के  लिए  अभ्यावेदन  दिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  गए

 भ्रम  मन््तरालय  के  राज्य  मन््त्री  ए०  :  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  के

 झन्तर्गत  राज्य  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  को  राज्य  सरकार  से  छूट  लेना  अपेक्षित  इसलिए  उन  राज्य

 सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  क ेनाम  जहाँ  से  व्यवसाय  संधों  ने  छूट  के  लिए  अभ्यावेदन  दिये  उपलब्ध  नहीं

 केन्द्रीय  साव॑  जनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  के  राम्बन्ध  में  उपलब्ध  सूचना  दशाने  वाला  विवरण  संलग्न

 सरकार  कमंचारी  राज्य  बोमा  निगम  के  परामश्श  से  छूट  प्रदान  करने  के  लिए  आवेदनों  पर

 विचार  करती  है  |  कारखानों/प्रतिष्ठानों  को  छूट  प्रदान  की  जाती  है  यदि  उनके  कमंचारियों  को  कम  चा  री

 राज्य  बीमा  अधिनियम  में  उपलब्ध  कराए  गये  लाभों  के  अधिकाँगतया  समान  अथवा  अधिक  लाभ
 मिलते
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 १  1914  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर
 लइबबस

 विवरण

 क्रम  संख्या  उस  केन्द्रीय  साबंजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  का  नाम  जहां  शज्य/संघ  राज्य
 व्यवप्ताय  संघों  ने  कमंचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  क्षेत्र  का  नाम

 लागू  करने  से  छूट  के  लिए  अभ्यावेदन  दिया

 2  3

 1  इंडिया  टूरिजम  डे  वल्पमैंट  का  दिल्ली  दिल्ली

 2.  भारत  लेदर  दिल्ली  दिल्ली

 3.  नेशनल  टैक्सटाईल  का  रपोरेशन  लि०  गुजरात  गुजरात
 4  मॉडन  फूड  इंडस्ट्रीज  माडने  बेकरीज  के  नाम

 से  जाना  जाने  वाला  गुजरात
 5.  इन्स्ट्रोटेशन  कोटा  राजस्थान

 6.  मै०  विजय  नगर  कॉटन  विजय  नगर

 टी०  सी०  राजस्थान

 7.  नेशनल  टैक्सट।ईल  कोयम्बट्र  तमिलनाडु
 8.  इंडियन  ड्ुस्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  मद्रास  तमिलनाडु
 9,  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  मुजफ्फरपुर  बिहार

 10.  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०  हैदराबाद  आन्ध्र  प्रदेश

 11.  सीमेंट  का  रपोरेशन  आफ  इंडिया  चरखी  दादरी  हरियाणा

 12...  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  गुडगाँव  हरियाणा

 13.  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाईड्स  उद्योगमण्डल  केरल

 14.  फर्टीलाइजस  एण्ड  कंमिकत्स  ट्रावनकोर  उद्योगमण्डल  केरल

 15.  हिन्दुस्तान  न्यूज  प्रिट  केरल  फेरल

 16.  इण्डियन  टैलिफोन्स  इण्डस्ट्रीज  पालाकाड  केरल

 17.  मॉडन  फूड  इण्डस्ट्रीज  पालाकाड  केरल

 18.  कोवलाम  बीच  रिसार्ट  कोवलाम  केरल

 टी०  डी०  सी०  की

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  त्रिचूर  फेरल

 20.  केरल  लक्ष्मी  मिल्ज  टी०  सी०  की  केरल

 2  बालमेर  एण्ड  केरल  केरल

 22.  बन॑  स्टैण्डड  लि०  प०  बंगाल

 23.  साइकिल  कारपोरेशन  आफ  इंडियन  प०  बंगाल

 24.  गार्डन  रीच  शिप  बिल्डंस  एण्ड  इंजीनियर्स  लि०  प०  बंगाल

 25.  टायर  कारपोरेशन  आफ  कलकत्ता  प०  बंगाल

 26.  नेशनल  स्माल  इंडस्ट्रीज  कलकत्ता  प०  बंगाल

 27.  एन०  जे०  एम०  सी०  लि०  खारदाह वर्ड
 एण्ड  हेगसे  की  कारपोरेट  आफिस  प०  बंगाल
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  26  1993

 वाहनों  से  होने  बाला  प्रदूषण

 716,  श्री  सनो  रंजन  भक्त  :

 श्री  रामाभ्रय  प्रसाद  िह  :

 श्री  जाजं  फर्नान्डोज  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  के  सकल  प्रदूषण  वाहनों  से  होने  वाले  प्रदूषण  में  55  से  70%  की  बद्धि  हुई
 और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  दिल्ली  में  वाहनों  से  होने  वाले  प्रदूषण  पर  रोक  लगामे  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  ऐसा  कोई  विशेष
 अध्ययन  नहीं  क्रिया  गया  जिससे  यह  पता  चलता  हो  कि  कुल  वायु  प्रदूषण  की  55  से  70% aw  की  वृद्धि
 बाहनों  से  होने  वाले  प्रदूषण  से  हुई  दिल्ली  में  वायु-प्रदूषण  के  प्रमुख  कारण  के  रुप  में  वाहनों  द्वारा

 होने  वाले  उत्सजंन  को  माना  जा  सकता

 केन्द्रीय  सरकार  ने  पैद्रोल  और  डी  जल  द्वारा  बलने  वाले  वाहनों  के  लिए  भारी  उत्सजंन  का
 निर्धारण  करने  वाली  अधिसुचनाएं  जारी  की  1995  से  इन  मानकों  को  और  सख्त  किया  जाएगा
 जिसके  लिए  ड्रापट  अधिसूचना  पहले  से  ही  जारी  की  जा  चुकी  केन्द्रीय  सरकार  ते  बाहनों  के  उत्सर्जन
 को  रोकने  के  लिए  निम्तलिखित  कदम  उठाने  के  सुझाव  दिए

 (i)  उपकरणों  की  खरीद  तथा  नियम  लागू  करमे  के  लिए  आवश्यक  मात्रा  में  स्टाफ  उपलब्ध
 करवा  कर  व्यवस्था  को  सुदढ़  करना  ।  *

 (ii)  वाहनों  की  जाँच  व  ट्यूनिंग  के  लिए  निजी  वर्केशापों  तथा  पैट्रोल  पम्पों  की  प्राधिकृत
 करना  ।  ह

 (४1)  प्रदूषण  बैंकिंग  के  लिए  अन्य  राज्यों  के  वाहनों  के  विरुद्ध  अभियान  शुरू  करना  ।

 (iv)  जन-जागृति  अभियान  शुरू  करना  ।

 (५)  चैंकिंग  क्रिया-कलापों  के  समन्वयन  के  लिए  3  अथवा  4  निकटस्थ  राज्यों  की  अच्तर्राज्य

 समितियाँ  बनाना  ।

 (४)  महानगरों  में  पुलिस  व  अन्यों  को  शामिल  करते  हुए  क्षेत्रीय  समितियाँ  स्थापित
 करना  जो  अपने  क्षेत्रों  में  बाहनों  पर  निगरानी  रख  सके  ।

 प्रवेश-बिन्दुओं  पर  ओवरलोडिंग  को  रोकने  के  लिए  बाध्यकरण  शर्तों  का  निर्धारण  ।

 वाहनों  के  प्रदूषण  स्तर  की  जाँच  करने  हेतु  राज्य  परिवहन  उपक्रमों  की  वकंशापों  को  और

 अधिक  मजबूत  किया  तथा  ।

 (ix)  परिवहन  क्रिया-कलापों  को  नगरीय  सीमाओं  से  बाहर  स्थित  स्थलों  पर  स्थानान्तरित

 परिवहन  दिल्ली  प्रशासन  हारा  सेशनल  कंपिटल  टैरिओरिटी  ऑफ  दिल्ली  में  काहनों
 द्वारा  प्रदूषण  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  को  संलस्न  बिबरण  में  दर्शाया  गया

 ॥20



 7  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
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 विव रण

 गबंमेंट  ऑफ  नेशनल  कैप्रिटल  टेरिआरिटी  ऑफ  दिल्ली  का  परिवहन  मोटर  वाहनों
 द्वारा  फैलाए  जा  रहे  वाय्  प्रदूषण  को  नियंत्रित  करने  की  योजना  को  अमल  में  लाता  रहा  है  |
 से इस  और  परिवहन  के  बीच  की  अतधि  में  24  प॑ैट्रोल  पम्पों  पर  गैस

 सहित  तकनी की  स्टाफ  उपलब्ध  करबवाके  प्रदूषण  नियंत्रण  की  सुविधाएं  उपलब्ध  करदाई  पंजीकृत
 से  इस  सुविधा  को  परिवहन  विभाग  के  सभी  कार्यालयों  में  उपलब्ध  करवाया  जा  रहा

 विभाग  ने  में  एक  विस्तृत  स्कीम  तैयार  जिसके  अन्तर्गत  दिल्ली  में  पंजीकृत
 निजी  वाहनों  के  प्रदूषण  मानकों  को  प्रमाणित  किया  जाता  एस  स्कीम  के  अन््तगंत  प्रारंभ  में  बाहन
 माछ्तिकों  को  प्रदूषण  नियंत्रण  जांच  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  होते  हैं  जिनकी  वैधता  अवधि  एक  वर्ष  की  होती

 है  ओर  जो  उनके  वाहनों  की  पंजीकरण  की  निर्धारित  समय  सूची  के  अनुसार  होती  प्रयोजना  से

 प्रदूषण  नियंत्रण  जांच  प्रमाण-पत्र  6  महीने  थी  अवधि  के  लिए  जारी  किए  जा  रहे  उस  प्रयोजना  से

 प्राधिकृत  निजी  ब्कंशापों  और  पैट्रोल  पम्पों  को  प्रदूषण  जांच  और  ट्यूनिग  सूविधाएं  प्रदान  करके  के  लिए

 प्राधिकृत  किया  गया  है  ।  इन  केन्द्रों  ने  2.77  और  फैलाने  के  बीच  9.84  लाख  वाहनों
 को  प्रदूषण  नियंत्रण  सुविधाएं  प्रदान  की और  2.77  लाख  प्रदषण  फैलाने  वाले  वाहनों  को  ट्यून  किया
 गया  है  और  उनके  प्रदूषण  स्तर  को  निर्धारित  मानकों  के  अन्तगंत  लाया

 लगभग  लाख  वाणिज्यिक  जैसे  आटो  रिक्शा  और  टैविसयों  को  दिल्ली

 में  पंजीकृत  किया  गया  इन  वाहनों  सड़क  पर  चलाने  योग्य  स्थिति  से  सम्बन्धित  प्रमाण-पत्न

 समय  पर  प्राप्त  करना  पड़ता  सड़क  पर  चलने  योग्य  वाहनों  की  जांच  करते  समय  निर्धारित

 मानकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  फिट्नेंस  सर्टीफिकेट  प्रदान  किए  जाते

 ओर  के  बीच  कुल  लाख  वाहन  मालिकों  ने  वाहन-जाँच

 सुविधा  का  लाभ  उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  मोटर  वाहन  में

 निर्धारित  मानकों  वी  अनुपालना  करने  के  लिए  लगभग  2.30  लाख  वाहन  मालिकों  को  चेतावनी-पर्नचियां

 जारी  की

 का  के  महीने  में  अभियोजन  अभियान  चलाया  गया  और  1993  तक

 उपबंधों  वाहनों  का  केन्द्रीय  मोटर  वाहन  नियमावली  5,966  और  मोटर  वाहन  अधिनियम  सर्टीफिकेट  के

 उपबंधों  के  अनुसार  चालान  किया  गया  ।  इसके  अलाबा  5,966  परिवहन  वाहनों  को  दिए  गए  सर्टीफिकेट

 माफ  फिटनेस  और  को  वाहनों  को  दिए  गए  प्रदूषण  नियंत्रण  जांच  प्रमाणपत्नों  को  रह  किया  गया

 और  वाहन  मालिकों  को  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि  वे  अपने  वाहनों  को  फिट्नेस  सर्टीफिब  ट/प्रदूषण  नियंत्रण

 जांच  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  से  पहले  निर्धारित  मानकों  के  अन्तगंत  लाया

 भारतोय  चाय  व्यापार  निगम  द्वारा  चाय  का  उत्पादन

 वाले चाय  भ्री  प्रबीन  डेकहा  :  क्या  बाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अप्षम  में  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  के  प्रवंधन  के  अन्तर्गत  आने

 वाले  चाय  बागानों  में  प्रतिवर्ष  कितनी  चाय  का  उत्पादन

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  आागानों  से  कितनी  आय  हुई  और  इन  पर  कितना  ज्यय

 भौर यम ध #38॥
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 उक्त  अवधि  के  दौरान  हन  बागानों  मैं  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  किये  गये  विकास  कार्य  का

 ब्थौरा  क्या  है  ?

 बाणिज्य  मग्ल्ी  :  ओर  टी  ट्रेंडिंग  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड
 के  पांस  असम  के  कचार  में  पाथिनी  चाय  बागान  मासक  एक  मात्र  चाय  बागान  उपयुक्त  बागान  के

 सम्बन्ध  में  पिछले  तीन  बर्षों  के  आय  तथा  न्यय  के  आंकड़े  निम्नानुसार

 वर्ष  साय  उत्पादन  ब्लाय  व्यय

 1989  90  5,86,219  125.88  157.59

 1990  91  6,26,403  100.87  188.54

 1991-92  3,17,478  78.17  163,92

 पायिनी  टी  इस्टेट  के  कार्य  में  सुधार  करने  के  लिए  किए  जा  रहे  विकास  सम्बन्धी

 क्रियाकलापों  में  शामिल  हैं  फैक्टरी  में  अतिरिक्त  सी०  टी  ०सी०  मशीनरी  आधुनिक  सिंचाई

 सुविधाएं  तथा  ट्रेक्टर  इत्यादि  का  प्रावधान  ।

 विश्य  बेक  की  सहायता  से  चल  रही  परियोजनाएं

 ै

 718.  कुमारी  विसला  क्या  वित्त  भगन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  प्रत्येक  राज्य  में  बल  रही  परियोजनाओं  का  नाम  बया

 उन  परियोजमाषों  के  माम  कया  है  जो  निर्घारित  लागत  तथा  समय  सीमा  में  पूर्ण  नहीं

 ही

 इनके  क्या  कारण  और

 इन  परियोजनाओं  को  समय  सीमा  तथा  इतनी  ही  लागत  में  पूरा  करने  के  लिए  सरकार

 क्या  कर म  उठा  रही  है  ?

 वित्त  म्जालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अबरार

 विश्व  ब्ेंक  की  सहायता  से  क्रियान्वित  की  जा  रही  परियोजनाओं  का  राज्य-वार  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 और  परियोजना  की  लागतों  और  वस्तुगत  लक्ष्यों  में  मूल्य-वुद्धि  विनिमय  दर  में

 क्षेत्र-परिवर्तंन  अथवा  पुन  ध्रंघना  आदि  की  दृष्टि  से  परियोजना  के  कार्याकाल  के  दौरान
 संशोधन  होते  रहते  हैं  मौर  इसलिए  उसे  परियोजनाओं  का  पता  लगाना  प्रम्भव  नहीं  है  जो  लक्ष्यगत  लागत

 एवं  समय  के  भीतर  पूरी  नहीं  होंगी  ।

 परियोजनाओं  में  होने  वाली  क्रियान्वयन  सम्बन्धी  देरियों  प्रक  संसाधनों  को  सुदृढ़
 परियोजना  प्राधिकारियों  हारा  समय  पर  खरीद  विषयक  कारंबाई  किए  जाने  के  लिए  विशेष

 बस  देते  हुए  योजना  आयोग  ओर  संबद्ध  मंत्रालयों  द्वारा  बारीकी  से  परिवीक्षण  करके  और  विदेशी

 123



 4  1914  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 निविदा  मूल्यांकन  आदि  के  सम्त्रन्ध  में  प्रक्रिया  को  सरल  और  कारगार  बनाकर  दूर  किया  जाता  इश्के

 राज्य  सरकारों  सहित  विभिन्न  स्तरों  पर  परियोजनाओं  का  गहन  रूप  से  परिवीक्षण  किया  जा

 रहा

 विवरण

 विश्व  बेंक  से  सहायता  प्राप्त  आषरत  परियोजनर

 राज्य  सरकारों  की  परियोजना  मिलियन

 परियोजना  का  नाम  उधार/ऋण  की  राशि

 1  2  3

 आंध्र  प्रदेश

 आन  प्रदेश  131.0

 राष्ट्रीय  जल-प्रबन्ध  114.0

 विभाजक  विकास-वर्षा  आधारित  क्षेत्र  31.0

 राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  30.0

 सी०  एस०  एस०  एम०  147.0

 हैदराबाद  जल  गौर  मल-जल  219.72

 10.0

 ।  79.9

 राष्ट्रीय  कृषि  रिसच  78.93

 परिवार  कल्याण  प्रशिक्षण  11.3

 113  .3

 ब्वावसाविक  प्रशिक्षण  30.0

 250.0

 आन्म्र  प्रदेश  चक्रवात  आपात  पुनरनिर्माण  40.0

 179.0

 राष्ट्रीय  डेयरी  360.0

 सी  डी  और  आन्ध्र  10.0

 96.0

 तकनीकी  391.1

 झींगा  तथा  मत्स्य  पालन  85.0

 भारतीय  जनसंब्या-शा  79.0

 423



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  26  1993

 1  2  3

 बिहार

 राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार  1  85.0

 राष्ट्रीय  कृषि  विस्ता  रन  85.0

 248.0

 राज्य  सड़क  170.0

 80.0

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  30.0

 250.0

 तकनीकी  शिक्षा  25.0

 235.0

 जनसंख्या  प्रशिक्षण  (VIL)  10.0

 राष्ट्रीय  जल  प्रबन्ध  86.7

 114.0

 बाई०्सी०  डी०  एसण्ना  194.0

 गई  दिल्ली

 रिहन्द  विद्युत  पारेषण  250.0

 राष्ट्रीय  राजधानी  विद्युत  आपूर्ति  485.0

 क्षेत्र  पारेषण  485.0

 प्रशिक्षण  30.0

 250.0

 तकनीकी  शिक्षाना  307.1

 गुजरात

 गुजरात  मध्यम  172.0

 नमंदा  गुजरात  बांध  200.0

 100.0

 नरमंदा  गुजरात  नहर  150.0

 राष्ट्रीय  कृषि  विस्ता  रना  49.0

 राष्ट्रीय  सामाजिक  वानिकी-ा  165.0

 जल-विभाजक  विकास  7.0

 55.0
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 मै  1914  ब्रश्तों  के  लिखिते  उलेरं

 1  2  3

 कंबाइंड  साइकिल  पावर  485.0

 पश्चिमी  गैस  295.0

 पेट्रोलियम  परिवहन  340.0

 गुजरात  ग्रामीण  सड़कें  119.6

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  200.0

 गुजरात  शहरी  62.0

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  30.0

 250.0

 तकनी  शियन  शिक्षा-न  25.0

 235.0

 जनसंख्या  प्रशिक्षण  (५11)  10.0

 86.7

 गंस  फूले-रिंग  रिडक्शन  450.0

 पेट्रोके  मिकल्स  12.0

 233.0

 जोद्योगिक  प्रदूषण  नियम्तण  124.0

 31.6

 राष्ट्रीय  जल  प्रबन्ध  114.0

 हरियाणा

 राष्ट्रीय  कृषि  बिस्तार-ा  49.0

 राष्ट्रीय  जल  प्रबन्ध  114.0

 250.0

 उत्तरी  क्षेत्र  पारेषण  485.0

 पेट्रोलियम  परिवहन  340.0

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  200.0

 व्यावसायिक  प्रशिक्षम  30.0

 250.0

 जनसंख्या  प्रशिक्षण  10.0

 86.7

 तकनीकी  शिक्षाना  307.1

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  वा

 १23



 बहनों के  लिखित  उत्तर  26  1993

 1  2  3

 जन्म  त्या  कशमोर

 शक्ट्रीय  कृषि  विस्तारना  49.0

 राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  30.0

 147.0

 जलबिभाजक  विकास
 13.0

 75.0

 उत्तरी  क्षेत्र  पारेषण  485.0

 व्यावसायिक  शिक्षा  30.0

 250.0

 जनसंद्या  प्रशिक्षण  (५1)  10.0

 86.7

 कर्माटक

 राष्ट्रीय  जल  प्रबन्ध  114.0

 ऊपरी  कृष्णा  धिचाई-ता  165.0

 160.0

 जलविभाजक  विकास--गर्षा  पोषित  क्षेत्  31.0

 राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार-ा  49.0

 27.0

 राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  30.0

 147.0

 कर्नाटक  विद्युत  $30.0

 कर्नाटक-ा  260.0

 जनपंख्या-नाा
 70.0

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  30.0

 250.0

 तकतीकी  25.0

 238.0

 केरल

 क्ैरख  सामाजिक  24.8

 476.0

 *
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 केरल  राज्य  विद्युत



 केरल  जल-आपूर्ति  तथा  सफाई

 जन
 से  बया  नाता

 ब्यवक्ताधिक  प्रशिक्षण

 तकनीकी  शिक्षा-ा

 राष्ट्रीय  जल  प्रबन्ध

 महाराष्ट्र

 नमंदा  गुजरात  बांध

 मह[ाराष्ट्र  कंरोजिटनाा

 जलविभाजक  विकास  तथा  वर्षा  पोषित  क्षेत्र

 कैत्रीय  विद्युत

 ट्राम्बेन  ए

 चन्द्रपुर  तापीय

 महाराष्ट्र  विद्यत

 निजी  विद्यत  उपयोगिताएं

 पश्चिमी  गंस

 राज्य  सड़क

 बम्बई  जल-आपूर्ति  तथा  मल  निकासी  नाता

 बम्तई  शहरी

 बम्बई/मद्रास  जनसंख्य

 महाराष्ट्रा  पेट्रोकेमिकल

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण

 निजी  विद्युत  उपयोगिताएं-गा  एस०  ई०

 गैस  फ्सेयरिंग  रिडकशन



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  26  1993-

 1  2  3

 पेट्रोकेमि  कल  12.0

 233.0

 ओद्योगिक  प्रदूषण  नियंत्रण  124.0

 31.6

 महाराष्ट्र  ग्रामीण  जल-आपूर्ति  तथा  सफाई  109.9

 तकनीकी  307.1

 महाराष्ट्र  वानिकी  124.0

 अध्य  प्रदेश

 नमंदा  गुजरात  बांध  200.0

 100.0

 जलविभाजक  विक्रास-वर्षा  पोषित  क्षेत्र  31.0

 राष्ट्रीय  कृषि  न्ः  39.1

 इम्द्रा  सरोवर  पनबिजली  17.425

 17.596

 18.316

 दुधिचुला  कोयला  151.0

 कोयला  खनन  तथा  गुणवत्ता  सुधार  340.0

 मध्य  प्रदेश  शहरी  24.1

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  30.0

 250.0

 परिवार  कल्याण  प्रशिक्षण  11.3

 113.3

 तकनीकी  25.0

 235.0

 बांध  मूल्यांकन  तथा  पुनर्वास  23.0

 आई०  सी०  डी०  एस०  130.0

 राष्ट्रीय  राजमार्य  194.0

 शड़ीसा

 राष्ट्रीय  राजमागंना  रे

 राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार-न
 ्ि

 een  391
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 7  1914  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 2  3

 जलबविभाजक  विफास  7.0

 55.0

 तलचर  तापीय  375.0

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  30.0

 250.0

 बांध  मूल्यांकन  तथा  पुनर्वास  23.0

 130.0

 आई०  सी०  डी०  और  आन्ध्र  प्रदेश  )  10.0

 960

 झींगा  तथा  मत्स्य  पालन  85.0

 क्षपर  इन्द्रावती  326.4

 पंजाब

 पंजाब  15.0

 150.0

 राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार-ाा  85.0
 है

 जलविभाजक  विकास  13.0

 75.0

 उत्तरी  क्षेत्र  पारेषण  485.0

 पेट्रोलियम  परिवहन  340.0

 राष्ट्रीय  राज  200.0

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  30.0

 250.0

 जनसंख्या  प्रशिक्षण  शा  10.0

 86.7

 तकनीकी  शिक्षाना  307.1

 -..  राष्टद्रीप  राजमार्ग

 राजस्थान

 राष्ट्रीय  कृषि  39.1

 शब्ट्रीय  सामाजिक  वानिकी  165.0

 जलविभाजक  विकास  7.0

 55.0
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 ग्रहलो ंके लिक्षित  हत्तर  2०6  1993

 32८:  यारा  >>  अब  LLL

 |  2  3

 कंबाइंड  साइकिल  पावर  485.0

 उत्तरी  क्षेत्र  पारेषण  485.0

 आयल  इंडियन  पेट्रोलियम  485.0

 पेट्रोलियम  परिबहन  340.0

 राज्य  सड़क  340.0

 80.0
 ब्यायसायिक  प्रशिक्षण  30.0

 250.0

 वकनीशियन  25.0

 235.0

 बांध  सुरक्षा  मूल्यांकन  तथा  पुनर्वास  23.0

 23.0

 हिाअल  प्रदेश

 तकनीशियन  शिक्षा-ा  130.0

 असम

 तकनीकी  शिक्षाना  307.1

 लमिलनए््

 पेरियार  बगई

 17.5

 राष्ट्रीय  जल  प्रबन्ध  17.5

 राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  30.0

 30.0

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  200.0

 तमिलनाडु  जल  आपूर्ति  और  मल-निकासी  36.5

 36.5

 मद्रास  भापूर्ति और  सफाई  53.0  मद्रास जल- भापूर्ति और सफाई

 तमिबताडु  शहरी
 ४

 2002

 बस्वई/मदब्रास  जनसंख्या  57.0

 ग्यावसाथिक  प्रशिक्षण  30.0

 तमिलनाडु  95.9

 १३९



 :  heraga,  1914

 ध  2  5

 बांध  मूल्यांकन  तथा  पुनर्वास  23.0

 130.0

 तमिलताडु  कृषि  विकास  20.0
 ह

 92.8

 ओद्योगिक  प्रदूषण  124.0

 31.6

 तकनी  शियन  शिक्षाना  307.1

 उत्तर  प्रवेश

 ऊपरी  गंगा  125.0

 हिमालय  जलविभाजक  46.2

 राष्ट्री  कृषि  विस्तार-न  39.1

 6909.0

 85.0

 राष्ट्रीय  सामाजिक  वानिकी  165.0

 कंबाइंड  साइकिल  पाथर  485.0

 राष्ट्रीय  राजधानी  विद्युत  आपूर्ति  485.0

 दुधिचुआ  कोयला  151.0

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  200.0

 राज्य  सड़क
 170.0

 80.0

 सहकारी  उर्वरक  152.0

 उत्तर  प्रदेश  शहरी  20.0

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण
 30.0

 259.0

 -  परिवार  कल्याण  प्रशिक्षण  11.3

 न  113.3

 तकनीकी  शिक्षा  25.0

 ।
 235,0

 भौद्योगिक  प्रदूषण  नियंत्रण  124.0

 31.6
 राष्ट्रीय  जल  प्र  बन्ध

 431



 ब्रश्नों  क ेलिखित॑  उत्तर  26  1993

 1  2  3

 पश्चिमी  बंगाल

 पश्चिमी  बंगाल  99.0

 राष्ट्रीय  रेशम  उत्तादन  30.0

 147.0

 फरवकाना  300.0

 कोयला  खनन  तथा  गुणवत्ता  सुधार  340.0

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  200.0

 कलकत्ता  शहरीना  147.0

 पश्चिमी  बंगाल  जनसंख्या-५  51.0

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  30.0

 250.0

 शिक्षाना  307.1

 झींगा  तथा  मत्स्य  पालन  85.0

 प०  ब०  वानिकी  34.0

 राष्ट्रीय  राजमार्गना

 अ्रसिकों  के  लिए  शिक्षण  केगा

 119.  श्री  श्रीकांत  जेना  :

 करो  खेलन  रास  जांगड़े  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  और  मध्य  प्रवेश  में  बाल  श्रमिकों  की  संख्या  कितनी

 क्या  इन  बाल  श्रमिकों  के  लिए  कोई  शिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किए  गए

 यदि  तो  ऐसे  शिक्षण  के  केन्द्रों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  और

 इन  केन्द्रों  को अधिक  लाभदायक  बनाने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  द्वारा

 कितनी  सहायता  दी  गई  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पो०  ए०  1981  की  जनगणना  के  अनुसार
 उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  में  बाल  श्रमिकों  की  संख्या  क्रमशः  702,  293  और  1,698,597  है  ।

 से  राष्ट्रीय  बाल  श्रमिक  जिनको  भारत  सरकार  श्रम  मंक्षालय  द्वारा

 पूर्ण  रूप  से  वित्त  पोषित  किया  जाता  के  अन्तगंत  विभिन्न  राज्यों  में  विशेष  विद्यालय  बोले  गये

 इसके  अलावा  शिक्षण  केन्द्रों  को चलाने  सहित  बाल  श्रमिकों  के  कल्याण  की  गतिविधियां  शुरू  करने  के  लिए
 गैर  सरकारी  संगठनों  को  75%  तक  की  वित्तीय  सहायता  दी  जाती

 |

 राज्यवार  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :
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 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  राष्ट्रीय  बाल  श्रमिक  परियोजनाओं  जी०भाई८ए०
 के  अन्तगंत  विशेष  विद्यालयों  शी  के  अन्तगंत  शिक्षण

 संख्या  केन्द्रों  की  संख्या

 1  )  3  4

 1.  उत्तर  प्रदेश  50

 2.  तमिलनाडु  27  है

 3.  राजस्थान  20  न

 4.  मध्य  प्रदेश  8  4

 5.  आन्ध्र  प्रदेश  20  सा

 6.  दिल्ली  न  2

 7.  पश्चिमी  बंगाल  न  41

 8.  कर्नाटक  ना  4

 कुल  125  50

 बोसा  निगर्मों  को  सिले  दावे

 720.  श्री  माणिकराव  होडल्वा  गाबीत  :

 थ्री  बापू  हरि  चोरे  :

 क्या  वि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ु

 अधोध्या  की  घटनाओं  के  परिण।मस्त्ररूप  मुम्बई  और  गुजरात  में  दंगों  के  पश्चात्  भारतीय

 साधारण  बीमा  निगम  को  कितनी  राशि  की  हानि  के  दाबे  ओर

 अकेले  मुम्बई  में  ही  दंगों
 के

 कारण  हुई  हानि  के  लिए  किए  गए  दावों  के  कारण  किये  गए

 का  ब्योरा  क्या

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मन््त्रो  ओर  संसदोय  कार्य  सन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ०अबरार  :

 बम्धई  और  गुजरात  में  सूचित  दावों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए

 सूचित  संत्या  अनुमानित  दाये  को  राशि

 बम्बई  1773  43.06

 गुजरात  1441  31.64
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 ee  ——

 (q)  बैम्बई  में  22-2-1993  तक  53.25  लाख  रुपए  की  राशि  के  90  दावों  ।4  उन  दावों  को

 शामिश्ष  करते  हुए  जिन्हें  वापस  ले  लिया  गया  हैथा  कोई  दावा  नहीं  माना  गया  का  निपटान  हो
 मया

 पतलकारों  के  लिए  सॉमालजिक  बोसा  थो

 721  री  आरਂ  घुरेर  रेड्डी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अयोध्या  तथा  देक्ष  के  कई  अन्य  भागों  में  वल्का रों  पर  हुए  हमलों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  पत्रकारों  क ेलिए  सामाजिक  बीमा  योजना  आरम्म  करने  का

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंग्रालय  के  राज्य  मंत्रों  पो०  :  से  कमंकार  प्रतिकर

 1923  में  रोजगार  के  कारण  तथा  रोजगार  के  दौरान  होने  वाली  दुर्घटना  से  चोट  लगने  और  उसके  कारण

 विकलांगता/मृत्यु  होते  के  मामले  में  क्षतिपूति  की  अदायगी  की  व्यवस्था  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गयी

 पच्ध  कर्म  बारी  विशेषज्ञ  समिति  ने  अपनी  15  1991  को  रिपोर्ड  में  अष्य  बातों  के साथ-साथ

 हमूटी  पर  जाने  वाले  समाचार  पत्न  कमंचारियोंਂ  को  ऊमंकार  प्रतिकर  1923

 की  अनुसू वी  [1  में  शामिल  किये  जाने  की  सिफारिश  की  थी  ताकि  अधिनियम  के  अधीन  क्षतिपूर्ति  के  उन्हें
 वाद  बनाया  जा  सके  समिति  की  सिफारिश  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गयीं  थी  और  1991

 में  राज्य  सरका  रों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  ऐसे  कर्मंधारियों  को  उक्त  अधिनियम  की  में

 निर्दिष्ट  जोखिम  करी  ब्यवसायों  की  सूची  में  शामिल  करने  का  अनुरोध  किया  गया  था  ।  कमंचारी  राज्य

 बीमा  जिसमें  चिकित्सा  आदितों  के  लिए  लाभ  आदि  की  ध्यवस्था  का  विस्तार
 अधिकांश  राज्य  सरकारों  द्वारा  20  या  इससे  अधिक  व्यक्तियों  को  नियोजित  करने  वाले  समाचार-पत्र

 प्रतिष्ठानों  क ेलिए  किया  गया  इस  स्थिति  में  केवल  पत्चकारों  के  लिए  एक  ततामाजिक  बीमा  योजना

 शुरू  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चांदी  ओर  बिदेशो  मुद्रा  जब्त  किया  जाना

 ]
 '...

 722.  भ्रौ  अनादंग  मिथ  :

 क्रो  चर्रेश  पदेल  :  है

 क्यों  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कुंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  तीन  माह  के  दो  रान  विभिन्न  प्रवतंन  एजेंसियों  द्वारा  जब्स  किये  गये

 बेनामी  खाते  और  घिदेशी  मुद्रा  इत्वादि  का  ध्यौरा  क्या

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 दस  सम्बन्ध  में  कितने  लोगों  को  गिरपफंतार  किया

 सरकार  द्वारा  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  और

 (2)  भविष्य  में  ऐसी  गतिविधियों  को  रोकने  हेतु  कया  कदम  उठाए  जा  रहे

 विस  मंजालय  सें  राज्य  मंत्री  एम०बो०  चनाशेखर  :  से  1992
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 से  1993  तक  की  3  सहीनों  की  अवधि  के  वोरान  सो  मा  छलक  तथा  आयकर  बिभागों  की  प्रवर्सन

 एजेंसियां  और  प्रवत्तंत  निदेशालय  के  अधिकारियों  द्व।रा  पकड़े  गये  बरंसी  आदि  की

 मात्रा/मूल्य  और  इस  अवधि  के  दोरान  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  की  सख्या  का  ब्यौरा  नीचे  दिया
 बा  है  :--

 मात्रा  मुल्य

 हन  रुपयों

 >>  ne

 सीखा  शुल्क  विसास

 सोना  3.11  1238

 चांदी  298.16  1845

 विदेशी  मुद्रा  —  313

 गिरफ्तार  किये  गये  258

 व्यक्तियों  की  संख्या

 आपकर  विभाग

 नकदी  खातों  में  पड़ो  नकदी  1037

 जाभूषण  1492

 अन्य  परिसम्पत्तियां  5854

 गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  की  शून्य

 i  2

 विदेशी  मुद्रा  72.00

 शोता  0.15

 गिरफ्तार  किये  गये  33

 व्यक्तियों  की  संख्या

 कन्या

 और  फ्रवततक  तल््करों  और  कर  अपवबंचकों  की  गतिविधियों  के  प्रति  चोकल

 शहती  जब  भी  तथा  जहां  भी  जरूरी  हो  सुनियोजित  सर्वेक्षण  काव॑  जौर  तसाशी  तथा  अभिन्रहथ  संबंधी

 कार्यवाहियां  की  जाती  सभी  संबंधित  एजेंसियों  के
 बीच  भनिष्ठ  तास  मेल  रक्षा  जाता

 बेक  प्रणाली  को  कारगर  बनाना

 723.  शहरी  राजेत्र  अग्निहोज़ी  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  बंक  प्रणाली  का  पुतं  गठन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  किसी  विशेषज्ञ  दल/समिति  से  सिफारिश  भी  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उन  पर  कया  कारंबाई  की  गई

 क्या  सरकार  का  विषार  बकों  तथा  बीमा  कम्पनियों  द्वारा  गरीब  व  ग्रामीण  लोगों  को  ऋण

 उपलब्ध  कराने  की  प्रक्रिया  को सरल  बनाने  का  भी  और

 यदि  सो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संतदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार  :
 '

 से  (a)  वित्तीय  प्रणाली  की  कार्य  और  प्रक्रियाओं  संबंधी  सभी  पहलुओं  की  जांच

 करने  के  लिए  श्री  एम०  नरसिम्हन  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की  वई  समिति

 में  20  1991  को  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  थी  |  बैंकिंग  प्रणाली  की  संरचना  पर  समिति  ने  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  सिफारिश  की  थी  कि  बेकिंग  प्रणाली  का  एक  स्थूल  पैटनं  तैयार  करना  चाहिए  जिसमें

 निम्नलिखित  शामिल  हो  :

 3  या  4  बड़े  बैंक  स्टेट  बैंक  जो  अन्तर  ष्ट्रीय  प्रकृति  के  बन  सकें  ।

 8  से  10  राष्ट्रीय  जिनकी  सारे  देश  में  शाखाएं  हो  और  जो  सर्वव्यापी  बैंकिंग  कार्य

 करंगे  ।

 स्थानीय  बैंक  जिनका  प्रचालन  विशिष्ट  क्षेत्र  तक  सीमित  और

 (w)  प्रामीण  बैंक  ग्रामीण  बेंकों  जिनके  परिचालन  ग्रामीण  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित

 होंगे  और  वितका  कारोबार  मुख्य  रूप  से  कृषि  और  उससे  सम्बंद्ध  कायं-कलापों  का  बित्त

 पोषण  करना  होगा  ।

 समिति  का  यह  भी  विचार  था  कि  इस  संशोधित  प्रणाली  पर  कारंवाई  बाजारोन्मुख  ओर  लाभ

 प्रदता  के  विचारों  पर  आधारित  होनी  चाहिए  और  इसे  समामेलन  और  अधिग्रहण  की  प्रक्रिया  के  द्वारा

 पूरा  किया  जाना

 (5)  और  अग्निमों  फो  मंजूर  करने  की  प्रक्रिया  को  समय-समय  पर  सरल  और  उदार

 बनाया  गया  है  |  प्राथमिकता  जिसके  अन्त्गंत  कमजोर  वर्गों  को  भी  कवर  किया  जाता  के  लिए

 उदारीकृत  माजित  और  प्रतिभूति  संबंधी  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गये  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अन्तर्गत

 बैंकों  को 25,000/-  रुपये  तक  के  ऋणों  के  लिए  संपाश्विक  प्रतिभूति/अन्य  पार्टी  गारंटी  नहीं  मांगनी

 ओर  एरिसम्पत्तियों  का  गिरवी/दृष्टि  बंधन/बंधक  ऋण  से  ही  सुजित  किया  जाना

 मानकीकृत  आवेदन  पत्रों  को  क्षेत्रीय  भाषाओों  में  उपलब्ध  कराया  गया  25,000/-  रुपये  की

 ऋण  सीमा  तक  सभी  आवेदन  पत्रों  का  एक  पख॒वाड़  के  भीतर  निपटान  किया  जाना  होता  है  ओर  सभी

 शाद्या  प्रबंधकों  को  उच्च  प्राधिकारी  को  भेजे  बगर  कमजोर  वर्गों  से  संबंधित  प्रस्तावों  को  मंजूर  करने  की

 विवेकाधीन  शक्तियां  दी  गयी  हैं  ।

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  और  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  सीधे  गरीबों  ओर

 ब्रामीण  जनता  को  कोई  ऋण  नहीं  दिया  जाता  अतः  इस  सम्बन्ध  में  सरलीकरण  का  प्रश्न  ही  नहीं

 रहता
 ।
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 चावल  का  निर्यात  और  भायात

 ]

 724.  श्री  अजय  मुखोपाध्याय  :

 श्री  अमल  दत्त  :

 डा०  परशुरास  गंगवार  :

 श्री  जोवन

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  बासमती  अथवा  उत्तम  कोटि  के  चावल  का  निर्यात  क्रिया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  जबकि  निर्यात  के  लिए  विभिन्न  किस्मों  के  घावल  बड़ी
 मात्रा  में  फालतृ  पड़े  हैं  और  यह  भी  कि  उत्तम  कोटि  के  चावल  की  देश  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 माध्यम  से  सप्लाई  नहीं  की  जा  रही

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  सरकार  का  विचार  उत्तम  कोटि  के  चावल  जैसे  बासमती  का  निर्यात

 करने  तथा  देश  के  भीतर  खपत  वो  शिए  सस्ते  किस्म  वो  चावल  का  आयात  करने  का
 का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  इसके  क्या  कारण  और

 चावल  उत्पादकों  को  लाभकारी  मूह्य  प्रदान  बरने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?
 व

 कै
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  हर

 वाणिज्य  मन्तरो  प्रणव

 और  सरकार  द्वारा  बावल  का  स्वयं  निर्यात  करने  का  विचार  नहीं  जहाँ  तक

 आयातों  का  संबंध  तीति  यही  रही  है  कि  इस  प्रकार  का  कार्य  तभी  किया  जाता  जब  घरेलू  आपूर्ति
 अचवा  कीमत  की  स्थिति  ऐसी  मांग  करती  हैं  ।  ,

 कृषि  उत्पादन  के  लिये  सरकार  की  कीसत-तीति  का  प्रमुख  उद्देश्य  अधिक  वितियोजन  तथा
 उत्पादन  को  ध्यान  में  रखकर  उपजकर्त्ताओं  को  उनकी  उपज  का  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करना
 सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  से  न  केवल  उत्पादन  की  लागत  ही  कवर  होती  है  बल्कि
 निवेश  करने  तथा  उत्पादन  और  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  उपजकर्साओं  को  प्रोत्साहन  के  रूप
 में  समुचित  सीमा  में  लाभ  भी  शामिल  होता  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  घोषित  घान
 की  प्राप्ति/न्यूतम  समर्थन  मूल्य  निम्नानुसार  रहे  हैं  :--

 धान  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य

 प्रति  क्विटल  )

 वर्ष  साधारण  फाइन  घुपर  फाइन

 1990-91  |  205  214  "225

 ॥  1991-92 2  230  240  250

 1992-93  270  280  290  बन
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 शीधा  सै  निर्यात  हैतु  प्रोत्साहन

 725.  श्री  हरीश  नारापण  प्रभु  झांट्ये  :  क्या  वाणिज्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 गोवा  से  बॉक्साइट  लोहा  और  मैंगनीज  अयस्क  तथा  अन्य  वस्तुओं  के  निर्यात  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  कया  प्रोत्साहन  दिए  गए  हैं  अथवा  दिए

 कया  सरकार  के  इस  सम्बन्ध  में  गोवा  से  कोई  अभयावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्या  प्रतित्रिया

 |

 (

 क्या  सरकार  ने  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  कोई  अल्पावधि  और  दीघविधि  काये  योजना

 और

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मागरिक  उपभोक्ता  मासले  और  वितरण  मन्व्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  पाजिस्य

 अंजालय  में  राज्य  मंत्रो  कमलुद्दीन  :  वर्ष  1991-92  में  प्रसंस्क्ृत  खनिज  और  अयस्कों

 कै  निर्यात  क ेलिए  आयकर  अधिनियम  की  ध।रा  80  एच०एच०सी०  के  तहत  दिए  गए  लाभ  के  अतिरिक्त

 छनिज  और  अयस्यों  के  निर्यातक  उदारीकृत  विनियम  दर  प्रबन्ध  योजना  ई०  आर०  एम०
 के  अन्तगंत  परिवतंनी यता  सम्बन्धी  लाभ  के  हकदार

 और  सरकार  को  लौह  अयस्क  पर  निर्यात  शुल्क  हटाने  और  लौह  अयस्क  के  सम्बन्ध  में

 धरणीकरण  की  नीति  में  छूट  देने  के  सम्बन्ध  में  गोजा  और  एक्सपोर्ट्सं  एसोसिएशसਂ  से

 बेदन  प्राप्त  हुआ  है  ताकि  गोआ  के  निर्यातक  गोआ  मूल  के  लोह  अयस्क  का  मध्यपूर्व  में  सीधे  ही  निर्यात

 कर  यद्यपि  लोह  अयस्क  पर  निर्यात  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  को  उपयुक्त
 सिफारिशों  की  गई  है  सथापि  गोआ  के  गंर-सरकारी  शिपस  गोआ  मूल  के  लौह  अयस्क  के  मध्यपूर्थ  को

 किर्वात-तम्बन्धी  अनु  रोध  पर  विचार  किया  परन्तु इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सका  ।

 हां  ।

 (8)  एक  विवरण“संलरत  हैं

 जिचरणज

 यणिज्य  मन्त्रालय  मे  मिर्यात  की  शति  में  खुधार  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  अल्पावधि
 बोजना  तैयार  की  है|

 इस  कार्य  योजना  में  सामान्य  नीतियां  शामिल  हैं  जो  अधिक  सहायक  निर्यात  वातावरण  का  सजन
 करने  की  ओर  अग्रसर  इनमें  रुपए  की  निर्यातपूर्ण  के  लिए  वेहतर  शर्ते  अधिक  सक्षम

 शुल्क  वापसी  प्रणाली  तथा  आयकर  लाभका  अधिक  विस्तार  शामिल  हैं  ।  इस  काय॑  योजना  में  क्षेत्र  विशिष्ट
 मामले  भी  शानिल  हैं  जिनमें  कत्वी  सामग्री  पर  आयात  शुल्क  में  प्रत्यक्ष  कर  प्रायधानों  में  कुछ
 परियतेन  तथा  आर०  पी०  आर०  एस०  की  समय  पर  उपलब्धता  शामिल

 वाणिज्य  मम्त्ा
 लय

 ने  महत्व  की  वरतुओंਂ  के  रूप  में  अभिशञात  की  गई  34  वस्तुओं  के
 सम्बन्ध  में  एक  मध्यम  अवधि  का  कार्यत्रम  भी  सैयार  किया  ध्यापार  और  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  द्वारा
 की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  इन  भदों  पर  एक  संए्लेषित  रिपोर्ट  तैयार  की  गई  सामान्य  और



 |  19.14  प्रफों  के  फिशिल

 बह्तु  विशिप्ट  दोनों  सिफारिश  सामान्य  मेक्रो-अर्थथक  कियात्रिस्ति  का  अवस्थापना

 सम्बन्धी  सुधार  तथा  संस्थागत  प्रवधों  से  सम्बन्धित  मन्त्रारूम  द्वारा  प्रमुख  शिफारिशों  को  काय॑न्बित
 करने  के  लिए  तत्काल  कारंवाई  की  गई  जो  निर्यात-आयात  नीति  तथा  अन्य  मामलों  के  सम्बन्ध  में  हैं
 थो  मन्त्रालय  के  सीधे  क्षेत्राधिकार  में  हैं  ।

 काण्डला  पत्तने  पर  दर्ष  का  निर्माण

 726.  डा०  के०  डो०  जेस्वाणी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  पम्छी  यह  बताने  की  कृपा  को  कि
 क्या  गुजरात  में  काण्डला  पत्तन  पर  सातवां  बर्थ  कार्य  करने  लगा  है  और  यातायात  के  लिए

 खोल  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  गया

 यदि  तो  ह  पके  क्या  कारण  ओर

 यातायात  की  बढ़ती  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  आठवीं कर  के  निर्माण  के  सम्बन्ध
 में  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन््त्रालय  के  राज्य  मन्जो  जगदीश  से  कांडला
 पलन  पर  सातवीं  कार्गो  बर्ध  11  1992  को  चालू  की  गई  भौर  यातायात  के  लिए  खोली

 निवेश  निर्णय  लेने
 के  लिए  एक  प्रस्ताव  का  मस्तोदा  तेय्यर  किया  गया

 वर्जोनिया  तस्थाक्  का  उत्पादन

 727.  श्रो  एच०  डो०  देवगौड़ा  :  क्या  वाजिज्य  मग्मी  यह  बताने  की  करंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  द्वायय  वर्जीडिया  तम्बारू  के  उत्पादत  के  छिए  कोई

 मरह्चिकतम  सीमा  निर्धारित  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 1991-92  तया  199  2-93  के  दौरान  उक्त  तम्बाकू  के  कुल  उत्पादन  का  राज्य-बा रु  ब्योय

 क्या

 क्या  इन  राज्यों  में  इसका  कोई  भण्डार  भी  पड़ा

 (s)  यदि  तो  राज्यवार  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  तम्बाक्  बोड्ड  ने  कर्नाटक  तथा  आंध्र  में  1992-93  2-93  के  दौरान  उगायी  गयी  पूरी  ठम्बाकू
 की  खरीदने  की  कोई  व्यवस्था  की

 यदि  तो  इसे  किस  दर  पर  खरीदे  जाने  की  सम्भावना  और

 1991-92  तथा  1992-93  के  दौरान  इस  तम्बाकू  का  कितनी  मकक्षा  में  विर्धात  किया

 सया  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  और  तम्बाकू  दर्जाबिया  तम्धाकू  उगाने

 के  लिए  प्रत्येक  फसल  मौसम  के  लिए  फसल  के  आकार  का  निर्घारिय  झदता  बोड  द्वारा  निर्धारित  किया

 यया  वरतमात  फसल  आकार  निम्नानुप्तार

 139



 प्रश्नों
 के  लिखित  उत्तर

 26  1993

 ()  1992  की  आंध्र  की  फसल  जो  कि  1993  में  बेची  जाएगी  102.95  एम  किग्रा ०

 (7)  की  महाराष्ट्र  की  फसल  जोकि  में  बेची
 हि

 जाएगी  0.30  एम  किग्रा०

 1991-92  की  कर्नाटक  की  फसल  जो  एफ सी  में  बेचो  जाएगी  राज्यवार  एम  किग्रा ०

 तथा  क्षेत्रसे  के  दौरान  एफ  सी  वी  तम्बाक  का  राज्यवार  उत्पादन  नीचे
 दिया  गया  है

 राम्प

 आंध्र  प्रदेश

 महा  राष्ट्र  0.40  0.30*

 कर्नाटक  32.00*

 (*  केवल  अनुमानित  आंकड़े  )

 करीब  और  टनेज  व्यापारिक  क्षेत्र  से  प्रप्त  सूचना  के  व्यापारियों के  की  भांध्र  फसल  में  से

 करीब  3,000  टनेज  तम्बाक्  किया  गया  नियतिकों  तथा  व्यापारियों  के  पास  पड़ा  इसके
 तम्बाक्  की  कर्ताटक-फसल  में  से  वर्तमान  नीलामी  के  दोरान  बेचे  गए  30  मिलीयन  किग्रा०  से

 भी  ज्यादा  तम्बाक्  माल  प्रोसेसिंग  तथा  निर्यात  एवं  घरेलू  दोनों  उद्देश्यों  हेतु  उपयोग  के  लिए  व्यापारियों  के

 पास  पड़ा  है

 और  तम्बाकू  बोड्ड  द्वारा  वर्जोनिया  तम्बाकू  की  खरीद  का  प्रश्न  तभी  उठता  जबकि

 नीलामी  के  मूल्य  सरकारद्वारा  निश्चित  किए  गये  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  नीचे  आ  कर्नाटक  च।ल्

 वर्ष  की  करीब  करीब  सम्पूर्ण  फसल  बेच  दी  गई  तथा  समर्थन  तक  प्राप्त  किया  गया  न्यूनतम  औसत

 मल्य  27.48  रुपए  प्रति  क्रि०  ग्रा०  है  यो  कि  न्यूनतम  समथथंन  मल्य  से  काफी  ज्यादा  भांध  प्रदेश  में

 नीलामी  की  शुदआत  27  लिए  को  व्यापारिक  क्षेत्र  ने काली  मिट्टी  के  लिए  20  ०

 प्रति  किग्रा प्रति  दक्षिणी  हल्की  मिट्टी  के  लिए  22  रु०  प्रति  कि०  ग्रा०  तथा  उत्तरी  हल्की  मिट्टी  के  लिए

 25 रु० प्रति किग्रा का न्यूनतम गारंगी शुल्क मूल्य देना सुनिश्चित किया तथा के दौरान निर्यात किए गये बर्जीनिया तम्बाक् की मात्रा किया हुआ क्रमशः 49,622 टनेज तथा 48,547 टनेज केनप्रोप सरकार के कमंचारियों को महंगाई भत्ता | 728. शा० लाल बहादुर रावत : श्री सुबास घन्द्र नायक : श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा : श्री आनन्द रत्न मौर्य : ' १४ #४ श्रीमती भांवनों चिखलिया कया विश मन्त्री यह बताने को कृपा क रंगे कि
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 प्रश्नों  कै  लिखित  उ्सेरे

 क्या  केन्द्रीय  स  कर्मचारियों  को  महंगाई  भरे  को  एक  और  किश्त  पंय  हो  गई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इसका  भुगतान  कब  तक  कर  दिया  ,

 क्या  सरकार  का  सरकारी  करमंचारियों  के  महंग!ई  भत्ते  क ेएक  अंश  को  उनने  मूल  बेतन  में

 मिला  देने  का  विचार  है  id cet  का  i

 यद्दि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  और  ',

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  घो०  चन्द्रशेशर  से  चौथे  वेतन

 आयोग  की  सिफारिशों  पर  आधारित  मौजूदा  अदुदेशों  के  अनुसार  केन्द्रीय  के  कर्मचारियों  को

 महंगाई  भत्ते  की  अतिरिक्त  किश्त  को  गणना  ओद्योगिक  कामगारों  (1960=  100)  के  लिये
 अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  यूचकांकों  के  ।2  महीने  के  ओसत  में  608  के  औसत  सूचक  जिससे कि
 मौजदा  वेतनमान  सम्बद्ध  स ेअधिक  की  प्रतिशत  बृद्धि  के  आधार  पर  की  जाती  3500/-०

 माह  तऊ  वेतन  पाने  वाले  कमंचारी  100%  प्रतिमाह  से  अधिक  तथा  6000/-89
 प्रतिमाह  तक  वेतन  पाने  वाले  75%  निराकरण  और  6000-6०  प्रतिमाह  से  अधिक  वेतन  लेने  बाले

 करमंचारी  65%  निराकरण  के  हकदार  1-1-93  की  रिथति  के  अनुसार  भब्िल  पारतीय  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांकों  का
 वाषिक  औध्षत  1168.93  बैठता  1  जनवरी  से  देय  महंगाई  भत्ते की  किस्त

 सामास्यतः  मा  के  महीने  के  वेतन  के  साथ  भुगतान  योग्य  होती
 की

 से  राष्ट्रीय  परिषद  परामशंदाभ्ी  के  कर्मचारी  पक्ष  की  मांग  के  आधार

 पर  महंगाई  भत्ते  के एक  अंग  को  कुछ  प्रयोजनों  के  लिए  वेवन  माने  जाने  का  सुददा  सरकार  के
 बिचाराधीन

 उड़ीसा  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निश्चि  के  अन्तगंत  सहायता

 129.  डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1992-93  के  दोरान  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  सहायता  देने  के

 लिए  भेजी  गई  परियोजना/योजनाओं  का  ब्योरा  क्या

 सरकार  द्वारा  परियोजना-वार  क्या  कार्यवाही  की  और

 अब  तक  कितना  धन  आबंटित  किया  गया  अथवा  दिया  गया  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  जगदोश  :  ओर  उड़ीसा

 सरकार  ने  1992-93  2-93  के  दौरान  केदद्वीप  बड़क  निधि  स्कोम  के  अन्त  गंत  619.47  लाख  रुपये  लागत  की

 की  31  स्कीमें  प्रायोजित  की  इत  स्कीमों  में  से
 1109.38  लाख  रुपए  लागत

 प्तोतपुर  सड़क  १र  सोनपुर  के  रामीप  महानदी  नदी  पर  एक  उच्च  स्तरीय  पुल  के

 निर्माणਂ  से  सम्बन्धित  एक  स्कीम  12-2-93  को  अनुमोदित  की  गई  है  जिसमे  केन्द्रय  सड़क  निधिके

 भस्तगंत  हिस्से  को  केवल  75.85  लाख  रुपए  तक  सीमित  किया  गया  75.65  लाख  रुपये  से  ऊपर  की

 राशि  राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  स्वयं  के  योजनागत  संसाधनों  से  पूरी  की  जानी

 व्दा
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 अनुन्तोद्धित  कार्य  के  लिए  निष्चियां  जारी  करता  राज्य  सरकार  द्वारा  पहले  किए  गये

 राज्य  में  अनुमोदित  स्कीमों  की  पहले  जारी  की  गई  कुल  शेष  सक्रिय  संस्वीकृति  तथा

 बजट  प्रावधान  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  सरकार  तथा  लेखा  परीक्षा  प्राधिकरण  द्वारा

 विस्तृत  प्रककलन  के  लिये  स्वीकृति  पर  निर्भर  कश्क्त

 अशोश्ता  ऋगोंफे  खरे  मरतीय  रिजव  बेक  का  प्रतिवेदन

 730.  भी  प्रजुलल  पटेल  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  :

 क्या  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  प्र  तिवेकन  के  अनुसार  राष्ट्रीयक्कतत  बेंकों  को  अशोष्छ  ऋणों  के

 निया रण  के  लिये  10,000  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  इक्.पर  घटकार  की  क्या  प्रक्रिक्रिदा  है  ?

 शिल  राज्य  ममती  मोर  कार्य  फरम्ालन  में  राज्य  मम्मी  वाककर
 :  ओोर  सूचना  एकल  को  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 साताराप्र  में  वाइफ  सड़क

 731.  भ्री'छेटें  बासवान  :  क्या  जब  भूतल  परिवहन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  सासाराम  से  गुजरने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  एक

 खकुमा  बनाते  का

 यदि  को  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  ओर

 इसे  कब  कक  बनर  दिया  जायेडप  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  (१)  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं

 डो०  टो०  सी०  में  धाटे

 |
 732.  श्री  सूयंनारायण  यावव  :

 श्री  सदन  लाल  रूराना  :

 थ्रो  कुन्जो  लाल  :

 शो  रोशन  लाल  :

 सत्र  सत्र  मूलार  परियहन कान  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  परिवहन  निगम  की  वतंमान  कुल  परिसम्पत्तियां  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  ने  टी०  को  वर्ष  1992-93  के  दोरान  कितनी  आदिक  सहायता

 .  कालू  छित्त  वर्ष  के  दोरात  डी०  टी  श्री०  का  सकल  घाटा/निबल  घादा/कार्यक्रलक  घाड़ा

 कितना-कितना  है  ,



 है  1914

 ढ़
 थाटों  कै  क्या  कारण

 क्या  दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  रेंड  लाइन  बसें  चलागे  के  पश्चात  अपनी  बसों  की  सेभाएं  कम
 कर  दी  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 अल-भूतल  परिवहन  मन्त्ालय  के  राज्य  सनन््त्री  जगदीश  :  (१)  31-3-92  को

 206.57  करोड  रु०  ।  +

 सरकार  द्वारा  वर्ष  92-93  के  दौरान  3]  1993  तक  दिल्ली  परिवहन  लिगम
 को  कोई  अधिक  सहायता  नहीं  दी  गई  सरकार  ने  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  अपने  तकद  घाटों  को

 औरा  करने  क ेलिए  15.70  करोड़  रु०  का  अरवपाय  ऋण  उपसब्ध  करवाया

 चालू  विस  वर्ष  में  (3  1993  दिल्ली  परिवहन  निमण  को.हुआ  काटा  निमन््
 प्रकार

 ण०

 (i)  कार्य्ालस  धाटा

 एवं  ब्याज  को  4517.46

 (7)  कुच  घाटा

 एवं  ब्यांज  की  जीड़कर )  178  18.0%

 धाटीं  के  कारण  इस  प्रकार  हैं  :

 (i)  )  दिल्ली  परिवहन  निगम  का  अलाभकारी  किराया-ढांचा  ।

 (7  )  अ्म  च  शाभन्री  की  अड़ती  कीमरों
 छात्तों  रथा  संभाज फे  वर्गों  की  काशों  के  अफ़्यणपत्ते  की  आई

 रुषा

 (iv)  दिल्ली  यरिकहन  निभा  को  दिए  गए  ऋणों  पर  ऊंची  ब्याज  दरों  का  भार  |

 (¥)  व  कुछ  पुरानी  जो  अपनी  प्रचालम  आथ्  के  मानकों  की  थूरा  कर  चुकी  की
 शक्रपिंग  के  कारण  दिल्ली  परिवहन  निगम  की  सेवाओं  में  कुछ  कटोती  हुई  है  ।

 काल्टा  एक्सपीष्ट  प्रसिसिंग  भोग  का  घिकास

 732.  श्री  चित्त  असु  :

 करो  बीरसह  महतो  :

 समत  कुमार  मंडल  :

 क्या  वाणिज्य  मन्खो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे कि  :

 क्या  1984  में  स्थापित  फाष्टा  एक्सपोर्ट  भ्रोशेशिंग  जोन  आशा के  अभुरूष  कार्य  करने  में

 विफल  रहा  है  ओर  हसंके  मूलभूत  डॉन  का  चिकास  करने के  लिये  जौर  अखंजिक  निवेश  करने  की

 कंता

 हक
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 क्या  पश्चिमी  वंगाल  सरकार  के  पास  दस  परियोजना  पर  व्यय  करने  के  लिये  पर्याप्त  धन

 नहीं  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  का  पूर्ण  उपयोग  करने  और  इस  निर्यातोन्मुख  इकाई  को  और  अधिक

 ब्यवहारिक  और  आवर्षक  बनाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 वाणिज्य  सन््तो  प्रणव  से  फाल्टा  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र  में  एककों  की

 स्थापना  करने  के  लिए  उद्यमियों  की  प्रक्रिया  में  वृद्धि  हुई  इस  क्षेत्र  से  निर्यात  बुद्धि  1785-86  में

 2.30  करोड़  रु०  से  बढ़कर  1991-92  के  दोरान  27.90  करोड़  हो  गई  इ०  पी०  जेड०  में  आंतरिक

 अवस्थापना  फा  विकास  केन्द्र  सरकार  किया  जाता  है  तथा  बाहरी  सुविधाएं  राज्य  सरकार  द्वारा

 छपलब्ध  कराई  जाती  अवस्थापना  सम्बन्धी  युविधाओं  को  और  मजबत  करने  के  केन्द्र  संरकार

 ने  हाल  ही  में  हुगली  पर  एक  घाट  बनाना  शुरू  क्रिया  है  ताकि  वन्दरगाह  और  उक्त  क्षेत्ष  के  त्रीच  सीधा

 दोत  रफा  आवांगमन  हो  सके  ।

 जापान  से  अनुदान

 734.  डा०  डी०  वेंकटेश्वर  राव  :  क्या  वित्त  मन््त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 मया  जापान  ने  भारत  को  55  रुपये  का  अनुदान  देना  स्वीकार  किया

 यदि  तो  समझौते  की  प्रमुख  विशेषताएं  वया  और

 यह  घनराशि  किन  परियोजनाओं  पर  व्यय  की  जायेगी  ?

 बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्ती  और  संसदीय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  अथरार
 :  वर्ष  199  2-93  के  जापान  सरकार  ने  परियोजनाओं  के  लिए  कुल  4.2  अरब  येन

 (105  करोड़  रुएए  के  की  अन॒दान  सहायता  प्रदान  करने  का  बचन

 यहू  अनुदान  सहायता  सरकार  से  सरकार  को  दी  गई  सहायता  के  आधार  पर  प्रदान  की

 जाती  है  जिसमें  वपस  अदायगी  की  बाध्यता  नहीं  होती  सामान्यतः  यह  प्राप्ति  जापान  तक  ही  सीमित

 हैं  लैथापि  कुछ  मामलों  में  सीमित  अन्तर्राष्ट्रीय  बोली  के  आधार  पर  प्राप्ति  की  आज्ञा  दी  जाती  थी  ।

 यह  अनुदान  सहायता  निम्नलिखित  परियोजनाओं  के  लिए  दी  गई

 (i)  लाल  बहादुर  शास्त्री  मांटिकल  एण्ड  इंजीनियरिंग  बम्बई  में  नाटिकल  एण्ड

 मौरिन  इंजीनियरिंग  एजूकेशन  के  लिये  सिमुलेट्रस  के  आयात  के  लिये  अनुदान

 सहायता  ।  कद

 (1)  खाद्यान्न  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिये  अनुदान  सहायता  ।

 (iii)  बर्दवान  विश्वविद्यालय  में  ज्योतिष  ओर  अस्तरिक्ष  विज्ञान  केन्द्र
 की  स्थापना  के

 लिपे  सांस्कृतिक  अनुद्दन  सहायता  ।

 (iv)  1-10-91  से  31-3-92  तक  की  अवधि  के  लिये  ऋण-राहुत  अनुदान

 (५)  भूमिगत  जल  चरन  परियोजना  का  दोहन  ।

 ह  गहरे  समुद्र  और  अपतटीय  मत्स्य  पालन  एफ»  पी०  के  लिये

 हड  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों  की  आपूर्ति  हेतु  अनुदान  सहायता  ।

 1-4-92  से  30-9-92  तक  की  अवधि  के  लिये  ऋण  राहत  अनुदान



 7  1914  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 आवास  अन्तरण  नियम

 735.  श्री  जां  फर्नान्डीज  :

 करो  समोरंजन  भक्त  :

 रो  शशि  प्र  काश  :

 क्या  बित्त  संत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  आयात  को  आसान  बनाने  के  लिये  आवास  अन्तरण  नियमों  में

 ढीछ  दी  गई

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  दी  गई  सुविधाओं  का  ब्योरा  कया  और

 इन  परिवतंनों  के  क्या  परिणाम  निकलने  की  सम्भावना

 बित्त  मस्त्ासूप  में  राज्य  मन््जो  एस  ०  वी०  घन्द्रशंशर  तथा  उपभोकक्ता  माल

 के  मायात  को  आसान  बनाने  के  लिये  आवास  अन्तरण  1978  में  हाल  ही  में  कोई  ढील  नहीं
 दी  गई  अब  हस  आशय  की  शर्ते  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  कि  इन  नियमों  के  अन्तगंत

 छूट  का  लाभ  उठाकर  आयात  फिये  गये  माल  को  न  तो  बेचा  जाएगा  अथवा  न  ही  उसे  किसी  दुकान
 में  प्रदर्शित  किया  जाएगा  अथवा  न  उपहार  में  अथवा  अन्यथा  दिया

 सरकार  का  अनुभव  यह  रहा  कि  इन  प्रतिबन्धों  को  प्रभावी  ढंग  से  लागू  करने  से  जनता

 तथा  छोटे-मोटे  दुकानदारों  को  नाराजगी  तथा  परेशानी  होगी  अब  दी  गई  इन  ढीलों  से  इस  प्रकार  को

 परेशानियां  नहीं  होंगी  ।

 भारतोय  उद्योग  परिसंघ  को  रिपोर्ट

 736,  भ्री  पृथ्वीराज  डो  ०  चण्हाण  :  क्या  वित्त  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  उद्योग  परिसंघ  ने  आर्थिक  उदारीक़रण  के  संदर्भ  में  प्रशासनिक  सुधार  के

 बारे  में  अपने  कतिक-दल  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  भारतीय  व्यापार  परिसंघ  ने  कौन-सी  विशेष  मांगें  रखी

 इनमें  से  प्रत्येक  मांग  के  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विस  मंगबालय  में  शाज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मनन््तालय  सें  राज्य  मन््तो  अबरार
 :  हां  ।  भारतोय  उद्योग  परिसंघ  ने  प्रशासनिक  सुधारों  सम्बन्धी  अपने  कृतिक  दल  की

 रिपोर्ट  तैयार  की  है  ।  यह  रिपोर्ट  भारतीय  उद्योग  परिसंघ  द्वारा  आयोजित  एक  गोष्ठी  में  प्रस्तुत  की  गई

 और  इसकी  एक  प्रति  वित्त  मन्त्रालय  में  प्राप्त  हुई

 इस  रिपोर्ट  ने  परिसंघ  द्वारा  बड़ी  संख्या  में  सिफारिश/मांगें  की  गई  ये  साथ

 संलग्न  विवरण  में  हैं  ।
 |

 मांगें  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  दोनों  के  अधीन  कार्य्रालन  क्षेत्र/क्षेत्राधिकार  से  =

 सम्बन्धित  है  ।  इस  समय  इन  सभी  मांगों  के  सम्बन्ध  में  प्रतिक्रिया  के  बारे  में  बताना  कठिन

 विवरण

 कार्य-प्रभालियों  से  सम्वन्धित्त  आर्थिक  सुधार  प्रक्रिया  में  एक  प्रमुख  तथ्य  रेड  टेप  और  प्रशासनिक

 पहलू  इस  शम्धन्ध  में  बहुत  कुछ  किया  जाना  की

 148



 पल  के  लिकिते  3!  26  1993

 बहुसंख्यक  सरकारी  स्वीकृतियों  के  कैरण  कार्य-प्रेणालियों  को  गतिशील  बनाने  के  पहले  के  सभी
 प्रयासों  के  समन््तय  की  कमी  के  कारण  संवृद्धि  में  बाधा  जारी  कार्य-प्रणालियां
 समय  लगाने  वाली  तथा  परेशानी  भरी  रही  जहां  भी  कुछ  सरकारी  नियन्त्रण  जरूरी  हो  वहां  उन  क्षेत्रों
 के  बीच  स्पष्ट  सीमांकन  होना  चाहिए  कि  कहां  नियन्त्रण  आवश्यक  और  कहां  नियन्त्रण  भावश्यक  नहीं
 किसी  भी  मामले  नियन्त्रण  को  विकासशील  ओर  संवुद्धि  प्रचालित  होना  चाहिये  तथा  निपिद्धात्मक  व

 अहितकःरी  नहीं  ।

 सरकार  की  भूमिका  नियन्त्रक  तथा  आ्थिक  गतिविधि  के  निदेशक  से  बदलकर  सहजकर्ता  तथा
 निजी  उत्पादक  बलों  के  प्रशिक्षककी  होनी  भारतीय  उद्योग  परिमंघ  सुझाव  देता  है  कि  सरकारे

 के  सबसे  महत्वपूर्ण  कार्य  की  परिभाषित  किया  जाना  चाहिये  और  उसको  भूमिका  निम्नानुसार  होनी

 (i)  भियमों  को  पुनः  बनाना  जो  पूरी  तरह  पारदर्शो  है  तथा  व्यक्षितयों  को  कोई  विवेकाधीन

 अधिकार  नहीं  भियमों  को  सरल  होना  चाहिये  जिन  से  स्तरीय  समानता  घुनिश्चित

 होती  हो  ।

 (7)  ऐसे  निधमों  को  प्रभावकारी  ढंग  से  लागू  करना  ।

 (11)  संविदाओं  को  लागू  करंता  तथा  निजी  सम्पत्ति  सम्बन्धी  अधिकारों  को  पुसः  परिभाषित

 ।  करना  तथा  कायम  रखता  ।

 (९)  ख्रांधारंभूते  ठाँचे  के  विकास  के  लिये  संसाधनों  का  वंटवारा  सचा

 सिद्धान्तों  में  ऐसी  सुविधाओं  के  बिना  स्वामित्व  तथा  प्रचालन  के  पूंजी
 ”

 का  निर्माण

 करने  के  लिये  संसाधनों  का  वितरण  ।  .

 नीतियों  के  कार्यात्थभन  को  मानीटर  करने  के  लिये  प्रशासन  में  प्रभावकारो  ब्यवस्थापन  सूचना
 सिस्टम  विकसित  करता

 बहुत-सा  भुगतान  एजेन्सियों  के  स्थान  पर  एक  सुच्री  निपटान  विकसित  करवा  ।

 जहां  सम्भव  हो  एक  विस्तत  प्रारूप  शुरू

 उद्योग  को  और  प्रतियोगी  होने  में  सहायता  करने  के  लिगे  अधिकारी-वर्ग  को  राज्यों  द्वारा  और

 ज्यादा  प्रभावनीय  बनाना  राजਂ  का  उन्मूलन  करना  तथा  आत्म-विनियमन  पर  जोर

 अविनियमीकरण  के  वर्तमान  प्रसंग  झात्म-लेखा  परीक्षा  पद्धति  पर  जोर  दिया  जाना

 समय  था  गया  है  जथ  संरकार  को  विभिन्न  कार्यरत  समहों  द्वारा  समय-समय  पर  दी  गयी  सलाह
 पर  सीधे  निर्णय  लेने  के  लिये  एक  कार्य-दल  का  गठन  करना  यह  समझाया  जाता  है  वि  इस  प्रकार

 करित  कार्य कल  में  उच्चोग  के  प्रतिनिधियों  का  भी  शामिल  किया  जाना  सी०आई०आई०  ने

 प्रणाली  सम्बन्धी  हेसल  पर  प्रकाश  डालने  के  लिये  पहल  की  यद्यपि  यह  मात्र  एक  झलक  प्रक्रिया

 जगातार  आधार  पर  होने  की  जरूरत

 उत्पाद  तथा  सीमा  शुल्क  प्रक्रिवार्थे  गम्भीर  चिन्ता  के  विषय  हैं  बयोकि  वे  बहुत  उलझी  हुई  तथा

 बोझिल  हैं  ।  उदाहरण  के  लिये  परिकल्पित  निर्यात  संविदाओं  के  अधीन  निर्माताओं  को  चीजों  के  निर्षटॉन

 के  समय  उत्पाद  शुल्क  चुकाना  पड़ता  है  तथा  उसकी  वापसी  करानी  पड़ती  इसका  परिणाम

 ऋत  का  मेंवर ई  होनी  है  तथा  नकदी  प्रभावित  होती  है  क्योकि  उत्पाद  शुल्क  को  वापस  पाछे  में  पर्याप्त

 श्मय  लगता  इन  अनावश्यक  प्रक्रियाओं  का  महत्व  समझ  में  नहीं  मंता  ऑपलाशिम  ताओं  मसि
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 है  1914  प्रककों  के  किक  रस
 लाजजओओ  डि  ओर  च  न  सतत  घन

 कस्ते  के  लिये  शक्ति  को  नोचे  की  झोर  सहायक  उम्ररहर्ताओं  अथवा
 लधीक्षकों  जैसे  प्राधिकारियों  को  सौंपा  जाना  चाहिये  ।

 विधिन्न्  अधप्विनियमों  के  अधीन  भारी  संझ्या  में  पंडिकायें  स्ख्री  जाली  आप्रेक्षित  होती
 हैं  जिसके  लिये  कोई  ओचित्य  नहीं  दस्तावेजों  की  संख्या  प्रबल  रूप  से  कम  की  जानी  चाहिये  ।

 कर्ष-ब्यवस्था  के  उदारोकरण  तथा  अविनियसन  क्षोर  कितिसन्धण  के  दारण  ब्लत्तेक
 परिपत्र  परिचालित  किये  गये  हैं  जिनमें  विदेशी  इक्बिटी  की  सहभागिता  के  ढारे  में  सायंदर्शी  श्िद्धाक्  दा  डी
 किये  यये  हैं  इनमें  विदेशी  सहयोग  के  करार  भी  शामिल  हैं  अर्थात्  :

 सीमा  शुल्क  377

 उत्पाद  शल्क  117

 प्रत्यक्ष  कर  21

 जायात  व्यापार  नियंत्रण  78

 निर्यात  ब्यापार  नियंत्रण  7

 जिससे  जटिलता  तथा  परेशानी  की  वृद्धि  हुई

 अन्तर्राज्यीय  स्थानीय  कर  जैसे  माल  बिक्री  मार्ग  को  समाप्त  कर
 दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होता  ।  सिवाय  इसके  कि  मामलों  में  विलम्ब  होता  है
 ओर  कागजी  काम  ओर  लागत  बढ़ती  है  भोर  भ्रष्ठाचार  को  बड़ाका  सिछता  है  ;  निर्नशिती-कर  कानूनों  में

 सी  अनिवायंताएं  समय  बद्ध  होती  हैं  इसी  प्रकार  अपीलीश  फ्रा्चिकारियों  सहित  कराप्नान  प्राश्चिकारियों
 की  सभी  अनिवायंतताएं  भी  अपीलों  आदि  का  निर्णय  करने  के  लिये  समय-बद्ध  होनी  चाहिये  अन्प्रषा
 निर्धारितियों  को  बकाया  मांग  की  पूर्ति  करने  के  लिये  परेशान  किया  जाता  है  भौर  बाद  के  वर्षों  में  निर्धारण

 में  बार-बार  अयुविधाओं  का  सामना  करना  पड़ता

 ..  पर्यावरण  के  मामले  में  अभी  काफी  प्रश्न  अनुतरित  पर्यावरणीय  विनियमों  का  प्रबतेम  कितना

 प्रभावी  आर्थिक  कानूनों  का  किस  प्रकार  से  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  जिससे  कि  ऊर्भा  का  संरक्षण

 और  पर्यावरण  संरक्षण  पर्यावरणीय  अनापत्ति  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  एक  प॒यक  अर्व-स्प्राध्रिक

 निकाय  की  स्थापना  की  जाये  जिसमें  पर्यावरण  मर  सरकारी  छंप्रठनों  भौर  सरकार  का

 उचित  प्रतिनिधित्व  हो  ।

 अभिन्न  रूप  में  पर्यावरणीय  मामलों  से  निपटने  के  उद्देश्य  से  पर्यावरण-नीति  का  मूक  संके-द्रण

 संसाधन  संरक्षण  होना  चाहिये  इसमें  उद्योग  तथा  सरकार  दोनों  ही  को  मदद  मिलेगी  ।  ;

 सी०  आई०  ने  सुझाव  दिया  है  कि  सरकार  को  गेर-जधिका री  वर्ग  विशेषज्ञ  अथवा  एजेंसियों
 को  सम्बद्ध  करने  के  कुछ  नये  काल्पनिक  तरीकों  के  बारे  में  सोचना  क्ारहिमे  जिससे  कि  ये  मुनिश्चित  हो  कि
 उदारीक रण  के  उपाय  शीघ्र  कार्यान्वित  किये  कम  से  कम  सहत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  लिए  कुछ  निगरानी

 समितियां  स्थापित  की  जानी

 सोसाशुल्क  अधिकारियों  का  तस्करों  को  सतिविधिप्रों  में  लिप्त  होदा

 737.  श्री  हरि  किशोर  सिह  :

 श्री  राम  बिल।स

 क्या  विश्व  धंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करय्े

 कट



 ब्रशनों के  लिखित  उत्तरं  26  1993  $

 क्या  मंगलोर  तट  के  सीमा  शल्क  कर्मचारियों  का  तस्करी  की  गतिविधियों  में  लिप्त  होने  का

 कोई  मामला  सरकार  की  जानकारी  में  आया
 ह

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  वे  इन  गतिविधियों  में  किस  प्रकार  शामिल

 ओर

 सरकार  ने  ऐसी  गतिविधियों  में  लिप्त  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  और  ऐसे  मामलों  की  पुनराबत्ति
 रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 ह

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम  ०घोी०  चन्द्र  शेखर  से  1992  केਂ

 दौरान  मंगलौर  तट  के  साथ  लगे  हुए  क्षेत्र  से  तस्करी-रोधी  आपरेशन  से  लौटने  पर  दो  सीमाशुल्क
 अधिकारियों  ने  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  जिसमें  यह  आरोप  लगाया  गया  था  कि  बंगलोर  सीमा  शुल्क
 समाहर्तालय  के  एक  सीमाशल्क  अधीक्षक  द्वारा  निषिद्ध  माल  का  अभिग्रहण  करने  के  उनके  प्रयास  को
 विफल  कर  दिया  गया  और  कथित  रूप  से  जिसके  संकेतों  से  मंगलौर  क ेलगभग  100  कि०मी०  उत्तरी  तष्ट

 पर  निषिद्ध  माल  उतारने  का  प्रयास  कर  रही  दो  नौकाएं  सतर्क  हो  गयी  थी  ।  इस  मामले  की  जांच-पड़ताल
 की  जा  रही  है  ।

 शामीण  बेंकों  द्वारा  गरोबों  को ऋण

 '
 १३8.  श्री  भोगेन्द्र  शा  :  क्या  वित्त  मग्त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंको  ने  देश  में  विशेषतः  बिहार  में  गरीबों  की  रेखा  से  नीचे  रहने  बाले

 गरीबों  को  ऋण  स्वीकृत  करना  बन्द  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सग्तासय  में  राज्य  मन््त्रो  ओर  संसदीय  कार्य  मन्ज्रालय  में  राज्य  जन्त्रो  अवरार
 :  जी

 ह

 और  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 खांदी  की  तस्करी  रोकने  के  लिये  थांदो  का  आयात

 "739.  झरी  एस०  बो०  थोराट  :  क्या  वित्त  सग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...  क्या  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  चांदी  की  तस्करी  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 .  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  सोने  की  आयात  की  तरह  चांदी  के  आयात  करने  की  कोई  योजना

 शुरू  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम  बो०  घब्द्शेखर  :  ओर  घूंकि  तहकरी  एक
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 बेश्मों  क ेलिखित  उत्तर  46  1993:

 चोरी-छिपे  किया  जाने  वाला  धन्धा  है  इसलिए  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  चांदी  की  तस्व  री  की  ठीक-टठीक

 मात्रा  का  अंदाजा  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।  गत  तीन  कंलेण्डर  वर्षों  के दौरान  पकड़ी  गई  चांदी  की

 मात्ता  का  ब्यौरा  नीचे  सारणी  में  दिया  गया  है  जिससे  तस्करी  की  घटनाओं  में  कमी  आने  की  प्रवृत्ति  का

 पता  चलता  है  :--

 ब्ष  सात्रा

 पग्रा०

 1990  216447

 1991  197925

 1992  161060

 से  (3)  चांदी  सहित  सभी  प्रकार  के  निषिद्ध  माल  की  तस्करी  की  रोकथाम  के  लिए
 तस्क  री-रोधी  एजेंसियां  सतक  रहती  तस्करी  का  पता  लगाने  और  उसकी  रोकथाम  में  लगी  सभी

 एजेन्सियां  के  बीच  घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जा  रहा  इसके  9  1993  से  भारतीय  मूल
 के  यात्री  अथवा  भारतीय  पासपोर्टधारी  वे  जो  विदेश  में  कम  से कम  6  महीने  रुकने  के  बाद  भारत

 में  बापस  लौट  रहे  संपरिवतंनीय  विदेशी  मुद्रा  में  500  रुपये  प्रति  कि०  ग्राम०  के  हिसाब  से  सीमा  शुल्क
 की  अदायगी  करने  पर  अपने  साथ  100  कि०ग्रा०  तक  चांदी  ला  सकते  हैं  ।

 बंगलोर  में  नशीली  ओषधियों  का  अवंध  व्यापार

 १740.  भरी  बी०  भरी  नियास  प्रसाद  :  क्या  कित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  दक्षिणी  भाग  विशेषकर  बंगलौर  में  नशीली  औषधियों  का  अवंध  व्यापार  बढ़  रहा  है
 जँसा  कि  18  1993  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  सामने  आये  मामलों  का  ब्यौरा  क्या

 हसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  बया  कदम  उठाये  जाने  का  विचार

 घित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०वो०  चन्र  शेजर  :  से  सुचना  एकल्ष  की  जा

 रही  है  तथा  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद

 741.  मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  सग्ड्री  :  क्या  रक्षा  संत्री  20  1992  के
 बतारांकित  प्रश्न  सं०  3747  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  की  बैठक  आयोजित  करने  के  लिए  कोई  नियमित  कार्यक्रम

 यदि  तो  परिषद  की  बंठक  आयोजित  करने  के  लिये  निर्धारित  मानदण्ड  क्या

 24  1990  को  परिषद  का  गठन  हो  जाने  के  बाद  इसकी  कुल  कितनी  बैंठकें  हुई
 तथा  किन-किन  तिथियों  को  आयोजित  की

 बया  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परामश  बोड़  तथा  स्ट्रेटजिक  कोर  ग्रूप  का  गठन  कर
 दिया  गया
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 सी  रि
 प्रक्ढ़ोंਂ  के  लिकात  उत्तर  3६  !  हु

 क्या  ये  दोनों  कार्यरत  और

 काका

 उपरोक्त  परामर्श  बोईड  तथा  ग्रुप  की
 अब  तक  अलग-अलग  कुल  कितनी  बैठक  हुई

 रक्षा  मंत्रो  शरद  :  से  :  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  की  बैठकों  के  लिए  कोई
 नियमित  कार्यक्रम  या  विशिष्ट  मापदण्ड  नहीं  प्रधान  मंत्री  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद् के  अध्यक्ष  ओर
 बे  आवश्यक  होने  पर  किसी  भी  समय  इसकी  बंठक  बुला  सकते  हैं।इप  परिषद्  की  बे  की  इसके  गठन  के

 एक  बार  5-10-90  को

 हां  ।

 अब  तक  सलाहकार  बोर्ड  की  कोई  बँठक  नहीं  हुई  युद्धनीति  संदंधीह  कोर  ग्रुप  की  एक

 बेठक  5-10-90  को  हुई  थी  ।

 रूस  के  साय  ब्वापरर  सम्रझोता  पा

 742.  थभ्री  श्रवण  कुसार  पदेल  :

 प्रो०  रीता  वर्मा  :  हि

 श्री  बापू  हरि

 कुमारी  पुष्पा  देवी  सिह  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झस  के  राष्ट्रपति  की  हाल  की  यात्रा  के  दौरान  रूस  के  साथ  व्यापार  समझौता  दिया
 ग्या  है

 ह

 यदि  तो  तत्प्म्ब्न्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  भारत-हस  व्यापार  दिद्तार  के  लिए  फिल-किन्क

 क्षेत्रों  का पता  लगाया  गया  और  |  ु

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  अभी  तक  रूस  से  दिये  गये  आयात  और  निर्ग्रात  को  दर्शाते  हुए

 अनुमानित  व्यापार  संतुलन  का  क्या  है  तथा  आगामी  वर्ष  में  रूप  की  तरफ  से  कितना  व्यापार  किये

 जाने  का  विचार
 ्््ि

 यागरिक  उद्भोक्त  मासले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  बाणिश्य
 मन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  :  त्रथा  रूस  के  साथ  फ्छिली

 गर्मियों  में  ही दिनांक  4  1990  को  एक  द्विपक्षोय  ब्यापार  क्रार  किया  गया  जो  पांच  वर्षो  के  लिये

 वेध  है  ।  हाल  के  दोरे  के  दौरान  व्यायार  के  कुछ  विशिष्ट  पहलुओं  और  व्यापार  से  संबूृब्चित  मृख्नलों  पर

 ख्सी  पक्ष  के  वाय  किए  गये  पारस्प  रिक  प्रमनझौते  वाले  चार  पत्रों  का  आदान-प्रदाव  किया  ग्रय्ा  श्रे  .  ,

 (1)  प्रति  व्यापार  तथा  व्यापार  सहयोग  के  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  मान्य  अन्य  तरीकों  ।

 (2)  भारत  द्वारा  भारत  ते  अनुमत  माल  एवं  सेवाओं  की  रूस  द्वारा  खरीद  भूतपूर्व
 सोविषत  संघ  द्वारा  दिये  गये  राज्य  ऋणों  के  पुनंभुगतान  के  तरीके  ।

 (3)  भूतपूष  सोवियत  संत्र  एवं  रूसी  फैडरेशन  को  भारत  द्वारा  दिये  गये  तकतीकी  ऋण  का
 द्वारा  भारतीय  निर्यातकों  को  बषे  1992  में  रूस  को  किये  गये  ढस  निर्यात  का

 जिकका  भुगतान  प्राप्त  नहीं  ठुमा  बष  1992  में  भारत  द्वारा  दिये  यये  तकनीकी
 ऋण  का  रूप्त  द्वारा  उपयोग  करने  की  सुविधा  का  ओर

 हा
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 १  1914  प्र  श्मीं  के  लिखित  हल₹

 1१)  अस्थिंगित  भूगतान  शेतों  पर  सोवियत  संघ  से  मशीनरी  और  उपस्कर  को  सृपुर्दगी  के  लिए

 युरनैभगंतान  के  सम्बन्ध  में  कुछ  धरीषों  से  संबंधित  हैं  ।

 अभी  तक  वाणिज्यिक  जानकारी  एवं  सांख्यिकी  मंहांनिदेशालय  द्वारा  रवरतेंत्  रांज्य-्के

 राष्ट्रकुल/भूतपुर्वं  सोवियत  संघ  के  गण*ज्यों  के  साथ  ध्यापार  के  अलग-अलग  आंबड़े  प्रबाशित  नहीं
 किये  जा  रहे  स्वतन्त्र  राज्यों  के  राप्ट्रकुल  के  सभी  जिनमे  से  अधिकांश  रूस  से  सम्बन्धित

 के  साथ  1992  की  अवधि  के  लिए  व्यापार  के  सामूहिक  आंकड़े  नीचे  दिये

 के  है  :

 वाणिज्यिक  जानकारी  एवं  सींख्यिकी
 कि

 कंरोड़  रुपए

 संवर्तन्त्र  राज्यों  के  राप्ट्रकुल  की  निर्यात  1066.39

 स्वतन्त्र  राज्यों  के  राष्ट्रकुल  स ेआयात  447.68
 द्

 ब्यापार  संतुलन  +618.71

 कृषि  क्षेत्र  मे ंऋण  की  आवश्यकताएं

 १42.  थी  ०  शोभानाह्रीश्वर  राव  :

 ॥क्  प्रो०  रीता  थर्मा  :
 ;

 आओ  सम  धिंक्ष  सम  :

 घिसे  मंदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  हि  ६.

 क्या  लैरकार  को  यह  जातकारी  है  कि  बैंक  तथा  बीमा  कम्पतियां  कृषि  क्षेत्र
 की  कृषि ले

 ज्ीवश्वक्ताओं  को  पूर्णतया  पूरा  करने  की  स्थिति  में  नहीं

 (a)  तो  क्या  इनकी  ऋण  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने
 के  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने

 राष्ट्रीय

 कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  की  सहायता  से  कोई  योजने  श्कू

 की  ओर
 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिस  भम्लासय  में  राष्य  मन््त्रो  ओर  संप्दीय  कार्य  सम्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  अबरार

 2  बिभिम्न  श्रकार  के  संशोधन  ओर  प्रबस्धकीय  बाधाओं  के  कारण  बेक  ओर  वित्तीय

 अंश्यायें  इस  स्थिति  में  नहीं  है  कि  वे  कृषि  क्षेत्र  की  ऋण  सम्बन्धी  कुल  जरूरतों  को  पूरा  कर

 संस्यागत  सोते  से  हंपकों  को  ऋण  सम्धन्धी  जरूरतों  का  कुछ  हिस्सा  ही  पूरा  होता  है  और  बाकी  हिस्सा

 उनके  अपने  संसाधनों/उच्चा र  सेने  के  गेर  संस्थागत  ञ्रोतों  से  पूरा  क्या  जा  रहा  है  ।

 .  झोर  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  शीषं  स्तरीय  संस्था  है  जो

 -अस्वाधधिक/दीर्धावधिक  कृषि  ऋण  प्रदान  करता  भारतीय  रिजर्घ  बैंक  द्वारा  प्रदान  की  गई  सामान्य

 ध्यवस्था  एल  में  से  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बेंक  मोसमी  कृषि  कार्यों  का
 वित्तपोषण  करने  के  लिए  सहकारी  समितियों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  अल्पावधिक  ऋण  सीमायें

 .  प्रदान  करता  अच्छी  वर्षा  होने  और  उबंरकों  की  कीमतों  में  वृद्धि  होने  के
 कारण  फसल  ऋणों  की

 बढ़ी  हुई  मांग  को  देखते  हुए  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  भारतीय  रिजवं  बैंक  से
 सामान्य

 उधार  ध्यवस्था  की  सीमा  बढ़ाने  कौ  मींग  की  तदं॑नुसारे  भार  तीये  रिजव  बैंक  ने  1992-93  में  मैंथूर
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 किए  गये  2700  करोड़  रुपए  की  सीमा  में  जनवरी  1993  में  400  करोढ़  रुपए  की  वद्धि  कर  उसे  3100

 करोड़  रुपये  कर  दिया  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  भारतीय  ओौद्योगिक  विकास  बेक  की  सहायता  से  कृषि
 क्षेत्र  को ऋण  देने  की  कोई  योजना  हाथ  में  नहीं  ली  है  ।

 भुवनेश्वर  में  मकानों  के  निर्माण/खरोद  के  लिए  ऋण

 741.  श्री  सुबास  थ  द  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भुवनेश्वर  में  तथा  उड़ीसा  के  अन्य  शहरों  में  मकानों/फ्लैटों  के  खरीद  के  लिए  ऋण
 बैने  वाले  बैंकों  तथा  अन्य  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  का  ब्योरा  क्या

 ऐसे  ऋण  मंजूर  करने  के  लिए  क्या  शर्ते  निर्धारित  की  गई

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  वतंमान  प्रक्रिया  क ेकारण  सच्चे  आवेदनकर्ताओं  को

 कठिताई  होती  और

 यदि  तो  इस  सम्जन्ध  में  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  तथा  ऋण  पर  ब्याज  की  दर  को  कम

 करने  के  लिए  भी  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसवीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मग्खी  अबरार  :

 ओर  वाणिज्यिक  बैंक  भारतीय  रिजय॑  बैंक  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  मार्ग  निर्देशों  क ेअनुसरण
 में  अलग-अलग  आवास  वित्त  संस्थाओं  और  राज्य  आवास  बोर्डों  को  आवास  वित्त  मंजूर  करते

 भारतीय  रिजवं  बैंक  के  मार्गनिदेशों  के  अन्तगंत  वाणिज्यिक  बैंक  संपत्ति  को  बंधक  रखकर  अथवा  सरकारी

 गारण्टी  को  प्रतिभूति  के  रूप  में  स्व्रीकार  करते  हैं  और  जहां  प्रतिभूतियां  संभाव्य  नहीं  होती  हैं  वहां  वे

 जीवन  बीमा  शेघर  और  स्वर्ण  आभूषण  आदि  जँसी  प्रतिभूतियों  के  दूसरे  रूपों  को  स्वीकार

 करते  जीवन  बीमा  निगम  की  स्वयं  की  ऐप्ती  योजनाएं  हैं  जिनके  अन्तगंत  मकान  बनान ेके  लिए

 ऋण  मंजूर  किए  जाते  जीवन  बीमा  निगम  की  स्वयं  की  योजनाओं  के  अन्तगेत  सक्षम  प्राधिकारियों  की

 शसलल्ली  के  मुताबिक  प्रतिमूतियां  प्रस्तुत  करना  भी  अयेक्षित  संबद्ध  संस्ताओं  के  ऐसे  प्राधिकारियों  को

 ऋण  आवेदनों  का  मूल्यांकन  करना  होता  है  और  ऋण  की  प्रतिभूति  की  प्रकृति  और

 इसरे  ब्यौरों  की  सत्यता  के  बारे  में  अपने  आ  पको  संतुष्ट  करना  सोता

 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  आवास  वित्त  के  सम्बन्ध  में  उड़ीसा  के  भुवनेश्वर  जैसे  शहरों  और  अन्य

 हथानों  के  लिए  अलग  से  आंकड़  नहीं  रखे  जाते  ।  समग्र  रूप  से  पूरे  देश  के  लिए  वर्ष  1990-91  के

 लिए  वाणिज्यिक  बैंकों  की  उपलब्धि  506  करोड़  रुपए  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के

 शनुसार  वर्ष  1990-91  के  लिए  जीवत  बीमा  साधारण  बीमा  भारतीय  यूनिट  टूस्ट  और

 हुडफो  जैसी  अन्य  वित्तीय  और  विकासात्मक  संस्थाओं  से  पूरे  देश
 के  लिए  समग्र  रूप  से  निधियों  का  प्रवाह

 825  करोड़  77  करोड़  119  करोड़  रुपए  और  735  करोड़  रुपये  है  ।

 और  वाणिज्यिक  बैंकों  ने  आवास  वित्त  के  अन्तगगंत  ऋणों  की  संज्री  के  लिए
 ब्राक्रियाओं  को  सरल  बनाने  के  लिए  कदम  उठाये  वास्तविक  आवेदकों  की  कठिनाई  से

 झम्बन्धित  विशिष्ट  शिकायत  की  सम्बन्धित  संस्थाओं  भारतीय  रिजवयं  बैंक  और  सरकार  द्वाश

 उपया  राट्मक  का  रंवाई  हेतु  जांच  की  जाती

 1990  में  ब्याज  दरों  की  क्षेत्र  विशिष्ट  पूर्ति  समाप्त  कर  दी  गई  थीं  और  ब्याज  दर  को

 ऋत  की  मात्रा  के  साथ  जोड़ते  हुए  बैंकों  के  उधार  दर  के  ढांचे  को  युक्तिसंगत  बनाया  गया  युक्तसंगत

 (52
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 बनाए  गए  ब्याज  दर  ढांचे  में  आवास  ऋण  भी  शामिल  हैं  ओर  इस  समय  आवास  ऋणों  सहित  ऋणों  की
 ब्याज  दरों  को  संशोधन/कम  करने  का  कोई  प्रस्थाव  विचाराधी  व  नहीं  है  ।

 रक्षा  सामग्री  का  उत्पादन  करने  वाले  सरकारो  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  की  अप्रयोज्य  क्षमता

 745.  श्रीसती  कृष्णेश् कौर  :  क्या  रक्षा  सतत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रक्षा  सामग्री  का  उत्पादन  करने  वाले  सरकारी  उपक्रमों  को  अपनी  अप्रयोज्य  क्षमता
 को  निजी  क्षेत्र  को  पट्टे  पर  देने  की  अनुमति  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  निर्णय  से  देश  को  प्रतिरक्षा  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  पर
 विचार  किया  गया  है  ?

 रक्षा  संत्री  शरद  :  सरकार  आयुध  निर्माणियों  और  रक्षा  क्षेत्न  के  उप
 उनके  यहां  व्यर्थ  पड़ी  मशीनी-क्षमता  सिविल  छेत्न  से  कार्य  उपयोग  करने  को  बढ़ावा  दे

 रही

 उपयुक्त  प्रस्ताव  का  रक्षा  तैयारियों  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  दूसरो
 उद्योग  क्षेत्र  की  सहायता  करने  के  क्षमता  का  प्रूर्ण  उपयोग  करने  से  रक्षा  उत्पादन  इकाईयों  की
 कार्य-क्षमता  में  सुधार  हुआ  और  रक्षा  सेनाओं  से  लिए  जा  रहे  उनके  मूल्यों  में  कमी  आई

 सोपम  के  वीज  का  निर्यात  _

 746.  श्री  पी०  पी०  कालिया  पेरूमल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्ष  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  सीसम  के  बीज  का  सकल  निर्यात  किलना

 क्या  संयुबत  राज्य  अमरीकी  और  जापान  द्वारा  सीसम  के  बीज  के  आयात  में  काफी  कमी

 की  गई  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हल  हा  शक

 क्या  सरकार  सीसम  के  बीज  के  आयातक  देशों  के  स्वास्थ्य  विनियमों  का  अनुपालन  क्र

 रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धि  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बानिस्व  बंधो  प्रणण  :  1991-92  तथा  1992-93  1992  से

 1993)  के  दौरान  सीसम  बोज  का  कुल  नियत  61.47  करोड़  र०  का

 33,533  टनेज  सथा  68.38  करोड़  २०  का  40,089  टनेज  रहा

 इण्डियन  आयल  एण्ड  प्रोड्यूस  एक्सपोर्टर्स  )

 अमरीका  तथा  जापान  को  सीसम  बीज
 के

 निर्यात  में  काफी  गिरावट  रही  है  इस
 गिराबट

 का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  जापान  तथा  अमरीकी  में  स्वास्थ्य  नियम  काफी  सख्त  हो  गए  है  तथा  वे

 भारत  से  सीसम  बीज  आयात  करने  के  इच्छुक  नहीं  है  बयो  कि  उन्हें  डर  है  कि आयातित  सामान  में  बताई

 गई  सहनशक्ति  सीमाओं  से  ज्यादा  अनावश्यक  कृमिनाशकों  का  अवशेष  होगा  ।
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 से  दूसरे  देशों  में  प्रतिबंधित  कृमिनाशकों  के  बारे  में  विशेषज्ञ  समिति  के  सुझावों  के

 आधार  पर  15  कृपिनाशकों  के  उपयोग  पर  परतिबन्ध  लगाया  गया  है  उन्हें  धीरे-धीरे  समाप्त  किया  गया

 है  ।  इसके  अरिरिक्त  डी  ०  डी०  टी०  तथा  बी०  एच०  सी०  सहित  10  कृमिनाशकों  के  उपयोग  पर  रोक

 सगाई  गई

 वर्षबतीय  तथा  जनथातिया  क्षेत्रों  क ेविकास  हेलु  विश्व  बेंक  सहायता

 747.  श्री  एन०  जे०

 श्री  शिव  सोरेन  :

 क्या  घिस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पर्वतीय  तथा  जनजातिय  क्षेत्रों  के विकास  के  लिए  तथा  बड्डी  संख्या  में  परियोजनाओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता  दी  जा  रही

 यदि  तो  |  1990  से  आज  तक  परियोजनता-वार  तथा  राज्य-बार  तत्सम्बन्धि

 ब्यौरा  क्या

 इनके  क्रियान्वयन  का  ब्यौरा  कया

 आवश्यक  धमराशि  के  अभाव  में  कितनी  परियोजनाएं  आरम्भ  नहीं  की  जा

 क्या  इस  सम्पन्ध  में  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  ओर

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धि  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अबरार  :

 से  दक्षिणी  बिहार  के  पठारी  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  बिहार  पठार  परियोजना  पर

 शस्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  की  1170  लाख  अमेरिकी  डालर  की  सहायता  के  सम्बन्ध  में  विश्व  बेंक

 के  साथ  बातचीत  की  गई  पहाडी  और  जनजातिय  क्षेत्रों  में  अन्य  परियोजन  की  सूची  जिसमें  कुल
 शहायता  के  ब्योरे  तथा  अद्य  तन  संचयी  संवितरण  दिया  गया  अनुबन्ध  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  के

 लिए  वचनबद्ध  किसी  परियोजना  को  अपेक्षित  घनराशियों  के  भभाव  के  कारण  नहीं  रोका  गया

 से  हाल  ही  में  परियोजनाओं  के  लिए  प्राप्त  विदेशी  सहायता  को  कार्यान्वित  करने
 बालो  राज्य  सरकारों  को  अन्तरित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ताकि  विदेशी  सहायता  प्राप्त
 परियोजनाओं  को  शी  ध्रता  से  कार्यान्वित  किया  जा  सके  ।

 पहाड़ी  एवं  जनलातोय  क्षेत्रों  मे ंसंघटक  वालो  परियोजनाएं
 ७००.

 ऋ०  सं०  परियोजना  का  नाम  कुल  सहायता  संचयी  सवितरण
 अमेरिकी  अमेरिकी

 2  3  4

 1.  प्रथम  एकीकृत  बाल  विकास  सेवा

 परियोजना  हर  )  सी०डी०

 100.5  15,78

 है



 4  1914  प्रश्तों  क ेलिखित  उत्तरे

 2  3  4

 2.  द्वितीय  एकीकृत  बाल  विकास  सेवा

 परियोजना  1[  सी०डी०  Ho,
 *  194.0  --

 3,  प्रथम  तकनीकी  शिक्षा  218.21  36.0

 4.  द्वितीय  तकनीकी  शिक्षा  291.54  19.1

 5,  सातवीं  जनसंख्या  86.58  11.6

 6.  बाल  उत्त रजी  विता  एवं  सुरक्षित

 मातृत्व
 ॥

 219.40  29.40

 7,  राष्ट्रीय  एड्स  नियन्त्रण  84.00  5.0

 8.  एकौकृत  जलविभाजक  विकाप्त  75.0  12.2

 बिहार  पठार  विकास  परियोजना  117.0  —

 महाराष्ट्र  में  केजीय  सहकारी  बेंकों  तथा  क्षेत्रीय  प्राम्ोण  बंकों

 हारा  अजित  आप  गया  घाटा

 748.  प्रो०  अशोक  आनन्दराव  देशमुख  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंको

 द्वारा  ब-वार  अजित  आय  तथा  उठाए  गये  घाटे  का  ब्यौरा  क्या  ओर

 यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  कि  ये  बेंक  भविष्य  में  घाटा  म  उठाएं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  भन्ज्ालय  में  राज्य  मम्त्री  अबशार  अहमब)ः

 (©)  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  1989-90,  1990-91  ओर  1991-92  के  तीन

 बर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  लाभ  अजित  करने  वाले  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  का  भऔसत  साभ  और  भादा

 छठाने  वाले  केन्द्रीय  सहकारी  बेंकों  का औसत  धाटा  नीचे  दिया  गया

 लाम  धाटा

 1989-90  39.6  433.0

 1990-91  58.7  77.0

 1991-92  59.8  23.0

 महाराष्ट्र  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  के  मामले  में  गत  3  वर्षों
 के

 आंकड़े  नीचे  दिए  गए

 र

 लाभ  धाटा

 1989-90  44,81  31.71

 1990-91  श्न्य  36.99

 1991-92  श्न्य  119.93
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 बॉक्यों  के  लिखित  उत्तर  26  1995

 केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  द्वारा  उठाए  गए  घाटों  के  अनेक  कारण  जै  से  निम्न  बम  रोबार

 उच्च  प्रबन्ध  प्रचालनों  पर  कम  ऋण  पौर्टफोलियों  कौ  विविधीकरण  की

 यथोबित  रूप  से  निधियों  की  व्यवस्था  में  तथा  कम  केन्द्रीय  सहकारी  बंक  राज्य

 सरकार  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  है  तथा  द्वाज्य  के  संबन्धित  विघान  द्वारा  निंत्रिश  होते  केन्द्रीय

 सहकारी  बैंको  फे  निरीक्षण  राज्य  सरकार  द्वारा  किए  जाते  है  तथा  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास

 बेंक  भी  उनका  सांविधिक  निरीक्षण  करता  है  तथा  उपचारात्मक  उपाबों  का  सुझाव  दैता

 जहां  तक  महकारी  ऋण  संस्थानों  की  ख़राब  बघूली  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  से  मिडिया  तथा  उनके

 विस्तार  तन्त्र  से  उधघारदात्नी  संस्थाओं  की  रक्मों  को  वापसी  अदायगी  के  महत्व  का  प्रश्चार  करने  के  लिए

 कहा  गया  था  वेकों  को  भी  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  अपने  प्रबन्धन  की  लागत  को  उबित  स्तर  तक  ही
 सीमित

 क्षेत्नीय  प्रामीण  बैंकों  के  कार्य  निप्पादनों  की  नावार्ड  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  नियमित  अम्तरालों
 मानीटरिंग  की  जाती  है  ।  वित्तीय  प्रणाली  पर  जिसने  हाल  ही  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 ने  सिफारिश  की  थी  कि  लाभप्रदता  प्रदान  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  प्रापीण  के  सभी  प्रकार  के

 कियाकलालरोों  में  भाग  लेने  को  अनुमति  दी  जानी  गद्यपि  उनका  बिशेष  ध्यान  लक्ष्यममत  समृह  घर

 ही  रहना  चाहिए  ।  दिसम्बर  1992  में  न.बार्ड  ने  सलाह  दी  है  कि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  अपने  स्वविवेक  से

 गै  र-लक्ष्य  समूहों  को  ग्रामीण  प्रतिशतता  आव्वार  के  40  प्रतिशत  तक  का  वि'तपोषण  कर  सकते  हैं  सभी  196

 क्षेत्रोय  ग्रामीण  बैंकों  के  सम्बन्ध  में  चुतता  पूंजी  भी  50  लाख  रुपये  से  बढ़ाकर  75  लाख  रुपये  कर  दी

 गई  सभी  क्षेत्रीय  ग्रमीण  बैंकों  को  मिलाकर  देश  में  एक  राष्ट्रीय  ग्रामीण  बैंक  के  स्थापित  करने  का  एक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  गया  है  ।

 चेलेथा  समिति  की  रिपोर्ट

 749.  श्री  सी०  षी०  मुदाल  गिरियप्पा  :

 श्री  के०  एज०  मुनियप्पा  :

 क्री  साईमन  मराग्डो  :

 डा०  अपृतलाल  कालिदास  पटेल  :

 श्रोमतोी  चन्द्र  प्रभा  असं  :

 श्री  बिखास  मुत्तेमवार  :

 री  जीवन  शर्मा  :

 श्रो  बापु  हरि  चोरे  :

 क्या  बित्त  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डा०  राजा  जे०  चेलेया  के  नेतृत्व  वाली  कर  सुधार  समिति  ने  अपनी  क्षन्तिम  रिपोर्ट

 दे  दी

 यदि  तो  समिति  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  प्रकार  ने  इसकी  सिर्फारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  और

 यदि  तो  इन  सिफारिशों  को  लागू  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  बी  चन्द्र  शेर  :  जी  हां  ।
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 1914  प्रश्नों  के  लिखित  हरे
 Seen  नम  नवल्क  नमन  कम

 समित्ति  की  जन्तिम  रिपोर्ट  दो  भागों  में  रिपोर्ट  के  में  निम्नलिखित  पांच

 ,  बिस्तृत  क्षेत्रों  के  मुद्दों  पर
 सिफारिश  की  गई

 (i)  अन्तिम  रिपोर्ट  में  प्रत्यक्ष  करों  से  सम्बन्धित  जिन  समस्याओं  पर  विचार  नहीं  किया  बय्या  है
 वे  ये  हैं“-विदेशी  वस्तुओं  का  कराधान  सहित  निगम  लाभ  कारोबार  व्याव

 कृषि  आय  कराधान  और  उपहार

 (ii)  घरेलू  अप्रत्यक्षकरों  की  प्रणाली  में  और  सुधार  विशेषकर  केग्द्रीय  स्तर  संशकेधत
 कीमत  योग  कर  के  प्रसार  सम्बन्धी  अधिक  विवरण  और  की  कीमत
 योग  कर  में  परिवर्तित  करना  ।

 प्रक्रिया  में  सुधार  जिसमें  अपीलीय  जटिल  उपबन्धों  और  करदाला  के  बिश्द्ध

 असभ्यक्  छूप  से  लागू  किए  गए  प्रत्यक्ष  करों  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  को

 हटाना  शाधिल

 (iv)  प्रशासन  की  समसस््याएं--प्रणासन  को  अधिक  सक्षम  बनाने  के  साथ-साथ  कराघान  के
 अधिक  विस्तृत  पहलुओं  के  प्रति  प्रशासन  को  अधिक  सहय  तथा  सजग

 प्रशासनिक  उच्च  स्तर  पर  चयन  दण्ड  जौर

 पुरस्कार  में  परिवतंन  करना  ।

 (५)  राजस्व  लेखा  परीक्षा  --  हसकी  लेखा  परीक्षा  का  दृष्टि  कोण  और  कश  दाताओं
 के  लिए  उत्पन्त  की  गई  समस्याएं-सुधार  की  रूपरेखा  ।

 2.  अस्तिम  रिपोट  के  भाग  में  आयात  शल्क  और  उत्पाद  शुल्क  को  फिर  से  सय  करता  और
 सरल  बनाता  और  आयात  शुल्क  में  छूट  सम्बन्धी  अधिसूचनाओं  की  समीक्षा  उद्योगों  के  विशिष्ट

 ग्रुपों  से  सम्बन्धित  शुल्क  संरचना  में  किए  जाने  वाले  पर्वितंन  और  समय  सीमा  जिसके  भीतर  परिवतंन

 हो  जाने  चाहिए  ।

 और  सरकार  के  निर्भयों  का  पता  वर्ष  1993-94  के  बजट  प्रस्तावों  में  परिलक्षित  होने
 लगेगा  ।

 रक्षा  उत्पादन  में  निजो  क्षेत्र  क ेसाथ  सहयोग

 750.  श्री  महेश  कनोड़िया  :  क्या  रक्षा  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रक्षा  उत्पादन  में  निजी  क्षेत्र  स ेसहयोग  लेने  की  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  योजना  पर  पुनंविदयार
 करने  का

 रक्षा  मनन््तो  शरद  :  और  सरकार  की  रक्षा  उत्पादन  में

 तिमंरता  प्राप्त  क  रने  क ेलिए  सरकारी  तथा  निजी-दानों  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  राष्ट्रीय  औद्योगिक  आधार

 कृत  सुविधद्याओों  का  इृष्ठतम  उपयोग  करता  इस  नीति  के  अनु  प्रार  सरकार  निजी  क्षेत्र  तथा  रक्षा  क्षेत्रों
 '  शेमिम्न  शरकारी  क्षेत्र  वाले  ध्विविल  क्षेत्न  में  उपलब्ध  क्षमता  का  बेहतर  उपयोग  करने  का  प्रयास  कर  रही

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  नीति  यह  भी  है  कि  यदि  अपेक्षित  क्षमता  पहले  से  ही  मौजूद  हो  वा  वह
 सिविश्ल  क्षेत्र  में  किकायती  आधार  पर  तैयार  की  जा  सकती  हो  तो  रक्षा  क्षेत्र  में  घातक  तथा  संवेदनशीश
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 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  ,  26  1993
 ८७...  कक  +  5  ४म>-नर+» विन  न उपस्करों

 उपस्करों  के  उत्पादन  की  क्षमता  को  छोड़कर  नई  क्षमताओं  का  विकास  नहीं  किया  इसी  नीति  के

 तहत  यद्यपि  घातक  तथा  संवेदनशील  उपस्करों  की  अन्तिम  रूप  से  एसेंबली  का  कार्य  केवल  रक्षा  क्षेत्र  तक

 ही  रखा  जा  रहा  तथापि  कई  सब-एसेंबलियों  तथा  संघटकों  के  संसाधन  जुटाने  का  कार्य

 सिविल  क्षेत्र  में  भी किया  जा  रहा  है  ।

 उपर्यृक्त  नीति  पर  पुनविचार  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  क्योंकि  ऐसा  करना

 राष्ट्रीय  पुरक्षा  के  अनुकूल  नहीं

 सम्बलपुर-सुन्दर  गढ़-राउरकेला  सार्ग

 751.  डा०  कपासिन्घु  भोई  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एशियाई  विकास  बैंक  उड़ीसा  में  सम्बलपुर-सुन्दरगढ़-राउरकेला  मार्ग  के  बिकास  ओर

 इसे  चार  लेत  वाला  मार्ग  बनाने  के  लिए  सहापता  दे  रही

 यदि  तो  इस  प्रयोजनार्थ  एशियाई  विकास  बेंक  द्वारा  कितनी  सहायता  राशि  दी  गई

 ओर

 इस  परियोजना  को  पूरा  करने  का  निर्धारित  समय  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मग्जी  जगदोश  :  लेकिन

 एशियाई  विकास  बेंक  द्वारा  उतलब्ध  करवाई  गई  सहायता  सड़क  में  सुधार  के  लिए  है  न  कि  इसे  चार  लेनों

 बाला  बनाने  के  लिए  ।

 41.07  मिलियन  अमरीकी

 1996-97

 रुपये  का  म्तय

 752.  श्रीसती  गीता  मुजर्जी  :

 श्री  पांडरंग  मुडलिक  फुंडकर  -

 श्री  साईमन  मरानडी  :

 श्री  शिब्  सोरेन  :

 क्या  विस  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  |  मार्च  1992  से  शुरू  की  गयी  आंशिक  परिवतंनीयता  से  डालर  की  तुलना  में  रु  पये

 का  मूल्य  तेजी  से  घटता  जा  रहा

 यदि  हां,तो  इसके  बाद  डालर  के  सन्दर्भ  में  सरकारी  दर  की  तुलना  में  बाजार  दर  पर  शपये

 के  मूल्य  का  कितना  हास  हुआ  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  और  संसदोय  कार्य  सन्तालय  में  राज्य  मन््त्री  अबरार

 :  रुपये  की  प्राधिकत  दर  में  4  1992  को  1.18  प्रतिशत  अधोमुल  समायोजन

 किया  गया  इस  समायोजन  को  छोड़कर  रुपए  की  प्राधिकत  दर  स्थिर  रही  जहां  तक  रुपये  की

 विनिमय  दर  का  सवाल  भारतीय  बिंदेशी  मुद्रा  डीलर  एसोसिएशन  ई०  ढी०  ए०  द्वारा

 है



 7  1914  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तरे

 संकेतक  बिनिमय  जिसकी  घोषणा  3  1992  से  प्रतिदिन  के  आधार  पर  होती  बाजार-धारणा
 ”

 के  पैरामीटर  के  रूप  में  प्रयुक्त  होती  है  ।  इन  संकेतक  दरों  के  मासिक  ओघष्त  के  रूप  में  रुपए  में
 सितम्बर  और  1992  के  महीनों  में  डालर  की  तुलना  में  वृद्धि  हुई  एफ०

 ई०  डी०  ए०  आई०  दर  के  रूप  में  अमेरिकी  डालर  की  तुलना  में  रुपए  कि  विनिमय  दर  |  8-2-93  से

 32.7708  रुपए  थी  जो  3  1992  की  29.1971  पपये  प्रति  अमेरिकी  डालर  की  विनिमय  को  दर

 10.9  प्रतिशत  हास  छोतक  और  उस  समय  बाजार  के  उदारीकत  विनिमय  दर  प्रबन्ध  प्रणाली

 ई०  आर०  एम०  के  अन्तगंत  कार्य-प्रचालन  शुरू  किया

 प्रतिदिन  की  दरों  के  रूप  में  1-4-92  से  31-1-93  तक  के  दौरान  एफ०  ई०  डी०  ए०

 आई०  और  डालर  की  तुलना  प्राधिकृत  दमों  के  बीच  ह्वास  की  न्यूनतम  सीमा  10.69

 प्रतिशत  और  अधिकतम  सीमा  21.55  प्रतिशत  रही  ।  11-2-93  को  संफ्रेतक  दर  अमेरिक्री  डालर  की

 तुलना  में  33.5285  रुपये  पर  अपने  न्यूनतम  स्तर  पर  पहुंच  बाजार  दरों  ओर  प्राधिकृत  दरों  के

 बीच  का  अन्तर  27.97  प्रतिशत  पर  अधिकतम  उस  तारीख  से  रुपया  सभी  प्रमुख  मुद्राओं
 की  तुलना  में  सुदृढ़  होता  रहा

 विदेशी  मुद्रा  बाजार  में  दपए  की  विनिमय  दर  निरन्तर  परिवीक्षण  का  विषय

 कश्मोर  में  जोबत  बोमा  निगम  के  पालिसी  धारकों  के

 सामने  आ  रहो  कठिनाहयां

 753.  डा०  लक्ष्मीनाशपण  पांडेय  :  क्या  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  कश्मीर  में  आतंकवादी  गतिविधियों  के  कारण  वहां  से  विस्थापित  हुये  जीवन  बीमा

 तलिगम  के  पालिसी  धारकों  को  अपनी  पालिसी  जारी  रखने  में  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ा  रहा

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  का  निकट  भविष्य  में  ऐसे  लोगों  के  मामलों  को  दिल्ली  में  जारी

 रखते  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  मम्तालय  में  राज्य  मन्त्री  ओर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार  :

 से  दिल्ली  में  इलाहाबाद  बैंक  के  साथ  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  की  ओर  से

 पालिसीधारियों  के  प्रीमियम  की  राशि  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रबन्ध  किए  गए  जम्मू  और  दिल्ली  में  पुथक
 मण्डल  कार्यालय  एकक  खोले  गए  हैं  ताकि  घाटी  में  शाखाओं  के  साथ  निरन्तर  सम्पर्क  बनाया  रखा  जा

 सके  |
 ह

 प्रक्षेपासत्रों  को  छोड़ना

 754,  श्री  बिलास  मुत्तेमदार  :

 श्रीमती  भावना  चिलखलिया  :

 क्या  रक्षा  सनन््खो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूसरा  प्रक्षेपासत  कब  तक  छोड़े  जाने  को  सम्भावना

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सभी  तैयारियां  पूरी  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 हर
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 (8)  सरकार  द्वारा  इम  वर्ष  के  दौरान  छोड़े  जाते  वाले  प्रस्तावित  अस्य  प्रक्षेपारत्रों  का  ब्यौरा

 कया  हैं  ?

 राज्य  मगत्री  शरद  :  प्रोद्योगिक  प्रदर्शक  का  अगला  प्रक्षेपण  बे  1993  के

 दूकरी  तिमाही  के  दौरान  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 अगले  प्रक्षेपण  के  लिए  तैयारियां  चल  रही

 प्रक्षेपण  अभियान  आरम्भ  करने  से  पहले  विभिन्न  उड़ान-प्रणालियों  का एकीकरण  और

 क्रीक्षण  किया  जा  रहा

 और  प्रक्षेपात्रों  का  इस  वर्ष  उड़ान  परीक्षण  करने

 का  प्रस्ताव

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनियम  बोड़  के  म्यूचुअल  फण्डों  के

 पंजीकरण  के  लिए  विनियम

 755.  श्री  बलराम  पासी  :  क्या  थित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  योड  ने  म्यूचुअल  फण्डों  के  पंजीकरण  के  लिये  विनियम

 आरोी  किये

 यदि  तो  तसम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  गत  दो  वर्षों  में  म्ण्चअल  फण्डों  में  अनियमितताएं  पाए  जाने  की  कोई  घटना  त्रकाश  में

 यदि  तो  तत्सध्वन्जी  क्या  और

 (8)  इस  मामले  में  कया  सुधारात्मक  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  और  संसदीप  कार्य  सरत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ड/०  अवरार

 :  और  भारतीय  प्रतिभूति  तथा  विभियम  बोर्ड
 ने

 20  1993  को

 स्यूचंअल  फण्ड  के  पंजीयत  के  लिए  विनियमत  अधिसूचित  किए  विनियमनों  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ

 स्यूघुअल  फणंडों  के  पंजीयन  के  लिए  शर्तों  और  उनका  संधेठन  ओर  स्कीमों  का

 निवेश  के  उद्देश्य  तथा  मूल्यांकन  म्यूचुअल  फण्डों  की  सामान्य  बाध्यताएं  और

 निरीक्षण  तया  विनियमतों  के  अनुपालन  में  चूक  करने  के  मामले  में  अनुशासनात्मक  क!येवाही  करने  की

 व्यवस्था

 और  प्रमुख  अनियमितताएं  निम्दलिखित  हैं--मार्गदर्शो  सिद्धान्तों  का

 उल्लंघन  क  प्रवतं  कों  क ेसाथ  निकट  सम्बन्ध  न  रखना  और  रिकार्डों  का  अपयप्त  रख-रखाथ  |

 म्यूचुअल  फषैडों  को
 गया  है  कि  वे  पृथक  परिसम्पत्ति  प्रबन्ध  हृस्टी  बोर्ड  के

 धुनगंठन  और  रिकार्ड  रखने  की  प्रणाली  में  सुधार  कर  इन  विसंगतियों  को  दूर  करने  के  लिए  कदभ

 सेबी  इसके  अनुगरालन  के  प्म्बन्ध  में  सूक्ष्म  रूर  से  ती  कर  रहा

 हि
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 सकदी  फसलों  का  उत्पादन  ओर  निर्यात
 ड़

 756.  ओऔरी  पाला०  के०  एन्न०  संध्यू  :

 अोमतो  दोपिका  एच०  टोपोबाला  :

 कया  घाणिज्य  भग्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  श्ागामी  कुछ  वर्षों  में  काली

 अदरक  मर  कोको  आदि  जैसी  नकदी  फसलों  के  निर्यात  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  इनका
 उत्पादन  बढ़ाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  काली  मिर्च  के  लिये  लाभप्रद  मूल्य  दिलाने  के  लिए  इसके  स्वदेशी  बाजार  का  पता
 लगाने  तथा  इसकी  बजिक्री  में  बिचो  लियों  को  न  रखने  की  कोई  संभावना  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  :  तथा  जी  नकदी  फसलों  का  उत्पादन  बढ़ाने
 के  प्रस्ताव  ब्यौरे  नीचे  दिए  जा  रहे  हैं  :

 (1)  कॉफो--कॉफी  की  विश्वव्यापी  देशी  और  अन््तर्राष्ट्रीय  कीमतें  अधिक  सनन््तोषजनक

 नहीं  होने  के  कारण  नए  क्षेत्रों  में  कॉफी  के  विस्तार  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जा  रहा  मौजूदा
 रोपित  क्षेत्र  को  समेकित  करके  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  इसके
 लिए  गहन  खेती  पद्धतियां  अपनाई  जा  रही  हैं  ओर  पौधों  के  स्थान  पर  नई-नई  किस्मों  के  पौधे
 लगाए  जा  रहे  हैं  ।

 (2)  चाय-वर्ष  1991  से  2000  तक  की  10  वर्षीय  अवधि  के  लिए  एक  परिप्रेक्ष्य  योजना
 तेयार  की  गई  इस  योजना  में  1000  मि०  क़िग्रा०  चाय  का  उत्पादन-लक्ष्य  प्राप्त  किए  जाने  की
 परिकल्पना  है  जितमें  से  710  मि०  क़िग्रा०  चाय  घरेलु  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  परिकल्पित
 लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  अपेक्षित  पूंजी  निवेश  का  अनुमान  1567  करोड़  रु०  है  जिसे  चाय  चाय
 उद्योग  और  बित्तीय  संस्थाओं  के  योगदान  से  तैयार  करना  होगा  ।  विकास  उपायों  में  विस्तार  रोपण  पुराने
 और  घर्वीले  क्षेत्रों  में  पुनरोपण  और  पौधे  भरपाई  तथा  समेकन  शामिल

 तालिया  बताना  तथा  खेतों  की  उन्नत  विधियों  और  प्रोसेतिंग  क्षमता  बढ़ागे  तथा  फैक्ट्रियों  का

 आधुनिकी  करण  जेसे  उपाय  भी  किए

 (3)  काली  अदरक  आदि  सहित  मसाले  --  काली  अदरक  आदि  सहित  भसालों  के

 उत्पादन  तथा  उत्तादकता  में  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  कृषि  मन्त्रालय  द्वारा  मस्ालों  के  विकास  हेतुहक
 केन्द्रीय  क्षेत्र  एकीकृत  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  कृषि  मन्त्रालय  द्वारा  आठवीं  योजैना्के
 दौरान  कोको  का  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  सिंचाई  सुबिधायें  प्रदान  करना

 वेज्ञानिक  खाद  डालने  तथा  पौध  संरक्षणों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  प्रदर्शन  प्लाट  तैयार  करना

 झोर  फोको  का  विपणन  संवर्धन  करना  जैसे  उपाय  किए  गये

 मसाला  बोर्ड  ने  भी  रोरण  सामग्री  की  सिंचाई  और  प्रसार  सेवा  के  द्वारा
 उत्पादकहा  बढ़ाकर  इलायची  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कार्यक्रम  तैयार  किए

 पे



 प्रश्शों  के  लिखित  शंसर  26  1993

 (4)  र्बड  -  रबड़  बोर्ड  अपनी  बढ़ती  हुई  भौँग  की  पूरा  करने  के  लिए  प्र  रबड़  का  उत्पादन

 बढ़ाने  हेतु  अनेक  अल्गावध्ि  तथा  दीर्घावधि  योजनायें  लागू  करे  रहा  महत्वपूर्ण  उपायों  में  ये  शामिल

 रबड़  बागान  विकास  योजना  के  अप्रीत  नए  रोषण  तथा  पुनरपिण  के  लिये  वित्तीय  एवं  तकनी  की

 सहायता  उपलब्ध  (2)  अधिक  पेदावार  वात्री  रोरण  सामग्री  का  उत्पादन  और

 (3)  प्रसार  थोर  प्रशिक्षण  सेवाएं  प्रदान  (4)  छोटे  जोत  धारियों  में  सामूहिक  प्रोसेसिंग

 तथा  विपणन  को  प्रोत्साहित  ओर  (5)  रबड़  की  उत्पादन  तथा  प्रोसेत्तिग  पर  अनुसंघान

 रबड़  बागान  विकास  योजना  के  अधीन  दी  जाने  वाली  सहायता  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 (1)  परम्परागत  क्षेत्रों  में  5  हेक्टेयर  तक  के  सभी  लघ्  जोत  धारियों  ओर  गंर-परम्परागत  क्षेत्रों

 में  सभी  उपजकर्ताओं  को  5,000/-%०  प्रति  हेक्टेयर  की  दर  से  पंजी

 (2)  सामान्य  श्रेणी  के उपजकर्ताओं  को  6/-₹०  प्रति  पौध  लेकिन  2000/-२०  प्रति  हेक्टेयर
 झोर  अनु  ०  जा०  ज०जा०  के  उपजकर्ताओं  को  प्रति  पौध  लेकिन  अधिकतम

 3000/-%०  प्रति  हेक्टेयर  के  हिसाब  से  उठय  क्वालिटी  के  पीलो  बंग  वाले  पौधों  का  प्रयोग

 करने  के  लिए  अतिरिक्त  सहायता  ।

 (3)  नाथाइ  के  पुनर्वित्त  कार्यक्रम  के  शहत  कार्य रत  बैंकों  से  पौधों  की  परिपक्वता  तक  रोपण

 तथा  अनुरक्षण  को  लागत  के  अरावर  दीर्धावनधि  सहायता  i  रबड़  बोडडं  द्वारा  परम्परामल

 क्षेत्रों  के  ५  हेक्टेयर  तक  के  स्थामी  उपत्रकर्ताओं  और  गे  र-परम्परागत  कषतों  क ेसभी

 कर्ताओं  हारा  सिए  गए  इस  त  रह  के  ऋषों  पर  ब्याज  पर  3//  उपदान  का  भुगतान  किया
 '

 (4)  प्रश्ण  नहीं  उठता  ।

 तथा  (&)  कृषि  मन्त्रालय  एवं  सहकारिता  ने  काली  मिर्च  के  सम्बन्ध  में  बाजार

 इस्तक्षेप  योजना  आई  के  एक  प्रस्ताव  पर  बियार  किया  केरल  सरकार  से  बाजार  हस्तक्षेप
 कीमत  आई  और  वसूल्रो  लक्ष्य  सम्बन्धी  जानकारी  नहीं  मिलने  की  वजह  से  कृषि  मन्न्नालय  मे

 हस्त  प्रस्ताव  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  बाजार  हस्तक्षेप  योजना  का  उद्देश्य  यह  है  कि  किसानों

 को  कष्टमम  बिक्री  से बचाया  जाये  ।

 महाराष्ट्र  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  हारा  जामा/संवितरण

 १5१.  श्री  प्रकाश  थी०  पस्टील  :  क्या  बिस्त  सन््म्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  में

 झत्येक  वर्थ  के  दोराम  महाराष्ट्र  में  खेत्रीय  प्राभीश  बैंकों  हारा  कितनी  पूंजी  जमा  की  गयी  और  कितना

 ऋण  विंतरित  किया  गया  ?

 बिस  सम्त्रालय  सें  राज्य  सनी  ओर  संसदोय  कार्य  मस्खालय  में  राज्य  सन््त्री  अबरार  :

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  बिकास  बैंक  डारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसा  पिछले  3  वर्षो  के  दोरान  महाराष्ट्र
 में  क्षेत्रीय  प्रामीण  बैंकों  द्वारा  जूटाई  यई  जमाराशियां  और  संवितरित  किए  गये  ऋणों  कौ  राशि

 निस््ताशुसार  थी  :
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 रुफये

 जुटाई  गई  जमाराशियां  संजितारित  किये  गये  ऋण

 बार्च  के  अस्त  की  स्थिति  राशि  अरप्रेश-मार्च  के  दौरान  शालि

 के  अनुतार

 22.43

 भारतोय  तटरलक  जहाजं  की  लिददे  के  जहाओं  से  मुठभेड़

 758.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  कया  रक्षा  सब्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नया  हाल  ही  में  भारतीय  तटरक्षक  जहाओों  की  लिबरेशक  टाइमर्स  ऑफ  तकिल  ईलम  के

 हह्ाओं  से  मुठभेड़  हुई  ओर

 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 रक्षा  मंजी  शरद  और  को  गश्त  के

 भारतीय  नोसेना  पोत  कृपाण  और  तटरक्षक  पोत  बिवेद  मे  एक  बी०  भाहुटदਂ  पोत  की  शंदेहस्णक
 गतिविधियां  उस  पोत  ने  भारतीय  नौसेना  पोत  को  अबने  नजदीक  थाने  और  तजाशी  की  अगसक्ति
 नहीं  दी  उसके  पोत  को  अन्तर्राष्ट्रीय  समुद्वी  नियमों  के  अनुसार  जांच  के  लिए  मद्रास  जाने  को

 कहा  को  भारतीय  ब्वम॒द्ी  क्षेत्र  घातक  सामग्री  की  तलाशी  से  बचने  के  लिए
 पोत  पर  सवार  लिटूटे  कार्यकर्ताओं  ने  पोत  पर  श्राग  लगादी  ओर  पोत  डूब  भारतीय
 तटरक्षक  के  सैनिकों

 ने  नो
 चालक  दल  कर्मी/लिटूटे  कार््कर्ताओं  को  डूबने  से

 बचा  खिका  कौर  उस्हें
 विशाखापत  नम  सिविल  पुलिस  के  सुपुदें  कर  मामले  की  जांच  चल्न  रही

 आपुध  इटारपी  में  विल्फोड

 759.  श्री  शिवराज[सह  चोहान  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  में  आयुध  इटा  रसी
 में  क्स्फोट  की  दुषंटना  हुईं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उक्त  विस्फोट  के  परिणामस्वरूप  जन-धन  की  कितनी  हामि
 क्या  सरकार  ने  उक्त  दुर्घटना  की  जांच  के  लिए  किसी  विशेषश  समिति  का  गठन  किया

 (3)  यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  और

 उप्तके  क्या  निष्कर्ष  निकले  ?

 रक्षामंत्री  शरद  :  :  हां  ।
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 (@)  यह  दुघंटना  27-11-92  करीब  01.20  बजे  निर्माणी  के  बॉल  पाउडर  अनुभाग  के  भबन

 पं०  806  में  जहां  बॉल  पाउडर  बनाने  का  कायें  चल  रहा

 इस  दुर्घटना  में  चार  कर्म  बारियों  की  मृत्यु  हुई  ओर  एक  कम  चारी  घायल  इसमें

 सामग्री/मशीनरी  को  जो  नुकसान  हुआ  उसका  मृत्यु  48,  56,  330/-  रुपए  आंका  गया

 (a)  हां  ।

 और  जांच  बोर्ड  के  निष्कर्ष  ओर  सिफारिशें  तथा  उन  पर  आयुध्न  निर्माणी  बोर्ड  की

 टिप्पणियां  अभी  प्राप्त  होनी

 शग्ण  ओऔद्योगिक

 १60.  भ्री  टी  के०  अंजलोज  :  कया  विश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  1992  से  जनवरी  1993  के  बीच  ओऔद्योगिक  और  वित्तीय  पुनयंठन  बोड  ने

 केरल  में  जिन  रुग्ण  औद्योगिक  के  मामले  उठाये  हैं  उनकी  क्षेत्रवार  तथा  स्थानवार  संख्या  कितनी  और

 बोड  ने  प्रत्येक  मामले  में  क्या  कार्य वाई  की  है  ?
 fener  संत्ातय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राम्य  मंत्री  अबशर  :

 और  भौद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  आई०  एफ०  ने  सूचित  किया  है
 कि  जनदरी  1992  ओर  जनवरी  1993  की  अवधि  के  दौरान  उन्होंने  केरल  की  18  ६ग्ण  औद्योगिक

 कम्पनियां  पेत्नीकृत  की  18  कम्पनियों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  इनमें  से  दो  मामलों  को

 पोकण  पोग्य  न'होने  के कारण  ब्खाश्ति  कर  दिया  गया  शेष  16  मामलों  रुग्ण  श्ौद्योगिक  बम्पनी

 1985  के  प्रावधानों  के  तहत  बी०  जआाई०  एफ०  आर०  कायेवाई  कर  रहा

 ओरई  येःमामले  जांच  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  ।

 विवरण
 ड़

 रा  केरल  के  मामलों  को  सूची

 9:  अ०  तैं०ਂ  कम्पनी  का  नाम

 1  2
 ह

 *1.  पुनालूर  पेपर  लि०

 2.  भोरियंटल  प्लास्टिक्स  एण्ड  लेमिनेट्स  लि०

 3.  सेबन  घीज  नाइलोन  लि०

 *4.  सेंचुरी  पेरिफेरियलू  त  लि०

 ४५  5.  भवति  बेवरेजिस  लि०

 6  आटोकास्ट  लि०

 7.  केलरोन  रेक्टीफायर
 fi

 8,  कैल  रोन  पावर  लि०

 9.  स्टील  एण्ड  इंडस्ट्रीयल  फोरजिंग  लि०
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 क्म््की  |

 10.  स्टील  काम्प्लेब्स  लि०

 11.  केलट्रान  काउंट्सं  लि०

 12.  केरल  स्टेट  सीमेंट  कापपरिशन  लि०

 13.  केसद्रान  इलेबट्रो  सिरेमिक

 14.  केरल  स्टेट  सालिसाइल!ट्स  एण्ड  के  मिकल्स  लि०

 15.  केरला  मिनिरल्स  एण्ड  मेटल्स  लि०

 16.  केरला  आटोमोबा इल्स  लि०

 17...  केरला  स्टेट  हृग्स  एण्ड  फामस्यूटिकल्प  लि०

 18.  केरला  स्टेट  बूड  इंडस्ट्रीज  लि०

 #  रख  रखाव  योग्प  न  होने  के  कारण  खारिज

 कोलम्बों  योजना  के  अन्तगंत  प्रशिक्षु

 162.  भो  गृग्वास  कासत  :  क्या  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  कोलम्बो  योजना  के  अन्दगंत  प्रशिक्षण  हेतु  पिछले  तीन  बर्षों  के  वर्ष-बार

 कुल  कितने  अभ्वायियों  को

 क्या  प्रकार  ने  कोलम्बो  योजना  के  अन्तगंत  1994  के  पश्चात्  कार्यक्रारी  व  अधिकामियों

 को  प्रशिक्षण  हेतु  भेजने  का  निर्णय  लिया
 :

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  मंद्ालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अवशार  :

 कोलम्यों  योजता  कायेक्रमों  के  अन्तगगंत  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपत्रमों  से  इंग्लेण्ड  में

 प्रशिक्षित  अधिकारियों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :

 1989-90  150

 1990-91  129

 1991-92  128

 से  :  सहायता  प्रदान  करने  वाली  एजेंसियां  तथा  विशेष  रूप  से  ब्रिटिश

 परिषद  प्रभाग  भारत  में  उपयुक्त  प्रशिक्षण  सुविधाओं  के  दीर्घावधि  विकास  में  सहायता  करने  के  इच्छुक  हैं
 ताकि  बहुत  से  अधिकारियों  को  लाभान्वित  किया  जा  हम  सावंजनिक  क्षेत्र  के  अधिकारियों  के

 प्रशिक्षण  के  मामले  में  सावंजनिक  उद्यम  विभाग  तथा  ब्रिटिश  परिषद्त  प्रभाग  के  साथ  परामश्  फर  रहे

 भारत  ओर  ध्ीन  के  बीच  द्विपक्षोय  व्यापार  समझोता

 763.  भी  सनत  कुसार  सण्डल  :  क्या  बाणिज्य  समगत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  ब्यापार  सर्वेक्षण  शुरू  करके  5  1993  को  पेइनिग  में  इस्ताक्षरित
 झारत-बीन  व्यापार  1993  के  अनुसरण  में  कोई  अनुवर्ती  कार्यवाही  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  नाथ्  ला  दर्रा  के  जरिये  भारत-चीन  ख्ीमा  पर  व्याफार  शुरू  करने  के  लिए
 ओपच।रिकताओं  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुखय  विशेषताएं  कय्रा  हैं  बोर  वदि  तो  यह  किषय  इस  रुमय  किस
 चरण  में  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  प्रणव  और  कंलेण्डर  वर्ष  1993  के  व्यापार-सं  लेख  की
 एक  प्रति  समी  वस्तु  बोर्डो  निर्यात  संवर्धन  सी  जाई  जाई  इत्यादि  व्यापार  क्षेत्रों
 को  इस  अनुरोध  के  साथ  भेजी  गई  थी  कि  चीन  के  साथ  द्विपक्षीय  व्यापार  बढ़ाने  कौ  संभावशा  का  पता
 लगाया

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कृषि  उपकरणों  तथा  समशौनरो  का  सिर्यात

 764.  श्री  इख्रजीत  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  उपकरणों  तथा  मशीनरी  के  निर्यातकों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  प्रस्तावित  प्रोत्साहनों  वा  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  ने  इसके  साथ  विकसित  देशों  में  बाजार  की  उपलब्धता  का  भी  पता  लगाया

 शोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 थाणिम्य  मन््त्री  प्रणव  तथा  सरकार  कृषि  ज्रपकरण  तथा  मश्लीनरी

 सहित  निर्यात  बढ़ाने  के  निरन्तर  प्रयास  करती  रही  कृषि  उपकरण  तथा  मशीमरो  शहित
 माल  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के लिए  जो  विभिन्न  उपाय  किए  गये  उनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 (1)  शुल्क्र  छूट  योजना  अन्तर्राप्ट्रीय  कीमत  प्रतिपूृर्ति  योजना  तहत  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर

 निर्यात  उत्पादन  के  लिए  निविष्टियां  उपलब्ध

 (2)  निर्यात  दायित्व  के  बदले  रियायती  आयात  शुह्क  पर  निर्यात  उत्पाद  के  लिए  पूंजीगत  माल

 के  आयात  का

 (3)  विदेश  में  मेलों  में  भाग  लेने  क्रेता-बिक्रेता  बंठकों  के  श्लायोजन  और  अन्य  निर्यात  संवर्धन
 डवायों  के लिए  विपणन  विकाप्त  निधि  से

 (4)  निर्यात  को  सुकर  बनाने  के  लिए  विधभिन्स  देशों  को  एव्स्रिस  बेंक  के  जरिये  आस्थगित  ऋण
 ओर  ऋण  प्रणाली  उपलब्ध
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 हब

 (5)  भिर्यात  से  प्राप्त  आय  पर  आय-कर  से  और

 (6)  निर्यात  आय  का  बाजार  विनियम  दर  पर  आंशिक  रूप  से  परिवर्तन

 तथा  भारतीय  कृषि  उपकगण  और  मशीनरी  का  निर्यात  पहले  विकासशील
 देशों  तक  सीमित  रहा  था  |  परन्तु  हाल  के  वर्षों  में  विकसित  देशों  में  निर्यात  स  भावना  का  पता  लगाया  गया

 है  और  अब  संयुक्त  राज्य  बेल्जियम

 और  आस्ट्रेलिया  जैसे  विकसित  देशों  को  इस  तरह  के  निर्यात  हो  रहे  हैं  ।

 डापघरों  का  निर्यात

 १65.  भरी  पी०  सौ०  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  टायरों  के  नियत  का  देश-वार  ब्यौरा  क्या

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  इससे  अजित  की  गयी  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा  क्या

 क्ष्या  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  टायरों  की  लागत  बढ़  गयी  ओर

 यदि  तो  इप्का  टायरों  के  निर्यात  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रो  प्रणव  :  तथा  ()  ५िछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  से  हायरों

 और  ट्यूबों  का  निर्यात  निम्नानुसार  रहा  है

 बर्ष  मध्य  रुपयों

 1989-90  157.3

 1990-91  194.9

 1991-92  230.9
 '

 भारतीय  टायरों  और  ट्यूबों  का  निर्यात  60  से  भी  अधिक  देशों  को  किया  जा  रहा

 प्रमुख्च  गंतव्य  स्थान  संयुक्त  राज्य  नाहनीरियां
 ओर  मिस्र

 तथा  पिछले  3  वर्षों  के  दीरान  ढाथरों  की  घरेखू  लागत  में  वृद्धि  हुई  इससे
 इमारे  निर्यात  पर  प्रतिकून्न  प्रभाव  नहीं  पड़ा  क्योंकि  निर्यात  एवं  आयात  नीति  की  शुल्क  छूट  योजना
 के  प्रावधानों  के  तहत  निर्षात  उत्पादों  के  लिए  कच्चा  माल  निःशुल्क  आपात  किया  जा  सकता  है  भौर
 निर्यात  किये  गये  माल  पर  उत्पाद  शूल्क  आदि  जैसे  केन्द्रीय  यदि  कोई  तो  उन्हें  वापस  कर  दिया
 जाता

 सरकारी  कर्मचारियों  पर  छापे

 ]
 766.  श्री  जनादंम  सिश्र  :

 शी  पंकज  छोधरो  :

 जी  सर्प  म  रान््डी  :

 फका  जिस  अंत्री  यह  कशामे  की  कृपा  करेंसे  कि  :  ५.

 है
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्र  और  राज्य  के  कमंचारियों  पर  मारे  गए  आयकर  छापों  का

 ड्यौरा  क्या

 इन  छापों  के  दौरान  कितनी  धनराशि  जब्त  की  गई  तथा  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया

 क्या  सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?  as

 विस  मन्तालय  के  राज्य  मंत्री  एम०  बो०  चल्रशेखर  :  तथा  विगत  तीन

 बर्षों  फे  दौरान  दिनांक  |  1990  से  31  1993  सतक  आयकर  विभाग  द्वारा  उन्नीस

 सरकारी  कर्मचारियों  की  तलाशी  ली  गई  थी  |  इन  तलाशियो  के  दौरान  109.36  लाश्व  रुपए  के  मूल्य  की

 लेखा-बाह्य  परिसम्पत्तियां  अभिगहीत  की  गई  थीं  ।

 आयकर  अधिनियम  में  तलाशियों  के  दौरान  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  करने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 और  संबन्धित  प्रशाशनिक  अधिकारियों  को  उचित  कार्यथाही  करने  के  बाद  में  सूचन
 दैने  के  अलावा  प्रत्येक  मामले  में  अभिगहीत  सामग्री  के  आधार  पर  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों  के  अधीन

 छपबंधित  जावश्यक  अनुवर्ती  कार्यवाही  शुरू  की  गई

 सेपटौ  नेट  प्रोग्रामਂ  पक

 767.  श्री  आरऊ  तुरेन्द्र  रेड्डो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  सोशियल  सेफ्टी  नेट  प्रोग्रामਂ  के  लिए  वित्त  प्रदान  करने  हेतु  अन्तर्राष्ट्रीय
 विकास  संघ  तथा  इंडिया  कंप्तोरटियमਂ  के  कुछ  अन्य  सदस्य  आगे  आए

 ॥  यदि  तो  इंडिया  कंसोरटियमਂ  के  प्रत्येक  सदस्य  द्वारा  कितना  ऋण  प्रदान

 किया  थे

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगगंत  शुरू  की  जाने  वाली  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और  क

 इनमें  से  प्रत्येक  योजना  पर  कितना  ब्यय  होगा  ?

 वित्त  म  ब्रालय  में  राश्य  मंत्रो  ओर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अबरार  :
 जी

 '
 हु

 निम्नलिखित  वचनबद्धताएं  प्राप्त  हुई

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास्त  फरोड़-अमेरिकी  डालर

 संयुक्त  राज्य  अमे  करोड़  डालर  rr

 नीदर  करोड़  डालर  हा

 और  सामाजिक  सुरक्षा  नेट  कार्यक्रम  का  प्रयोजन  समाज  लाभ  से  अपेक्षाकृत

 अधिक  संखित  वर्गों  पर  समायोजन  की  लागत  को  कम-से-कम  करना  यह  एक  कार्य क्रम ऋण  है  और

 इसलिए  किसी  विशिष्ट  निवेश  से  सम्बद्ध  नहीं  कार्यक्रम  का  प्रयोजन  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि
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 सामाजिक  क्षेक्ष  में  प्रयास  का  स्तर  सामान्य  रूप  में  और  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  लिए  विशेष  रूप

 पं  बास्तबिक  अर्थों  में  बनाए  रखा  जाये  ।

 कार्यक्रम  में  शामिल  मुख्य  क्षेत्र  प्रमुख  सामाजिक  क्षेत्र  कार्यक्रम  जितका  विधय  प्राथमिक

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  रोग  नियन्त्रण  और  पोषणाहार  और  राष्ट्रीय  नवीकरण

 निशि/पहली  किस्त  (750  करोड़  रुपये  )  के  माध्यम  से  प्राप्त  घनराशियों  में  से  किए  गए  अ।बंटन  इस

 प्रकार  एन०  आर  ०एफ०  500  करोड़  रुपए  प्राथमिक  स्वारध्य  84  करोड़  परिवार  कत्प्राण

 40  करोड़  प्राथमिक  शिक्षा  60  करोड़  रुपए  और  महिला  एवं  बाल  विकास  66  करोड़  रुपये  ।

 दिहलो  में  आयोजित  व्यापार  भेले  में  हुआ  कारोबार

 3-० न»  4०  न

 768.  श्री  राजेन्द्र  अभ्मिहोत्री  :

 प्रो  रीता  बर्मा  :

 नया  बाणिज्य  सब्जी  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 दिल्ली  में  हाल  में  सम्पन्त  हुए  भारत-अन््तर्राप्ट्रीय  व्यापार  मेले  में  कुल  कितना  कारोबार

 मौके  पर  द्वी  निपटाये  गये  ब्यापार  का  ब्यौरा  क्या

 कितनी  धनराशि  के  व्यापार  द्वेतु  अभी  बातचीत  जारी  है  तथा  इन्हें  कब  तक  अन्तिम  हप  दे
 दिया  और

 किन-किन  देशों  न ेअधिकतम  क्रयादेश  दिए  हैं  और  इसमें  कितनी  धनराशि  निहित  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मासले  ओर  सार्वजनिक  जितरण  लन्त्रालब्न  में  राज्य  भन््ती  वाणिज्य
 मन्न्रालय  में  राज्य  सस्ती  कमालुद्दीन  :  प्रगति  नई  द्विल्ली  में  भारत

 राष्ट्रीय  ब्यापार  मेले  (14-25  1992)  में  कुल  314.70  करोड़  रुपये  का  कारोबार  हुआ  |

 मोके  पर  78.74  करोड़  दुपये  का  कारोबार  किया  जिप्तमें  2.52  करोड़  रुपये  की

 फुटकर  बिक्री  शामिल  है  ।

 भागीदारों  से  समझोता  वार्ताओं  के  तहत  235.96  करोड़  रुपये  के  बराबर  कारोबार  की

 सूचना  धिली  थी  ओर  ऐसे  कारोबार  को  अन्तिम  रूप  देने  में  कितना  समय  यह  भावी  क्रेताओं  और

 विक्रेताओं  के  बीच  अनुवर्ती  कारंवाई  पर  निर्भर

 भारत  बन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले  भाई०  टी०  के  प्रदशंकों/भागीदारों  ने

 अन्तिम  रूप  दिये  गये/समझौता  वार्ता  किये  गये  कुत्न  कारोबार  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  दी  विदेशो ं/
 विदेशी  क्रेताओं  के  सम्बन्ध  में  बह  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  कि  कुल  कितने  मूल्य  के  क्रय  आदेश  प्राप्त

 हुए  ।

 राष्ट्रोय  राजमार्ग

 वि

 169.  भ्रो  हरोश  गारसफल  प्रसु  झांदूथे  :  क्या  जल-भूतल  एरिबहन  मन््जी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 +9

 899
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 )  क्या  महद  से  होऋर  गुजरने  वाली  गोवा-मुम्बई  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संखया  17  जीणं-शीर्ष

 अवस्था  में  ह ैजिस  कारण  जनता  को  कठिनाई  हो  रही

 यदि  तो  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  क ेइस  भाग  के  रख-रखाव  और  मरम्मत  पर  गत  तीन

 बर्षों  के दौरान  किसनी  धन  राशि  खर्च  की  गयी  और

 सरकार  ने  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  यातायात  के  योग्य  बनाने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाये  हैं  ?

 जल-भूतल  परियहन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्नो  जगवीश  :  से  नहीं  ।

 बम्बई-गोवा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  17  उपलब्ध  राशियों  के  आधार  पर  ट्रैफिक-योग्य  स्थिति  में  रखा  जा

 जा  रहा  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  महाराष्ट्र  तथा  गोवा  राज्यों  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  इस  खंड  के

 रखाव  एवं  मरम्मत  पर  व्यय  की  गई  शाशि  निम्न  प्रकार  है  :

 बर्ष  वहन  किया  गया  व्यय

 महाराष्ट्र  गोवा

 1989-90  291.30  लाख  86.78  लाख

 1990-91  39631  लाख  70.56  लाख

 1991-92  319.41  लाख  38.31  लाख

 बेंक  ऋण  वढ़ि  वर

 हु
 770.  श्री  एज०  डी०  देवगौड़ा  :

 '
 श्री  मजल  किशोर

 क्या  वित्त  सनन््त्रो  यह  बताने  की  कृय्रा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  30  1993  के  में  फ्रेंडिट  ग्रोथ

 रेट  स््नोग  इन  92,  डिपाजिट्स  रिमेन  स्टेडीਂ  से  प्रकाशित  समाचार  शीर्षक  की  मोर  दिलाया  गया

 यदि  तो  3।  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रीयकुत  बैंकों  में जमा  राशि

 कितनी  थी  और  यह  3  1991  तक  जमा  की  गई  राशि  की  तुलना  में  कितती  अधिक

 क्या  जमा  राशि  में  बढ़ोतरी  के  बावजूद  लघु  उद्योग  और  क्रषि  क्षेत्र  को  गत  वर्ष  की  तुलना

 में  कम  ऋण  दिये

 यदि  तो  अब  तक  इन  क्षेत्रों  को
 कितने  ऋणों  का  अप्रिम  भुगतान  किया  और

 (8)  चालू  ब्ष  के  दौरान  प्रत्येक  क्षेत्र  हेतु  बया  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?  ;

 बिस  मन्जालय  में  राज्य  मन्त्रो  और  संसदोय  कार्य  मन्ल्नालय  में  राज्य  मरत्री  अवशर

 :  दाँ  |

 दिसम्बर  1991  के  अन्तिम  शुक्रवार  अर्थात  27  1991  और  दिसम्बर  1992

 के  अस्तिम  शुक्रवार  अर्थात्  25  1992  के  अन्त  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  20  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 की  जमा-राशियों  की  रकम  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  था  :--

 170
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 करोड़  दपए

 निम्नलिखित  के  अन्त  तक  लमा-राशियों  को  रकम

 27  1991  125670

 25  1992  146813

 वृद्धि  20843

 (16.5

 और  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा
 राष्ट्री  यकृत

 बकों  समेत  सभी  भारतीय  बैंकों  के

 म  जारी  किये  गये  मार्ग  निर्देशों  के  अमुसतार  उनसे  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  बे  अपने  कुल  अग्निमों  का

 क्रम-से-कम  180८,  हिस्सा  प्रत्यक्ष  कृषि  वित्त  के  लिए  प्रदान  भारतीय  रिजवं  बंक  हारा  लघु  उद्योग

 के  मामले  में  ऐसा  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  सितम्बर  1991  ओर  पघतितम्बर  1992  के

 अन्त  तक  की  स्थिति  के  कृषि  क्षेत्र  और  लघु  उद्योगों  के  लिये  20  राष्ट्रीयकृत

 बैंकों  के  बकाया  अग्निमों  की  रकम  तीचे  दर्शायी  गयी  है  :--

 करोड़  शपए

 निम्नलिखित  के  अन्त  तक  कृषि  प्रत्पक्ष  बित्त  लघु  उद्योग

 सितम्बर

 )

 सितम्बर

 )

 में  दिये  गये  आंकड़े  कुल  अग्रिमों  की  तुलना  में  प्रतिशतता  को  दर्शाते

 उपर्यक्त  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  कृषि  तथा  साथ  ही  साथ  लघु  उद्योगों  क॑  लिए  बकाया

 रकमों  में  स्पष्ट  रूप  से  वृद्धि  हुई  प्रतिशत  उपलब्धि  के  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  निर्धारित  किया
 गया  18  प्रतिशत  का  लक्ष्य  अभी  तक  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  सरकार  तथा  भ।रतीय  रिजवं  बैंक  से

 सभी  बेंकों  से  कहा  है  कि  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  के खिए  भ्ावश्यक  व.दम  उठाये  जायें  ।

 सोने  का  आयात

 771,  लाल  बहाबुर  रावल  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  6  माह  के  दोरान  देश  में  कितने  सोने  का  आयात  किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  सरकार  द्वारा  कितना  सोना  जब्त  किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  सरकार  ने  इससे  कितना  राजस्व  अजित  और

 देश  में  होते  की  तस्करी  रोकने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  एम०बो०  चन्द्रशेश्र  से  1992  से
 1993  के  छह  महीनों  के  दौरान  पूरे  देश  में  पकड़े  गए  सोने  की  देश  में  बंध  रूप  से  आयात

 किये  गये  सोने  की  मात्रा  और  इस  तरह  किये  गये  आयातों  से  वसूल  की  गयी  सीमा  शुल्क  की  राशि  का
 ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :
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 पकड़े  गए  सोने  की  क्ि०प्रा०

 आयात  किये  गये  सोने  की  कि०ग्रा०

 बसुल  की  गयी  सीमा  शुल्क  की  2  करोड़  रुपये

 सोने  सहित  सभी  प्रकार  की  निषिद्ध  वस्तुओं  की  तस्करी  की  रोकथाम  के  लिए  तस्करी

 रोधी  एजेंसियां  सतक  हैं  ।  धातु  खोजी  यंत्रों  और  एक्स-रे  असबाब  मशीनों  जंसे  अत्याधुनिक  उपस्करों  का

 जधिका  घिक  प्रयोंग  किया  जा  रहा  तस्करी  का  पता  लगाने  मोर  उसकी  रोकधाम  में  छगी  सभी

 रंजेम्सियों  के  बींब  घनिष्ठ  तालमेल  रखा  जा  रहा

 शाण्पों  में  बकाया  कर

 १72.  डा०  कारतिकेश्वर  पाल  :

 झरो  सोमजो  भाई  दासोदर  :

 ग्रो०  राम  कापले  :

 क्रो  बिलासराव  मागनाथराबव  पूंडिवार  :

 श्री  छेदो  पासवान  :

 भी  रामलखन  सिह  यादव  :

 कया  वित्त  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  राज्यवार  प्रत्यक्ष  कर  की  कितनी  धनराशि  एकत्नित  की

 प्रत्येक  राज्य  में  अब  तक  प्रत्यक्ष  करों  की  कितनी  राशि  बकाया

 निर्धारितियों  मे  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिए  सरकार  द्वार  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे
 ओर

 (a)  भंत  तोभ  वर्षों  के  दौरान  श्रत्येक  राज्य  के  हिस्से  के  रूप  में  किशना  धन  वापस  किया  गया  ?

 बिस  सम्खालय  में  राज्य  सन््ती  एम०  वो०  चन्द्रशेलर  :  गत  तीन  वर्षों  अर्थात्  वर्ष

 1989-90,  1990-91  एवं  1991-92  के  दौरान  मुद्य  प्रत्यक्ष  करों  आदि  अर्थात्  आयकर  और  निगम

 करों  कि  राज्यवार  वसूली  के  11  तथा  11  पर  संलग्न  अन्य  प्रत्यक्ष  करों  के  बारे  में  इसी

 प्रकार  की  सूचना  देने  के कारण  उत्तर  काफी  लम्बा  हो  जाएगा  भौर  उस  सुचना  को  तैयार  करने  में  अन्तग्रंस्त

 प्रयास  प्राप्तथ्य  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  विशेषकर  जब  आयकर  ओर  निगम  कर  की  मात्ता  प्रत्यक्ष

 कर  की  समग्र  वसूली  के  90%  से  अधिक  हो  ।

 प्रत्यक्ष  कर  की  बकाया  राशि  के  बारे  में  आंकड़े  मुख्य  अःयुकतों  के  क्षेत्रवार  संकलित  किए

 जाते  न  कि  राज्य-वार  ।  आयकर  कर  की  कुल  बकाया  मांग  की  राशि
 के

 बारे  में  मुख्य

 आयुक्तों  का  क्षेत्न॒वार  विवरण-पत्र  विबरण-[४  पर  संलग्त  है  ।

 आवश्यक  कासूनी  एवं  अन्य  उपाय  लगातार  किये  जाते  हैं  ताफि  आयकर  की

 बकाया  मांग  की  राशि  को  वसूल  किया  जा  सके  |  बकाया  भांग  की  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  आयकर

 विभाग  की  केन्द्रीय  कार्य  योजना  में  लक्ष्यों  को  निर्धारित  किया  गया  है  तथा  हखके  बारे  में  प्रत्येक  मुख्य
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 आयुक्त के  क्षेत्र  के  कार्य-निष्पादन  पर  लगातार  निगरानी  रखी  जाती  बड़े-बड़े  मामलों  में  डॉजियरों

 को  रखा  जाता  हैं  तथा  स्थिति  की  समय-समय  पर  समी  क्षा  की  जाती

 महत्वपूर्ण  मामलों  जिनमें  अत्यधिक  राजस्व  की  रकम  अन्तग्रंरत  होती  जहाँ-कहीं  आवश्यक

 समझना  जाता  वहां  पर  विशेष  काउंसिलों  को  नियुक्त  किया  जाता  है  ताकि  सरकार  के  निर्णय  का  बचाव

 किया  जा  सके  ।  शीघ्र  सुनवाई  के  लिए  तथा  जहां-कहीं  आवश्यक  स्थान  आदेशों  को  रह  करवाने  के

 लिए  न्यावालर्थों  से  अनुरोध  भी  किया  जाता  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  अति  उच्च  प्राथमिकता

 दो  जाती

 (w)  वर्ष  1989-90,  1990-91  तथा  1991-92  के  लिए  आयकर  के  राज्यवार  हिस्से  के  बारे
 में  सूचना  [[  तथा  |ए  पर  दी  गई

 बर्ष  1989-90  89-90  के  लिए  राज्य  बार  ब्यौरा

 रु०

 ऋ०सं०  राज्य  लिगम  कर  वसूली  आयकर  वसूली  राज्यों  को  संदत्त

 आयकर  का  हिस्सा

 1  2  3...  रा

 I.  आम  प्रदेश  97.27  196.56  289.34

 2.  अरणाचल  प्रदेश  न  1.55  2.46

 3.  मधपम  30.17  42.93  98.35

 4.  बिहार  2.62  130.41  477.52

 4.  गोषा  13.87  17.36  3.36

 6.  गुणरात  117.75*  400.29*  169.39

 ॥.  हरियाणा  23.20  60.14  42.63

 हिमाचल  प्रदेश  1.69  18.09  19.98 8
 9,  जभ्मू और  कश्मीर  6.29  13.40  27.01

 10.  कनटिक  99.99  252.29  194.63
 11.  केरल  31.93  120.76  140.13

 12.  मध्य  प्रदेश  24.43  150.01  312.49

 13.  महाराष्ट्र  1820.09  1483.82  398.28

 14.  भणिपुर  0.15  6.08  7.11
 ॥5.  भेघालय  0.87  5.18  1.17
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 2  3  4  5

 16.  मिजोरम  —  0.03
 .

 2.20

 17.  नागाल॑ण्ड  0.05  4.45  2.55

 18.  उड़ीसा  18.57  47.01  158.38

 19.  पंजाब  84.50  123.76  62.03.

 20.  राजस्थान  18.67  105.06  186.41

 21.  सिक्किम  न+  0.02  1.04

 22.  तमिलनाडु  244.18  380.24  299.50

 23.  ब्िपुरा  0.04  4.11  10.53

 24.  उत्तर  प्रदेश  477.36  318.42  713.08

 25.  पश्चिम  बंगाल  447.29  364.96  296.82

 +  इन  आंकड़ों  में  दादरा  नागर  दमत  और  द्वीः  के

 आंकड़े  भी  शामिल

 जज  जन  अत

 ६०

 ऋणसं०  राज्य  निगम  कर  वसूली  आयकर  बसूली  राज्यों  को  संदत्त

 आयकर  का  हिस्सा

 1  2  3  4  5

 1.  आन्ध्रप्रदेश  119.79  222.55  338.21

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1.77  3.01

 3.  असम  25.87  46.77  108.41

 4.  बिहार  12.24  143.00  511.68

 5.  गोवा  19.36  20.13  4.53

 6.  गुजरात  63.39  405.12  187.48

 7.  हरियाणा  32.21  68.81  51.26

 8.  हिमाचल  प्रदेश  1.65  16.58  24.52

 9.  जम्मू और  कश्मीर  16.64  23.12  28.64

 10.  कर्नाटक  18.88  273.47  203.06

 1A
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 ध  2  3  4  5

 11.  केरल  75.23  140.68  153  65

 12.  मध्य  प्ररेश  28.96  159.44  337.26

 13.  महाराष्ट्र  2196.40  1576.62  337.51

 14.  मणिपुर  0.08  5.84  7.05

 15.  मेघालय  1.03  5.68  8.57

 16.  मिजोरम  न  0.02  301

 17.  नगालेण्ड  0.07  4.67  3.95

 18.  उड़ीसा  23.85  58.69  178.25

 19.  पंजाब  89.18  145.81  70.29

 20.  राजस्थान  40.81  113.10  199.27

 21.  सिविकम  0.11  0.06  1.24

 22.  तमिलनाडु  283.23  423.42  326.80

 23.  त्रिपुरा  0.05  4.02  12.48

 24.  उत्तर  प्रदेश  119.52  345.35  691.70

 25.  पश्चिम  बंगाल  526.06  423.26  328.65

 थष  1991-92  के  लिए  राज्य  बार  ब्योरा

 रु०

 ऋण्सं०  राज्य  निगम  कर  बसुली  आभायकर  वसूली  राज्यों  की  संदतत
 आयकर  का  हिस्सा

 2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  115.93  265.94  419.08

 2.  अरुणाचल  प्रदेश
 ना  0.22  3.68

 3.  असम  41.44  67.66  134.43

 4.  बिहार  22.25  171.56  633,84

 5.  गोवा  25.14  27.68  5.55

 6.  गुजरात  136.35  560.49  232.23

 7.  हरियाणा  25.27  84.95  63.41



 8.  हिमाचल  प्रदेश  1.39  21.96  30.36

 9,  जम्मू और  कश्मीर  21.78  27.65  35.57

 10,  कर्नाटक  118.26  341.79  251.65

 11,  केरल  70.90  187.05  190.42
 12.  मध्य  प्रदेश  27.02  213.76  418.03

 13.  महाराष्ट्र  3375.01  1980.46  6  418.35

 14,  मणिपुर  0.05  2.11  8.१6

 15.  मेघालय  0.48  4.21  10.61

 16,  मिजोरम  न  3.68

 17.  नागालैंड  0.04  2.63  4.96

 18,  उड़ीसा  20.49  79.00  2320.80

 19,  पंजाब  138.88  199.26  87.13
 20.  राजस्थान  49,33  142.62  246.74
 21.  धिविकम  0.16  0.30  न

 22,  तमिलनाडु  477.23  553.51  404.12

 23.  त्रिपुरा  0.03  4.80  15.45

 24.  उत्तर  प्रदेश  284.42  427.81  857,81

 25.  पश्चिम  बंगाल  872.82  424.80  407.13

 विवरण-५

 दिनांक  30  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  मुख्य  आयकर

 आयक्त  के  क्षेत्रवार  आयकर  कर  को

 बकाया  भाग  विधयक  विवरण-पत्र  ।

 ऋण्सं०  प्रभार  का  नाम

 आयकर
 माह  के  अन्त  में  कुल
 बकाया  राशि  तथा

 बकाया  चालू  मांग

 शपए

 1  2  3

 1.  अहमदाबाद  394.16

 2.  बंगलौर  172.07

 3.  भोपाल  151.59
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 1  2  3

 4.  बम्बई  1829.99

 5.  कलकत्ता  848.31

 6.  कोचीन  108.02

 7.  हैदराबाद  220.67

 8.  जयपुर  87.04

 9.  कानपुर  171.94

 10.  लखनऊ  151.67

 11.  मद्रास  370.20

 11.  पटना  246.10

 13.  पुणे  166.81

 14.  उण्डीगढ़  81.98

 15.  दिल्ली  626.21

 16.  केन्द्रीय  प्रभार  1365.39

 ब्रिटिश  ओबरसोज  डेबलेपसेम्ट  एडमिमिस्ट्रेशन

 773.  श्री  जाजं  फर्नान्डीज  :

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :

 क्या  बितत  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटिग  ओवरसीज  डेव्लेपमेन्ट  एडमिनिस्ट्रेशन  ने  भारत  को  कोई  नई

 अनुदान  दिया

 पदि  तो  वह  कुल  कितनी  राशि  का  और

 उन  पि  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  लिए  सहायना/गनुदान  का  उपयोग  करने
 प्रस्ताव

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मस्ती  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सग्त्रो  :

 हां  ।

 (a)  और  ब्रिटिश  सरकार  ने  हाल  ही  में  निम्नलिखित  तीन  परियोजनाओं  के  खिए  94.307

 मिलियन  पौंड  राशि  के  सहायता  अनुदानों  की  घोषणा  की  र

 (1)  चंद्रपुर  एच०  वी०  डी०  सी०

 (४)  हीराकुड  जल  विद्युत  शक्ति  परियोजना  का  नवीकरण  ओर

 (1४)  क्षेत्नीय  इंजीनियरिंग  कालेजों  का
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 ब्क्मों  के  लिखित  उत्तर  26  1993
 en

 इलेक्ट्रासिक  सामान  की  तस्करी

 774.  थी  संदोपान  मगवास  थोरात  :  क्या  वित्त  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  तस्करी  द्वारा  भारी  मात्रा  में  इलेक्ट्रानिक  सामग्री  लाई  जा  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तस्करी  किस  प्रकार  हुई  है  और  कितने  मूल्य  का

 इलेबट्रानिक  सामाग  जब्त  किया  और

 देश  में  तस्करी  द्वारा  लाये  जा  रहे  इलेक्ट्रानिक  सामान  पर  रोक  लगाने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्जी  एम०  वी०  चन्द्र  शेखर  और  उपलब्ध

 रिपोर्टों  स ेपता  चलता  है  कि  इलेक्ट्रानिक  वस्तुएं  बड़े  पमाने  पर  देश  में  तस्करी  के  लिए  बराबर  आकर्षण
 का  केन्द्र  बनी  हुई  गत  तीन  कैलेण्डर  वर्षों  के  दौरान  पकड़ी  गयी  इलेक्ट्रानिक  वस्तुओं  के  मूल्य  का

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 बच  पकड़े  गए  हलेवट्रानिक  माल  का  मूल्य
 रुपयों

 1990  2945

 1991  |  5625

 1992  2372
 बे

 1991  की  तुलना  में  1992  में  इस  तरह  की  तस्करी  के  मामले  में  कमी  आने  की  प्रवृत्ति  दिखाई

 इनेक्ट्रानिक  सामान  सहित  निषिद्ध  माल  की  तस्करी  की  रोकथाम  के  लिए  तस्करी-रोधी

 एजेन्सियां  सतक॑  हैं  ।  तस्करी  का  पता  लगाने  और  उसकी  रोकथाम  में  लगी  सभी  एजेन्सियों  के  बीच

 चनिष्ट  तालमेल  रखा  जाता

 भारत  आने  वाले  व्यक्तियों  को  9  1993  से  150  प्रतिशत  की  दर  से  आयात  शुल्क
 अदा  करने  पर  1.5  लाख  रुपये  के  मूल्य  तक  की  35  विनिर्दिष्ट  वस्तुओं  को  लाने  की  अनुमति  दी  गयी  है
 जिसमें  इलेक्ट्रानिक  वस्तुएं  शामिल  हप  सम्बन्ध  में  किए  गये  उपायों  से  इलेक्ट्रानिक

 माल  की  तस्करी  में  रोक  लगने  की  सम्भावना

 रियायत  बापस  लेने  के  बाद  राजस्व  प्राप्ति

 775.  भ्री  श्रषण  कुसार  पटेल  :  क्या  जिस  सन्म्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 '

 आयफ्वर  अधिनियम  की  घारा  80  सी०सी०  ए०  तथा  80  सी०  सी०  बी०  के  अन्तर्गत

 स्वीकृत  रियायतों  को  वापस  लेने  से  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  कुल  कितनी  राजस्व  की  प्राप्ति  और

 (@)  इससे  कितने  आयकर-दाता  प्रभावित  हुए  हैं  ?

 वित्त  सन्वालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  बौ०  चजखशेलखर  :  आयकर  अधिनियम  की

 धाराओं  80  सी०सी०ए०  और  80  सी०सी०बी०  के  अन्त्गंत  रियायतों  को  विस  1992  के



 4  1914  प्रश्तों  के  लिखित  उत्तर

 द्वारा  वापत  लेना  इस  वैकेज  का  एक  भाग  जिपमें  य ेशामिस  थे---कर  विषयक  छूट-सीमा  को

 कर  दरों  में  कमी  करना  तथा  धारा  80  सी०सी०ए०  तथा  80  सी०सी०बी०  के  अधीन  दस  ते  पूर्व  समाविष्ट

 बचत  योजनाओं  को  कर-छूट  के  प्रयोजनाथं  धारा  88  में  शामिल  धारा  88  के  अन्तगंत  निवेश

 सीमा  को  भी  50,000/=to  से  बढ़ाकर  कर  दिया  गया  था  ।
 ह

 किसी  करदाता  की  बचत-प्रवृत्ति  छूट  निवेश  के  बारे  में  उप्ते  उपलब्ध  विभिन्न

 मुद्रस्फीति  की  उपलब्ध  विनिषोज्य  आदि  जैसे  अनेक  तत्वों  पर  निभर  करती  बचत

 की  प्रवृति  को  प्रभावित  करने  वाले  तत्वों  की  बहुलता  पर  विधार  करते  हुए  घारा  80  सी०  सी०  ए०  तथा

 धारा  80  सी०सी  ०ब्री०  के  अधीन  रियायतों  को  वापस  लेने  से किसी  बिशिष्ट  वर्ष  में  अजित  कुल  राजस्व

 को  निर्धारित  करना  सम्भव  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  आंकड़े  रखना  सम्भव  नहीं

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उससे  प्रभावित  करदाताओं  की  संदया  का  अनुमान  लगाना

 सम्भव  नहीं

 विभिन  क्षेत्रों  क ेलिए  ऋण

 776.  श्री  बी०  शोभताव्रोश्वर  राव  वाइडे  :  क्या  घित्त  सस्खो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  के  दोरान  कृषि  लघु  बड़े  और  मध्यम  ओद्योगिक  क्षेत्रों  को  कुल
 कितना  ऋण  दिया

 गत  वर्ष  में  उपर्युक्त  क्षेत्रों  द्वारा  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  के  रूप  में  कितना  योगदान  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1993-94  में  कृषि  क्षेत्र  के  लिये  अधिक  राशि  बाबंटित

 करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (3)  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  ओर  संसदोय  कार्य  सम्त्रालय  में  राज्य  भस्त्रो  भबरार
 :  1992  के  अन्त  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  अनुसूजित  वाणिज्यिक  बैंकों  के

 लघु  उद्योग  और  मझोते  तथा  बड़े  उद्योगों
 के

 ताम  बकाया  बैंक  ऋणों  का  ब्योरा  निम्नानुसार

 करोड़  रुपए

 क्षेत्र  बकाया  ऋण

 क़्षि  18187

 लघ्यु  उद्योग  18158

 उद्योग  तथा  47330

 विभिन्त  क्षेत्रों  को  उपलब्ध  किये  गये  बैंक  ऋणों  और  देश  के  सकल  राष्ट्रीय  उत्पादन  में
 इन  क्षेत्रों  के अंशदान  के  बीच  कोई  प्रत्यक्ष  आपसी  सम्बन्ध  स्थापित  नहीं  किया  जा  सकता  ।  वर्ष
 1990-91  में  सकल  देशी  उत्पादन  में  वरतंमान  कीमतों  पर  कषि  तथा  विनिर्माण क्षेत्र  का  हिस्सा  क्रमशः  140635  करोड़  रुपये  और  85787  करोड़  रुपये

 हु
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 से  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिये  क्षेत्रवार/वर्षवार  जायंटन  नहीं  करते

 वे  सभी  अधेक्षम  योजताओं/परियोजनाओं  का  वित्तपोषण  करते  भारतीय  रिजयं  बेक  हारा

 सरकारोी  क्षेत्र  के  बैंकों  सहित  सभी  भारतीय  बैंकों  को  ये  हिंदायतें  दी  गयी  हैं  कि  बे  अपने  कुल  अग्रिमों  का

 कम  से  कम  18?/  हिस्सा  प्रत्यक्ष  वित्त  के  छप  में  कृषि  कार्य  कलाप  के  लिए  प्रदान

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  27  पर  बाईपास  सड़क

 777.  बुभारी  बिज्ला  बर्मा  :  क्या  जल-भूलल  परिथहन  मस्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 *  क्या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  के  सिवानी  जिला  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  27  पर
 ब्राईपास  सड़क  का  निर्याण  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इसका  निर्माण  कब  तक  हो  जाएगा  ?:
 ह

 जल-भृतल  परिवहन  सन्त्रालय  में  राज्य  सनन््त्री  जगदीश  :  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 सं०  27  मध्य  प्रदेश  में  सिवानी  जिले  में  से होकर  नहीं

 व  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 समन  में  निधेश

 778.  श्री  सुभाष  खरह  नायक  :  क्या  बाणिज्य  मस्ती  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 क्या  कुछ  कम्पनियों  ने  भूतपूर्व  पूर्वी  जमंनी  में  जो  अब  संयुक्त  जमंनी  का  अंग  है  पर्याप्त

 निवेश  किया

 यदि  तो  ऐसी  कम्पनियों  के  नाम  क्या  और

 इन  कम्पनियों  किये  गये  निवेशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 घाणिज्य  मन््त्री  प्रणव  ओर  भूतपूर्व  जमनी  की  एक  कम्पनी  में  इक्विटी

 निवेश  करके  एक  संयुक्त  उद्यम  कम्पनी  स्थापित  करने  के  मंसर  उषा  रेक्टीफायर  कारपो०  नई

 दिल्ली  तथा  मेससं  उषा  प्लेसी  नेटबक्सं  नई  दिल्ली  के  संयुक्त  प्रस्ताव  को  सरकार  ने

 28-9-1992 2  को  स्वीकृति  दे  दी

 उपर्युक्त  पैरा  में  उल्लिखित  संयुक्त  उद्यम  कम्पनी  में  दो  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा

 इक्विटी  निवेश  का  स्तर  निम्नानुसार

 मैसस  उषा  रेक्टीफायर  कारपो०  लिमिटेड  डीएम  12.00  लाख

 (24%)

 मैसर्स  उषा  प्लेसी  नेटवर्क्स  लिमिटेड  डो  एम  18.00  लाख

 (36%)
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 भारतीय  जीवन  बीमा  निर्मेभ  ओर  भारतीय  साधारण  बोमा  निगम

 द्वारा  गुजरात  में  मिवेश
 779.

 779,  श्री  एन०  जे०  राठवा  :  क्या  वित्त  मन््त्रो  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  तथा  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में

 प्रत्येक  वर्ष  के दौरान  गुजरात  में  कितनी  घनराशि  निवेश  की  गई  है  तथा  चालू  और  आगामी  वित्तीय  वर्ष

 के  दौरान  कितनी  धनराशि  निवेश  किए  जाने  का  विचार  और

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  तया  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  जिन  योजनाओं  में

 धनराशि  निवेश  की  गई  अथवा  निवेश  की  जाने  वाली  उनका  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राश्य  मन्त्रो  ओर  संसदीय  कार्य  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अवरार
 :  ओर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  राज्य  में  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम

 आई०  द्वारा  किये  गधे  योजना-वार  निवेश  संलग्न  में  दिये  गये  बर्ष  1992-93

 (31-1-93  में  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  गुजरात  राज्य  में  लगभग  131.85  करोड़  रुपये  का

 निवेश  किया  योजना  आबंटन  के  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  आई०

 गुजरात  सरकार  द्वारा  प्रारम्भ  किए  गये  ग्रामीण  आवास  योजनाओं  और  आर्थिक  रूप  से  कमजोर
 वर्गों  क ेलिए  आवास  और  अग्नि  शमन  उपस्करों  को  खरीद  के  लिये  गुजरात  सरकार  को  ऋण
 तथा  कम्पनियों  को  परियोजना  और  इक्विटी  एवं  अधिमानी  शेयरों  में  निवेशों  तथा  गुजरात  स्थित
 कम्पनियों  के ऋणपत्नों  में  निवेश  साधारण  बीमा  निगम  और  इसकी  सहायक  कम्पनियों  हाशा
 पिछले  तीन  वित्त  वर्षों  और  चालू  वित्त  वर्ष  के  पहले  9  मह्ठीनों  के  दौरान  गुजरात  में  किये  गये  निवेश
 संलग्न  विवरण  11  में  दिये  गये  हैं  ।

 जहाँ  तक  अमले  वित्त  वर्ष  (1993-94)  के  दौरान  किये  जाने  वाले  निवेशों  का  सम्बन्ध
 जीवन  बीमा  निगम  एवं  साधारण  बीमा  निगम  के  निवेशों  का  निणंय  उनके  निवेश  बजट  को  अ्रन्तिम  रूप
 देने  तथा  अगले  वित्त  ब्धष  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  किये  जाने  वाले  राज्य-वार  आबंटनों  के  बाद

 1993  तक  किया  जाएगा  ।

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  राज्प  में  भारतोय

 जोवन  बोमा  निगम  के  योजना-वार  निवेश

 नो  तल  मिनी  नी  नीनीनऊ.घहरफपतत7त+__हतहैनन  न  ++++__नंनहतेंनञन..हस्स्स्₹तनंनतनचनॉन२त3२तहि ि  ₹ऋ०न.७......0...0.व....
 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  वर्ष  के  दोरात  किये  गए  निवेश

 1988-90  1990-91  [  1991-92
 न +3ल-..3ेफसससस5फफ५फससससफउाफ्न्स्लनाानीतीत तय  ड  ओसफककससककससअसससफससकस  अ  नी  सस  333»,

 1  2  3  4
 ऊँ

 1.  राज्य  सरकार  की  प्रतिभूतिया  552.14  450.00  650.00

 2.  भूमि  विकास  बैंक  के  ऋणपत्र  175.00  170.00  700.00

 3.  राज्य  बिजली  बोर  300.00  300.00  500.00
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 ब्रषनों  क ेलिखित  उत्तरे  26  1993

 2  3  4  5

 4.  राज्य  वित्त  बाण्ड  और  शेयर  न  न  300.00

 5.  नगर  पालिका  प्रतिभूतियां  198.00  198.00  —

 निधन  लिखित  को  उधार

 6.  सामाजिक  आवास  योजनाभों  के  लिए
 राज्य  सरकार  को  681.00  539.00  781.00

 7.  शीर्ष  सहकारी  आवास  वित्त

 आवास  बोर्ड  एवं  अन्य  प्राधकिरण  2014.10  2007.56  3807.32

 8.  जल  आपूर्ति  योजनाओं  के  लिए  राज्य

 नगर  जिला

 परिषदे  आदि  1333.48  90.00  3200.74  _
 9.  राज्य  बिजली  बोड्ड  1924.00  2275.00  2502.00

 10.  भ्रौद्योगिक  संपदा  —  न+
 न

 11.  चीनी  सहकारी  समितियां  न  न  न

 12.  राज्य  सड़क  परिवहन  470.00  556.00  612.00

 मिगमित  क्षेत्र

 13.  कम्पनियों  सहकारी

 एवं  के  ऋणपत्  एवं  ॥
 इनको  ऋण  11683.70  16057.66  12817,23

 जोड़  19331.42  22643.22  25870.29

 पिछले  तीन  वर्षों  और  जाल  वर्ण  के  पहले  नो  महीनों  के  दोरान  भारतोय

 साधारण  बीसा  निगम  और  इसके  सहायक  कम्पनियों  द्वारा  गुजरात
 में  किए  गये  निवेश  को  राशियां

 वर्ष
 राशि

 1989-90...  पा  1336  00

 1990-91  3863.00

 1991-92  7471.00

 1992-93  2-93  2785.00

 (9

 15455.00
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 १  1914  प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 पु  राष्ट्रीयकृत  बंकों  हरा  बटटे  खाते  किए  गए  ऋण
 ः

 780.  प्रो०  अशोक  आनन्दराव  देशभस  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीकृत  बेकों  द्वारा  अपरिबतंनीय  ऋणों  को  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  अनुदेशों  के

 अनुसार  प्रतिवर्ष  बट्टे  खाते  कर  दिया  जाता

 पदि  तो  इन  बैंकों  द्वारा  व  1990-91  के  दौरान  कितनी  धनराशि  को  बट्टे  खाते
 किया

 क्या  सरकार  ने  ऋणों  को  इस  प्रकार  बट्टे  खाते  करने  को  अ्रक्रिया  को  पुनरीक्षा  हेतु  किसी

 तन्त्र  की  स्थापना  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 वित्त  मन्व्रालय  में  राज्य  मरत्री  और  संसवोय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मरत्री  अवशर
 :  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सुचित  किया  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  वसूल  न  हो  सकने  योग्य  ऋणों  को

 बट्टे  खाते  डालने  के  लिए  उन्होंने  बेंकों  क ेनाम  कोई  अनुदेश  जारी  नहीं  किये  चंंकि  बेंक

 दात्नी  संस्थान  हैं  अतः  उधार  दिए  गए  धन  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  संबंधी  सभी  प्रण।लियों  और

 प्रक्रियाओं  के वावजूद  ऋण  अशोध्य  हो  ही  जाते  बँंक  किन््हीं  अग्रिमों  को  अशं  ऋणों  के  रूप  में  तभी

 बट्टे  खाते  डालते  है  जब  बसूली  की  सभी  प्रक्रियाओं  को  करने  के  बाद  अन्ततः  उन्हें  पूरी  तरह  से  संतोष

 हो  जाता  है  कि  ऐसे  अग्रिम  वसूली  योग्य  नहीं  रहे

 राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  को  नियन्त्रित  करने  बाली  संविधियों  और  बेंकरों  में  प्रचलित  प्रथाओं  और

 रीति-रिवाजों  के  बेंक  ऐसे  अशोध्य  और  संदिग्ध  ऋणों  की  प्रमात्ता  प्रकट  नहीं  करते  हैं  जिनके

 लिए  उनके  सांविधिक  लेखा  परीक्षकों  के  सन््तोष  और  साथ  ही  अशोध्य  ऋणों  की  राशि  को  बट्टे  खाते

 डालने  के  लिए  प्रावधान  किए  गए

 और  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  अशोध्य  क्रणों/हानियों  को  बटूटे  खाते  डालने  और

 ऋणकर्ताओं/उधारकर्ता  से  समझौता  करने  के  संबंध  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बकों  को  विस्तृत  मार्गनिर्देश

 जारी  किए  इन  मार्गनिर्देशों  में  उन  सभी  बातों  का  जिक्र  किया  गया  है  जिनके  बारे  में  प्राधिकारियों

 द्वारा  किसी  राशि  को  बट्टे  खाते  डालने  से  पहले  विचार  किया  जाना  इन  मार्गनिर्देशों  में  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  यह  भी  कहा  गया  है  कि  जिस  प्राधिकारी  ने  उक्त  ऋण  मंजूर  किया  वह  उसे  बट्टे  खाते

 नहीं  मार्गनिर्देशों  यह  भी  उपबन्धित  है  कि  बट्टें  खाते  डालने/समझौते  से  पहले  देय  राशियों  की

 बसूली  के  लिए  सभी  सम्भव  का  रंवाई  की  जानी  बट्टे  खाते  डाले  गये  अशोध्य  ऋणों/हानियों  का

 एक  विवरण  आवधिक  रूप  से  निदेशक  मण्डल  को  भी  पेश  करना  होता

 साय  का  निर्यात  ओर  चाय  उत्पादों  को  प्रोत्साहुम

 781.  भरी  कैशरों  लाल  :

 शो  जितेता  नाथ  दास  :
 हि

 बया  बाणिय  मम्जो  यह  बताने  की  कूपा  करेगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  बर्ष  के  दोरान  चाय  के  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित

 .  हुई
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 अश्लों  के  लिखित  उत्तर  26  1993

 किस  दर  पर  खाय  का  निर्याते  किया  गया

 स्वदेशी  बाजार  में  उत्तम  किस्म  की  चाय  की  दर  क्या

 चाय  का  निर्यात  करने  के  लिए  चाय  उत्पादकों  को  क्या  प्रोत्साहन  दिये  जाते  और

 (S)  सरकार  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  चाय  का  बाजार  बढ़ाने  के  लिए  क्या  व  दम  उठाये  हैं  ?
 हे

 वाणिज्य  मन्त्रो  प्रणव  :  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  चाय  का

 निर्यात  तथा  इकाई  एफ०  ओ०बी०  वसुली  निम्नानुसार  रही

 वर्ष  निर्यात  आय  सभी  चायों  की  औसत  इकाई

 एफ  ०  ओो  ०  बी  ०  निर्यात  कीमतें

 1989-90  914.82  43.20

 1990-91  1071.10  53.78

 1991-92  1157.14  55.00

 )

 वर्ष  1992  के  दौरान  भारतीय  नीलामियों  में  बेची  गई  चाय  की  औसत  कीमत  38.66  ₹०

 प्रति  किग्रा०

 चाय  के  निर्यात  पर  वित्तीय  प्रोत्साहनों  में  निर्यात  के  लिए  चाय  पर  उत्पाद  शुल्क  में

 जाय  कर  अधिनियम  के  प्रावधानों  के  तहत  प्रोत्साहन  आदि  शामिल  चाय  बोर्ड  भी  विदेशी-स्थित

 बाजारों  में  भारतीय  चाय  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  कई  योजनाएं  चला  रहा

 विभिन्न  देशों  में  चाय  उद्योग  प्रतिनिधि  मंडल  भेजकर  चाय-निर्यात  के

 करण  को  प्रोत्पाहित  करती  रही  रूस  सहित  स्वतन्त्र  राज्य  के  राष्ट्रकुल  के  कुछ  देशों  के  साथ  व्यापार

 सलेख  भी  सम्पन्त  किये  गये  अपनी  चाय  को  गुणवत्ता  और  उसकी  कीमत  प्रतियोगिता  क्षमता  के  बारे

 मैं  बताकर  अन्य  देशों  को  भी  भारतीय  चाय  की  अधिक  मात्रा  खरीदने  के  लिए  राजी  किया  जा  रहा

 1984  के  दंगापीड़ित  ऋण  प्राष्तकर्ताओं  को  राहत

 782.  श्री  ललित  उरांव  :  क्या  बित्त  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नवम्बर  1984  के  दंगापीड़ित  ऋण  प्राप्तकर्ताओं  को  बैंक  ऋणों  पर  रियायतों  की  पुनरीक्षा
 करने  हेतु  अधिकारियों  की  समित्तियों  द्वारा  की  गयी  उन  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  अब  तक

 लागू  नहीं  किया  गया

 शेष  स्िफारिशें  कब  तक  लाग्  कर  दी

 कया  दिप्तम्बर  1992  तथा  जनवरी  1993  के  दंगा-पीड़ितों  के  लिए  ऐसी  ही  एक  समिति
 गठित  करने  का  सरकार  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  उसके  क््यत  कारण  हैं  ?

 #7  77
 वित्त  मशत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  और  संसदीय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  (४०  अबरार

 :  ओर  नवम्बर  1984  के  दंगा  पीड़ितों  ऋणकर्ताओं  के  बैंक  ऋणों  पर  रियाकतों  कौ

 रा



 7  1914  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 a er  EEE  «मकान  नमक  की  मुख्य

 समीक्षा  करने  हेतु  त्रकार  ने  अधिकारियों  की  एक  समिति  नियुक्त  की  समिति  की  मुख्य  संशोधित

 सिफाररिशें  निम्तानुसार

 जट

 (#)

 (५)

 उन  ऋषणों  के  मामले  में  जिनमें  ऋण  की  मूल  ऋण  देने  के  समय  तक

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  लिए  जाने  वाले  निर्णय  की  तारीख  तक  के  ब्याज  समेत

 उसे  बट्टे  खाते  डालने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  किसी  ऋणकर्ता  द्वारा  किसी  एक
 बेंक  से  लिये  गये  ऋणों  की  कुल  की  रकम  पर  ही  उबत  राहत  दी  जायेगी  ।

 जो  खाते  पहले  ही  उत ऋणों के सम्बन्ध  ऋणों  को  या  उससे  पहले  बन्द  हो  गए  हैं  वे  ऐसी  राहुत  के

 के  पात्न  नहीं

 उत  ऋणों  के  सम्बन्ध  जहां  ऋणों  की  मूल  राशि  aed  रुपए  से  25,000/-  रुपए
 तक  के  बीच  31-3-92  तक  के  कुल  ब्याज  को  बट्टे  खाते  डालने  के  लिए  विचार
 किया  जा  सकता  जिनमें  को  या  उसके  पहले  से  बन्द  खाते  इस  राहत  के  लिए  पात्र

 नहीं

 उन  कणों  के  मामले  में  जिनमें  ऋण  की  मूल  रकम  लिए  ब्याज  रुपए  और  उससे  अधिक
 दिनांक  करके  से  केन्द्रीय ब्याज  की  अवधि  के  लिए  ब्याज  दर  को  घटाकर  4९%,

 वार्षिक  करके  केन्द्रीय  ब्याज  सब्सिडी  योजना  के  अन्तगंत  अन्तिम  तारीख
 आफ  या  पहले  तक  बढ़ायी  जा सकती  जो  खाते  पहले  ही  3
 ब्याज  को  या  उससे  पहले  बन्द  हो  गये  वे ऐसी  राहत  के  पात्र  नहीं  होंगे  ।

 उपयुक्त  संस्तुति  के  ब्याज  राहत  देने  के  शेष  रकम  का  सामान्य
 ब्याज  दर  पर  निर्णय  की  तारीख  से  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  भीतर  किया  जा  सकता

 दंगा  प्रभावित  ऋणकर्ताओं  के  मामले  बैंकों  द्वारा  ऐसे  ऋणकर्ताओं  को  पहले  के  दिये
 गये  ऋणों  पर  बैंक  सभी  तक  ब्याज  पर  ब्याज  नहीं  लिया  जाना  चाहिए।जो
 खासे  शिकार--वतंमान  को  या  उससे  पहले  ही  बन्द  हो  गये  हैं  वे  ऐसी  राहत  के  पात्न  नहीं
 होंगे  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  सभी  बँकों  को  परामशं  दिया  जाए  कि  वे  अपर्याप्त  वित्तपोषक
 का  शिकार--वतंमान  चालू  एककों  या  वे  एकक  जिन्हें  पोषण  द्वारा  अर्थक्षम  बनाया  जा
 सकता  ऐसे  मामलों  की  समीक्षा  करें  और  उन्हें  वर्तमान  ब्याज  दरों  पर  अावश्यकता  के
 आधार  पर  कार्यंशील  पूंजी/सावधि  ऋण  प्रदान

 दंगा  प्रभावित  उधारकर्ताओं  को  मंजूर  की  गयी  नयी  ऋण  सुविधाएं  सामान्य  ब्याज  दरों
 पर  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ओर  उन  पर  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  समय-समय  पर
 घोषित  किये  जाने  वाले  सामान्य  मानदण्ड  लाग्  किये  जाने  चाहिए  ।

 |

 भारतीय  रिजवं  बेंक  हन  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  आवश्यक  का  रंवाई  कर  रहा  है  ।  इन
 सिफारिशों  को  लांगू  करने  के  लिए  कोई  समय-सी मा  निर्धारित  नहीं  की  गयी  है  ।

 और  दिसम्बर  और  जनवरी  के  दंगा  प्रभावित  व्यक्तियों  के  लिए

 ऐसी कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि भारतीय रिजवं बँक द्वारा जनवरी में जारी की गयी हिंदायतों और तत्पश्चात् जो कुछ अन्य रियायतें दी गयी उनमें प्रभावित व्यक्तियों की बास्तविक आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से कवर किया गया है । 85



 प्रश्नों क ेलिखित  उत्तर  326  1993
 हललल कल  लुक  बलुकलक

 सशस्त-बंलों  के  आंस्चंता  चिभाग  में  महिलाओं  की  भर्तो

 783.  श्री  महेश  कनोड़िया  :  क्या  रक्षा  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सशस्त्न  बलों  के  आसूचना  विभाग  में  महिलाओं  की  भर्ती  करने  की  सरकार  की  कोई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  कब  तक  इस  योजना  को  लागू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  मन्त्री  शरद  :  ($)  से  नौसेना  में  आसुचना  विंग  में  महिलाओं  की  भर्ती

 की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 सेना  सरकार  ने  आसूचना  विंग  में  महिलाओं  की  भर्ती  के  लिए  अनुमति  दे  दी  है  '  इसमें  भर्ती

 अन्यकालीन  सेवा  कमी  शन  के  आधार  पर  केवल  अधिकारी  संवर्ग  में  की

 :...  वायुप्तेता  आयुचना  बत्रिंग
 क ेलिए  अधिकारी  विभिन्न  शाब्वाओं  से  लिए  जाते  हैं  और  महिलाओं

 की  भर्ती  की  अनुमति  केवल  गे  ग्राउंड  तकतीकी  और  उड्भान  (वम-वर्षक/लड्डाक्  सेवाओं

 के  शाखाओं  में  दी  गई

 “  खोन  को  लोह-अयस्क  का  निर्यात

 784.  डा०  हृपासिन्ध  भोई  :  क्यों  बालिज्य  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ::

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  चीन  को  नवीन  व्यापारिक  नया  चार  के  अन्तगंत  लौह-अयस्क  का

 मिर्यात  करने  का  कोई  विचार

 यद्दि  तो  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चीन  को  प्रति  वर्ष  लौह-अयस्क  का  कितनी

 सात्ता  में  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव

 उन  राज्यों  का  अलग-अलग  ब्योरा  क्या  है  जिनसे  चीन  को  निर्यात  हेतु  लौह-अयस्क  प्राप्त

 करने  का  विचार  और

 पिछले  सीन  बर्षों  के दौरा  च्रीन  लौह-अयस्क  का  कुल  कितनी  माता  में

 मिर्यात  किया  गया  ?

 वाणिज्य  मग्त्रो  प्रणव

 तथा  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  भारत  से  चीन  को  निर्यात  की  जाने  वाली

 अयस्क  की  प्रस्तावित  दोनों  देशों  क ेबीच  हुए  बाधिक  प्रोटोकोल  पर  निर्भर  करती  फिर

 दोनों  देशों  के  बीच  हस्ताक्षरित  व्यापार  प्रोटोंकोल  के  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  दो  वर्षा

 अर्थात्  1992  तथा  1993  के  दौरान  चीन  को  निर्यात  किए  जाने  के  लिए  लीह-अयस्क  तथा  सांद्रण  की

 निर्देशात्मक  मात्ताएं  0.75  से  1.4  मिलियन  टनेज  तथा  1.3  से  1.8  टनेज  इ

 निर्देशात्मक  मात्ताओं  के  अन्तगंत  एम०एमण०्टी०्सी०  के  आई०भोन्सी०एल०  तथा  गोवा  मूल  के  लोः
 :'  के  वीमी  के  क्रेताओ  के  सांथ  अलग-अलण  द्विपक्षीय  समझौता  बरते  हैं  । बोस्तंविक  मात्रा

 तथा  ल्ोत  इन  द्विपक्षीम  समझौतों  पर  निर्भर  करेंगे  ।
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 मन

 मनन  नल

 1914

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  चीन  को  निर्यात  किए  गए  लोह-अयस्क  की
 वी  पक

 भत्ता

 निम्नानुसार  है  :--

 वर्ष  माह  लाख  टतेज  में

 1989-90  0.90

 199041  0.77

 1991-92  5.39

 स्रोत  :  वा०जा०  एवं  अंक०
 महानिदेशालय

 भारतोम  रिज्र्त  बक  के  इसें  में  परिवर्तन

 785.  डा०  सक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  क्या  वित्त  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजवब  बैंक  को  स्वायत्त  और  स्वतन्त्र  निकाय  बनाने  की  मांस  की  गई  बौर

 यदि  वो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 विस  मन्सतालय  में  राज्य  मगत्तो  और  संसदोय  कार्य  सन्खालय  में  राज्य  सन्त्रो  अवरार

 :  और  राजकोषीय  और  मुद्रा  नीति  के  बीच  सामंजस्य  सुतिश्च्रित  करने  की

 आवश्यकता  को  ध्यात  में  रखते  सरकार  तथा  भारतीय  रिजवं  बैंक  एक  दूसरे  क ेनिकट  सहयोग  से

 काम  करते  उतका  स्थिर  आर्थिक  के  में  आपसी  समझ  तथा  समर्थन  की  भावना  से

 प्रेरित  होता  सरकार  द्वारा  शुरू  किए  गए  वित्तीय  पुधारों  वित्तीय  क्षेत्र  के  प्रबन्ध  के  लिए  भारतीय

 रिजवं  बैंक  दवा  रा  अदा  की  जाने  वाली  सशक्त  भूमिका  की  परिकल्पना  की  गयी

 जमंनी  से  ऋण

 786.  श्री  प्रकाश  बी०  पाटील  :  बया  बित्त  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जमंनी  सरकार  ने  बहुत  कम  ब्याज  दर  पर  150  करोड़  रुपये  का  ऋण  देते  की  पेशकश

 की  है  जिस  पर  10  वर्ष  तक  ऋण  स्थगन  रहेगा  और  50  वर्षों  में  लोटाया  और
 (a)

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओर  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार  :

 और  वर्ष  1992  के  लिए  4273.04  लाख  ड्यूश  मार्क  86283.7  लाख

 की  व्यवस्था  वाले  एक  वित्तोय  सहयोग  करार  पर  जर्मत  संधीय  गणराज  की  सरकार  और  भारत

 सरकार  के  वीच  12-10-92  को  हस्ताक्षर  किए  गए  इस  राशि  में  2966.04  जाज  ड्यूश  मार्क
 ..

 59889.68  लाख  का  उदार  शर्तों  पर  557  लाख  दूयूश  मार्क  11246.83  लाख

 की  अनुदान  सहायता  एवं  750  लाख  ड्यूश  मार्क  15143.85  लाख  का  निर्यात

 ऋण  शामिल  उदार  शर्तों  पर  ऋग  0.75  प्रतिशत  वाविक  ब्याज  की  दर  पर  उपलब्ध  कराया

 जिस  पर  10  वर्य  तक  ऋग  स्यगत  रहेगा  और  40  वर्षों  में  उत्ते  वापस  लौटाया

 बस  स्टाप

 887.  श्री  गुददास  कामत  :

 श्री  पांडुरंग  पुंडलिक  फुंइकर  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रो
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  87



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तरं  26  फरव  1993

 दिल्ली  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  कितने  बस  स्टाप  बिना  छत  के  ओर  टूटी-फूटी  हालत्त
 में

 टूटे-फूटे  बस  स्टापों  की  मरम्मत  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  ऐसे  कितने  बस  स्टाप  हैं  जिनमें  अभी  छतें  पड़नी  जोर

 इन  बस  स्टापों  पर  छतें  डालने  के  लिए  कया  कदम  उठापे  जा  रहे  हैं  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालथ  के  राज्य  संत्री  जगदोश  :  और  लगभग
 129  बस  क्यू  शैल्टर  शतिग्रस्त  बस  क्यू  शैल्टरों  की  मरम्मत  ओर  उनका  रख-रखाव  एक  सतत  प्रक्रिया

 है  और  दिल्ली  परिवहन  निगम  प्राथमिकता  के  आधार  पर  मरम्मत  तथा  रख-रखाव  का  करता  है  बशरतें
 कि  निधियां  उपलब्ध

 और  नगर  के  प्रचालन  क्षेत्र  में  लगभग  5500  बस  स्टाप  हैं  जिनमें  स ेलगभग  1836

 बस  स्टापों  पर  दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  स्थायी  बस  क्यू  शैल्टर  बनवाए  हुए  स्थान  की  कमी  सथा

 सम्बन्धी  प्रतिबंधों  क ेकारण  सभी  बस  स्टापों  पर  शेल्टर  बनाना  व्यवहायं  नहीं  है  ।

 रबड़  का  आयात

 788.  शो  पो०  सो ०  धामम  :

 श्री  पाला  के०  एन०  संथ्म्  :

 श्री  राजबोर सिह  :

 ड०  लाल  बहावुर  रावल  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृयरा  करंगे  कि  :

 बय्ा  सरकार  का  विचार  घालू  वर्ष  के  दोरान  प्राकृतिक  तथा  अच्छे  किस्म  के  रबढ़  का  भायात

 करने  का  है  ?
 ,

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  अन्य  एजेन्सियों  को  इस  तरह  से  रबड़  जारी  न

 करने  के  निर्देश  दिये  हैं  जिसके  प्रिणामस्वरूप  उनका  मूल्य  कम  हो  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?  ॒

 बाणिज्य  भन््त्री  प्रणब  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 और  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  को  सलाह  दी  गई  है  कि  उनके  पास  उपलब्ध  रबढ़

 के  स्टाक  को  सर्वोत्तम  उपलब्ध  मूहय  पर  जारी  करने  के  लिए  वे  अपने  वाणिज्यिक  अनुमान  का  उपयोग

 करें  टी०  सी  द्वारा  घारित  स््टाक  में  से  रबड़  जारी  करने  के  लिए  के  प्राकृतिक  रबड़  की  चालू
 बाजार  स्थिति  को  भी  ध्यान  में
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 तम्बाक्  का  निर्यात

 786.  श्रो  आर०  धुरेग्त्र  रेड्डी  :

 भी  प्रफूल  पटेल  :

 थी  धर्मभिक्षम  :

 कया  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  तम्बाकू  उत्पादकों  को  संकट  का  सामना  करना  पड़
 रहा

 यदि  तो  इसवे  क्या  कारण

 क्या  देश  में  विशेष  रूप  से  आन्भ्र  प्रदेश  में  निर्यात  के  लिए  बड़ी  मात्रा  में  तम्बाकू  उपलब्ध

 यदि  तो  अतिरिक्त  तम्बाकू  का  निर्यात  करने  में  क्या  कठिनाईयां

 (३)  क्या  सरकार  को  तम्बाक्  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  भारत  वाणिज्य  को  उद्योग  मंडल  से

 कोई  अध्ययन  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 ओर

 हर  विश्व  प्रतियोगिता  का  सामना  करने  के  लिए  तम्बाकू  उद्योग  की  गति  को  तीजम्  करने  हैतु
 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 चाणिज्य  मंत्री  प्रणव  :  तम्बाक  बोर्ड  से  यह  एकत्र  किया  गया  है  कि  इस  समय

 तम्बाक  उत्पादकों  को  किसी  प्रकार  के  संकट  का  सामना  नहीं  करना  पड़  रहा  है  तथा  1992  में  बेची  गई
 आन्प्र  की  फसल  में  स ेकरीब  13,000  टनेज  ही  अभी  भिर्यातकों  तथा  ब्यापारियों  के  पास  व्यापारियों
 के  पास  जो  13,000  टनेज  का  स्टाक  है  पता  चला  है  कि  उसमें  से  10,000  टनेज  प्रतिवेदित  रूप  से  हुस
 के  क्ञायातक  संगठनों  द्वारा  साख-पत्र  प्रारम्भ  किए  जाने  में  हुई  देरी  के  कारण  से  रुका  पड़ा  है  ।  शेष  3,000
 टनेज  घरेलू  सिगरेट  उत्पादन  उद्योग  तथा  नेपाल  को  निर्यात  किए  जाने  के  लिए

 (5)  से  सरकार  को  भारत  व्यापार  एवं  उद्योग  मण्डलਂ  के  किस्ती  अध्ययन  रिपोर्ट  की
 बानकारी  नहीं

 विश्वव्यापी  अतिस्पर्धा  का  सामना  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  शामिल

 ई०  ई०  सी०  की  आयात  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  हेतु  आई०  एस०  ओ०  प्रमाणन
 प्राप्त  करने  के  लिए  कुछ  निर्यातकों  द्वारा  किए  जा  रहे  प्रयात्त  ।

 स्तर  का  ग्रुणवत्ता  तथा  उत्पादवता  में  सुधार  लाने  के  लिए  उन्नत  फाम्म  प्रबंधन  ।

 की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  तथा  आयातकों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 प्रोसेसिग  सुविधाओं  का  मशीनीकरण  ।

 प्रतिनिश्चि  मण्डल  भेजकर  नए  बाजारों  का  पतां  लगाना  तथा  वर्तमान  बाजारों  को  सुदृढ़
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 में  विज्ञापन  के
 जरिए

 भारतीय  तम्बाकू  की  विभिन्न  भाषाओं  की  पुस्तिकाओं
 का  भारतीय  तम्बाकू  को  खुलाब  देने  के  लिए  अस्तर्राष्ट्रीय  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में  भाग

 कर  को  चोरो

 ]

 790.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या  बिस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तरकार  को  देश  में  बड़े  पैमाने  पर  हो  रही  विशिन्न  केन्द्रीय  करों  की  चोरी  के  बारे  में
 जानकारी

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  ने  इसकी  रोकथाम  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्सम्बम्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसकी  उपलब्ध्रि  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  यो०  चन्द्रशेखर  :  से  करों  का  अपवंचन

 निरन्तर  चरमने  वाली  एक  प्रक्रिया  ह ैओर  इसी  प्रकार  इसे  समाप्त  करने  की  प्रक्रिया  भी  सतत  चलने  बाली

 एड  प्रक्रिया  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  समय-समय  पर  अपेक्षित  विधायी  एबं  प्रशासनिक  उपाए

 किए  ज़ोते  हैं  । जब  कभी  आयकर  विभाग  की  जानकारी  में  कर  अपवंचन  का  कोई  विशिष्ट  म।मला  आता

 तो  सर्वेक्षण  अथवा  अन्य  आदि  के  माध्यम  से  समुचित  कायंवाही  की  जाती

 उचित  मामलों  में  सम्पत्ति  की  पूर्व  खरीद  नकदी  उधार  आदि  के  लिए  जुर्माना  दंड  आयद

 करने  तथा  अभियोजना  विषयक  कार्यवाही  करने  के  माध्यम  से  भी  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 तीन  वित्त  वर्षों  में  आयकर  विभाभ  द्वारा  किए  गए  उपायों  में  से  कुछेक  उपायों  के  परिणाम

 नीचे  दिए  गए
 रा

 वित्त  वर्ष  तलाशियों  की  अभिगृहीत  सुपुदं  की  गई  सर्वेक्षण  किए  चलाए  गए

 संख्या  गई  छिपाई  गई  परिसंगों  की  अभियोजनों

 मूल्य  भाय  की  राशि  संख्या  की

 ०  रु०
 Sn  1989-90 3984  128.02  कक»  मन  817803  नमन  न  नन  न  नान-+न++  कम  रक

 1990-91  3984  227.87  328.01  892438  8928

 1991-92  5474  179.84  188.35  892438  3786

 3468  भोद्योगिक तथा बिसीय  पुननिर्माण ate  791. श्री हरोश नारायण प्रभु झांटये : क्या विस मंत्री यह बत।ने की कृपा करेंगे कि :  2448

 भोद्योगिक  तथा  बिसीय  पुननिर्माण  बोर्ड

 श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  घमय  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुन्तिर्माण  बोर  के  सदस्थों  की  कुल  संद्या  कितनी  है

 तथा सदस्यों की स्वीकृत संदया कितनी है 90 उ बट



 .  7  प्रश्नो ंके लिखित  उत्तर
 हा लुनलअमभललल  नमक

 3।  पिछले  की  स्थिति  के  अनुसार  पीठ-बार  इसे  कुल  कितने  मामले  भेजे  गए
 तथा  कितने  लम्बित  पढ़े  हैं  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  पीठ  द्वारा  प्रत्येक  वर्ष  औसतन  कितने
 मामले  निपटाए  और

 आज  तक  औद्योगिक  तथा  बित्तीय  पुन्तिर्षमाण  बोई़  भेजे  गए  मामलों  की  संद्या  में

 कितनी  वद्धि  हुई  है  तथा  मामलों  को  समय  पर  निपटाने  के  लिए  कार्य  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  प्रस्ताव

 तैयार  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एक  अबरार  :

 ऑद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनरनिर्मोण  बोर्ड  आई०  एफ०  में  एक  अध्यक्ष  और  8

 सदस्यों  की  मंजूर  की  गई  संख्या  के  स्थान  पर  वर्तमान  में  एक  अध्यक्ष  और  5  सदस्य  कार्यरत  -

 1990, 1991  की  स्थिति  के  अमुप्तार  बी०  आई०  एफ०  आर०  के  पास  पं  नी  कृत  संद  भाँ

 की  कुल  संख्या  और  के  दौरात  निपटाये  गये  संदर्भ  भौर  लम्बित  मामलों  की
 बार  संझ्या  दीचे  दी  गई  है  --

 पौठ

 |  117  124  67  जोड़

 तक  पंजीकृत  संद्मों  की संख्या  373  323  39
 '
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 1991  की  स्थिति  के  अनुसार  लंबित

 संदर्भों  को  संख्या  49  43  67

 बाधिक  निफ्टान

 60  57  59  39  151

 57  49  43  34  १83

 नोट:* आवंटन के लिए लम्बित 11  52  64  479  वठा

 दे ।बी० जाई० Go आर० के मामलों का समय पर  तिपटान  सुनिश्चित  90...  549

 नोटः*  आवंटन  के  लिए  लम्बित  मामलों  को  छोड़कर

 सरल बना दिया  की  स्थिति  के  अनुसार  बी०  आई०  एफ०  आर०  के  पास  479  संदर्भ  लम्बित
 दे  जाई०  एफ०  आर०  के  मामलों  का  समय  पर  तिपटान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अपनी  कार्य
 पड़ति  को  सरल  बना  दिया  है  और  प्रत्येक  पीठ  हारा  सुनथाइयों  की  संड्या  को  अधिकतस  कर  दिश्रा  है  ।

 नस



 ब्रनों  क ेलिखित  उत्तर  26  1993

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दिए  गए  ऋणों  को  माफ  करमा

 792.  थ्रो  एच०  डो०  देवगोड़ा  :

 श्री  नीतिश  कुमार  :

 की  नवल  किशोर  राय  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दिये  गये  ऋणों  को  माफ  करने  की  कोई  योजना  कार्यान्वित

 कर  रहो

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  प्रयोजनाथं  राज्यवार  कुल  कितनी  घनराशि  अबंटित  की  थी

 हथा  इस  योजना  के  अन्तगंत  31  1993  तक  कितनी  राशि  माफ  कर  दी  गई

 क्या  चालू  तथा  आगामी  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  ऐसे  ऋणों  को  माफ  करने  का  कोई  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  ओर

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अबरार  :

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के  उधारकर्ताओं  की  चुनिंदा  श्रेणी

 ऋण  राहत  प्रदान  करने  के लिए  सरकार  ने  वर्ष  1990  में  कृषि  और  ग्रामीण  ऋण  राहुत  आर०

 डी०  योजना  तैयार  की  सहकारी  बंकों  के  उधारकर्ताओं  के  लिए  राज्य  सरकारों  ने  भी

 केन्द्रीय  योजना  जैसी  अपनी  योजनाएं  तैयार  की  इस  योजना  के  अन्तर्गत  2  1989  की

 स्थिति  के  अनुसार  सहकारी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  स ेऋण  लेने  वाले  केवल

 वात्र  उधारकर्ताओं  के  अतिदेयों  को कवर  करने  के  लिए  ऋण  राहत  दी  गई  थी  मौर  ऋण  की  राशि  को

 ब्रति  उधारकर्ता  10,000  रुपए  तक  सीमित  किया  गया

 योजना  के  अन्तगगंत  दी  गई  राहत  ऋणदात्री  संस्थाओं  से  किसी  उधारकर्ता  द्वारा  ली गई  ऋण

 की  राशि  और  2  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  जो  राशियां  देय  हो  गई  थीं  लेकिन  बापिस  न

 की  गई  राशियों  पर  निर्भर  करेगी  ।  योजना  के  अन्तगंत  सभी  पात्र  उधारकर्ता  राहत  पाने  के  पात्र  थे और

 इस  उद्देश्य  क ेलिए  इस  प्रकार  का  कोई  आबंटन  नदीं  किया  गया  योजना  के  अन्तगंत  दिनांक

 1-2-1993  की  स्थिति  के  अनुम्तार  सरकारो  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  और  सहकारी  बैंकों  ते

 7761  करोड़  रुपए  की  कुन  ऋण  राहत  प्रदान  की  है  जिसका  राज्यवार  विस्तृत  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में

 दिया  गया  है  ।

 और  ए०  आर०  डी०  आर०  योजना  दिनांक  31-3-1991  को  समाप्त  हो  गई  है  और

 इसलिए  उपयुक्त  योजता  के  अन्तर्गत  आगे  कोई  भी  राहत  प्रदान  किये  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं

 192
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 4  1914  प्रश्तों  के  शिपशत  उतरे

 भूतपूर्व  संनिकों  को  शिकायतें

 793,  डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :  क्या  रक्षा  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भूतपूर्व  सैनिकों  से  अस्फ्ताल  तथा  अन्य  वल्येाकारी  और

 सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  से  प्राप्त  शिकायतों  का  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  चौंर

 सरकार  उनकी  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरद  :  क्ूतपूर्व  सेलिकों  से  कंटीन  अश्पकाल

 सुविधाओं  और  अन्य  कल्याणकारी  सुविधाओं  के  बारे  में  समय-समय  पर  शिकायतें  प्राप्त  होती  रहती

 और  पेंशन  सम्बन्धी  वित्तीय  सहायता और  कैटीनें  मत्पताल  शुधिक्षओोंਂ
 की  अपर्याप्त  व्यवस्था  और  अन्य  कल्याणकारी  सुविधाओं  के  बारे  में  उड़ीसा  के  भूतपुर्व  सेनिकों  से
 ब्यक्तिगत  रूप  से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  पर  तत्परता  से  कारंगाई  की  जाती  पेंशन  सम्बरंधी  मासलों  को
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  निपटाने  के  लिए  रक्षा  मंत्रालय  में  सेना  मुखयालयों  और  अधीनस्थ  कार्यालयों  में
 पेंशन  शिकायत  एककों  की  स्थापना  की  गई  भान्जननगर  में  विस्तार  काउंटर  खोलने  अथवा  चल  ढैंटीन
 की  व्यवस्था  किए  जाने  तथा  बरहामपुर  और  गंजाम  जिले  के  भूतपूर्व  संनिकों  को  बरहामपुर  स्थित

 राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  को  कटीन  अथवा  कैंटीन  स्टोर  विभाग  की  कंटीने  से  कंटीन  सुविधाएं  लेने  की  अनुमति
 दिए  जाने  के  बारे  में  उड़ीसा  से  प्राप्त  दो  बनुशीध  मध्य  कमान  मुख्यालय  के  चिच्राराधीन

 अनुसूचित  जातिपों  चित  अनजातियों  के  रिक्त  पद

 794.  श्री  एन०  जें०  राठवा  :  क्या  वित्त  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1992  को  मंत्रालय/बिभागों/मंत्रालय  के  अधीन  उपक्रमों  में  अनुदुणिक
 जातियों  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  पदों  में  से  रिक्षत्र  पदों  की  श्रेणी-वार  संख्या  क्या  दा

 ये  पद  कब  से  रिक्त  पड़  हैं  और  इसके  क्या  कारण  और

 इन  पदों  को  भरने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  मथका  उठाने  का  विद्यार  है  ”

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  (at  एस०  बो०  चन्द्रशखर  से  सूचना
 की  जा  रही  है  ओर  यथासम्भव  शी  ध्र  प्रभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्री  यकृत  बेकों  रा  ऋणों  की  बसूलो

 अनुवाद  ]

 795.  श्री  एस  बी०  योरात  :  क्या  वित्त  मस्खी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऋगों  की  वसूली  के  लिए  बड़ी  संझया  में  मामले  न्यायालयों  में  लम्बित  पढ़ें  हैं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बेंक  ऋणों
 की

 वसूली  के  लिए  विशेष  न्यायर्लियों  का
 गठन  क  रने  का  ओर
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 ee 33 (1)  यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा पर  एक  न+क

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बित्त  मंग्रालय  में  राज्य  मन््द्री  और  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जबरार  :

 हां  ।

 और  सरकार  ने  बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  क्री  एक  निदिष्ट  स्वीमा  से  अधिक  देय

 राशियों  की  बसूली  के  लिए  विशेष  न्यायाधिकरणों  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  ये  न्याया
 क्रण  बैंकों  ओर  वित्तीय  संस्थाओं  की  देयराशियों  से  सम्बन्धित  विवादों  को  निषटाने  में  होने  वाले

 वर्त  मात  विलंधों  को  कम  उनकी  निधियों  को  दीघाविधिक  मुकदमेबाजी  में  अवरूद्ध  होने  से  बचाने

 और  उनकी  वित्तीय  सुदढ़ता  में  सुधार  लाने  में  सहायता  इन  न््यायाधिकरणों  को  संसद  के  एक

 अधिनियम  के  अन्तगंत  स्थापित  किए  आने  का  प्रस्ताव  है  ।

 उत्पादन  शुल्क  की  वसूलों  में  कमी

 796.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दिसम्बर  में  हुई  अयोध्या  की  घटनाओं  के  परिणामस्वरूप  हाल  ही  में  हुए
 साम्प्रदायिक  दंगों  के  कारण  देश  में  उत्पादन  शुल्क  की  वसूली  में  भारी  कमी  हुई

 पदि  तो  इस  वर्ष  उत्पादन  शुल्क  से  प्राप्त  होने  वाले  राजस्व  के  लक्ष्यों  की  तुलना  में  कुल
 कितनी  कमी  हुई  है  और  वर्ष  199  1-92  तथा  1990-91  के  तुलनात्मक  आंकड़े  कया  और

 यह  कमी  दंगों  तथा  इसके  लिए  जिम्मेदार  अन्य  कारणों  पर  कहां  तक  अरोप्य  है  ?

 विस  मंत्रालय  भ्रें  राज्य  मंत्री  एस०  बो०  चद्रशेजर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्कों
 से  राजध्व  वसूली  बहुत  से  कारकों  पर  निर्भर  करती  है  जिनमें  स ेकानून  और  व्यवस्था  भी  एक  कारक  है|

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी

 अथोध्या  की  घटनाओं  के  कारण  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  राजस्व  में  कितनी  हानि  हुई  इसकी
 मात्रा  बता  सकना  संभव  नहीं  1992-93  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  होने  वाली  यदि  कोई  का
 बन्दाजा  31-3-1993  के  पश्चात  ही  लगाया  जा

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  राजस्व  की  वसूली

 रुपयों

 अवधि  स्वीकृत  बजट  अनुमान  वास्तविक  वसूली

 1990.91  25016  24356

 1991-92  2  27283  28020

 1992-93  32081  24602*

 1992  से  1993  तक  की  अवधि  के  दोरान  वसुली  ।
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 1914  प्रबनो  के  लिखित  सके

 ne  नमन  न  नऊ+नमन  छुपा

 स्वर्ण  बाण्ड  योजना

 १97.  प्रोਂ  अशोक  आनन््दराव  देशमुख  :  क्या  बित्त  संत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  स्वर्ण  बाण्ड  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु
 इस  बीच  स्वर्ण  बैंक  की  स्थापना  कर

 दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  प्रति  अनिवासी  भारतीयों  की  प्रतिक्रिया

 क्या

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 इस  बंक  की  स्थापना  कब  तक  की  जायेगी  ?

 वित्त  सम्व्रालय  में  राज्य  मत्रो  और  संसदोस  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  अवशर
 :  से  नहीं  |  स्वर्ण  बैंक  को  स्थायना  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  सक्रिय  रुप  से

 विचार  कर  रही  सरकार  द्वारा  ऐसे  बैंक  की  स्थापना  के  लिए  बाणिज्यिक  रुपात्मकता

 और  अन्य  ब्यौरे  की  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  परामश्श  से  विस्तृत  जांच  की  जा  रही

 रूस  से  पोटाश  का  आयात

 768.  डा०  कपासिषु  भोई  :  क्या  बाणिज्प  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  रूस  से  पोटाश  आय;त  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  भारत  और  रूस  के  बीच  किसी  व्यापार  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  है  ?

 बाणिण्य  मंत्री  प्रणव  ओर  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  पोटाश
 की  आवश्यकता  का  पता  लगाकर  आयात  को  जाने  बाली  मात्रा  का  निर्धारण  किया  जाः

 है।एम०एम०्टी०्सी०  जो  कि  ऐसे  आयातों  के  लिए  सरणीयन  एजेसी  तब  वाणिज्यिक  विचा  र-विम

 के  बाद  विश्व-स्तर  पर  अपनी  आवश्यक्तताओं  के  +ए  उद्गम  तलाश  करती  1992-93  के

 अभी  तक  सी  ०  भ।ई०एस०  देशों  से  एम:ओ०पी०  की  कुल०  2.85  लाख  एम०टी०की  मात्रा  का  आयात

 किया  गया  है  ।  ओर  1.5  लाख  एम०टी०  राज्य  आने  वाली  है।सिर्फ  दो  सी>अआई०एस०  रूस  और

 बैलारूस  ही  एम०ओ०पी०  का  उत्पादन  करते  इन  दोदों  देशों  के  बीच  उपर्युक्त  मात्ना  का  अलग-अलग

 विवरण  उपलब्ध  नहीं

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सशस्त्र  सेनाओं  के  लिए  बूटों  और  जूतों  की  खरीद

 79५9.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  थी  कृपा  करेंगे  कि  :

 ,  क्या  सरकार  से  सरास्त्त  शेनाओं  शो  हनन  वस्तुओं  की  खरीद  के  लिये  के  ट्रीय  सरकार  के

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  प्राथमिकता  देने  के  अनु  रेश  जारी  किये
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 यदि  तो  तत्सम्जन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सशस्त्र  सेना  अपनी  बूटों  तथा  जूतों  की  आवश्यकताओं  सम्बन्धी  क्रयादेश  केन्द्रीय
 के  सायं  जनिक  क्षेत्रों  में  उपक्रमों  को  दे  रहे

 यदि  नहीं  तो  कया  ऐसा  बचत  करने  के  लिए  बिया  जा  रहा  है  अथवा  अन्य  किन्हीं  कारणों

 शेः  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाये  हैं  अधवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्री  शरव  :  जी  हूं  ।

 सावंजनिक  उद्यम  विभाग  द्वारा  13  1992  को  जारी  किये  गये  अनुदेशों  के

 अनुसार  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  कीमत  में  तरजीह  पाने  के  लिए  पात्न  नहीं  बंघ  सावंजनिक

 उद्यमों  की  निवेदित  दर  न्यूनतम  निवेदित  दर  के  10%  के  अन्तर्गत  आती  हो  तो  सम्बन्धित  सावंजनिक

 उद्यम  को  खरीद  के  लिये  प्राथमिकता  दी  जा  सबती  यह  नीति  तीत  वर्ष  की  अवधि  तक  के  लिए  लागू

 रहेगी  ।

 से  जी  आयुध  उपस्कर  निर्माणी  द्वारा  खरीद  के  लिये  बुकिंग  किये  जाने  के  पश्चात्
 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से खरीद  करने  के  बारे  में  सावंजनिक  उद्यम  विभाग  द्वारा  जारी  किये  गये

 उपयुक्त  अनुदेशों  क ेआधार  पर  शेष  खरीद  के  लिए  साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  आडंर  दिये  जाते

 गाइडेड

 800.  श्री  आर०  सुरेन  रेड्डो  :  क्या  रक्षा  मन्त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  ने  एन््टी-टैंक  गाइडेडਂ  मिसाइल  को  विकसित  किया  .

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषताएं  क्या  और

 इसे  कब  तक  सशस्त्र  बलों  में  शामिल  किए  जाने  की  संभावना

 रक्षा  मन्त्रो  शरद  :  (#)  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  एकीकृत  निर्देशित

 प्रक्षेपासत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  तुतीय  श्रेणी  के  देंक-रोधी  प्रक्षेपास्त्र  का  विकास  कर

 रहा  है

 (a)  और  4  कि०मी०  की  दूरी  तक  मार  करने  वाला  तृतीय  श्रेणी  का  टैंक-रोधी

 प्रक्षेयासत्न  इस  प्रक्षेपारत्र  की  मारक-शब्ित  और  होती  प्रक्षपास्त्र  का

 विकाप्त  वर्ष  1995  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  जिसके  बाद  इसे  सशस्त्र  सेनाओं  में  शामिल  कर

 लिया

 अयोध्या  समस्या  के  कारण  व्यापार  में  हुआ  घाटा

 801.  भ्री  गुरुवास  कासत  :

 श्री  लोक  नाय  चोधरी  :

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 श्री  शरद

 श्री  नारायण

 बया  दिस  संत्रो  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (#)  क्या  अयोध्या  की  घटनाओं  के  ब्राद  हुए  उपद्रवों  का  देश  की  अथंव्यवस्था  पर  और  निर्यात

 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा
 ॥॒

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  तत्प्म्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इन  उपद्रवों  के  कारण  उत्पन्न  हुई  आधथिक  समरयाओं  को  हल  करने  के  लिए  वया  कदम

 रा

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Vic  अबरार  :

 हां

 और  सरकार  के  लिये  इस  स्तर  पर  इस  बात  का  सही  मल्यांकन  करना  सम्भव  नहीं  है
 कि  इन  उपद्रत्रों  का  अर्थव्यवस्था  के  विभिन्न  क्षेत्रों  पर  कया  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 सरकार  ने  कानून  और  अनुशासन  को  बनाये  रखने  के  लिये  सभी  सम्भव  उपाय  किये  है
 हाकि  सामान्य  आर्थिक  गतिविधियां  अस्त-ब्यस्त  न  हों  ।

 भारत-वियतनाम  द्विपक्षीय  समझौता

 802.  श्री  सुधीर
 श्री  अजय  सुलोपाध्याय  :

 श्री  रूपचन्द  पाल  :

 संयद  मसूदल  हुसेन  :

 शा०  घुधी र  राय  :

 श्ोमती  सुशीला  गोपालन  :

 क्या  वाणिज्य  सन्ज्ो  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  रेशम  और  लोहा  के  बदले  में

 कृपि  और  चमड़े  के  क्षेत्र  में विशेषशञ  भेजने  क ेलिए  वियतनाम  सरकार  से  कोई  अनुरोध  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  वियतनाम  ने  भी  अपने  उत्सादों  के  लिए  पुनः  निर्यात  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की

 देशकश  की  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  समझोौतों  का  ब्योरा  क्या

 उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजतिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  वाणिज्य

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कमालुह्दीन

 प्रश्न  नहीं

 नहीं  ।

 प्रश्न
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 भारतीय  यूनिट  ट्ृस्ट

 803.  श्री  जाजे  फर्नांडीज  :

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  31-1  2-92  तक  प्रत्येक  वर्ष  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  कार्य  निष्पादन

 का  ब्यौरा  क्या

 कप्रा  सरकार  का  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  स्वरूप  में  परिवर्तंत  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  बरण

 क्या  सरकार  को  उक्त  अवधि  के  दोरान  भारतीय  यूनिट  टूस्ट  में  किन्हीं  बड़ी  अनियमितताओं

 की  जानकारी  मिली  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  कया  कायंवाही  की  गई  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अबरार  :

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  संचालन  कार्यों  में  गत  तीन  वर्षों  में  तेजी  से  विस्तार  हुआ  यूनिट
 धारकों  की  संख्या  1992  के  अन्त  में  85  लाख  से  बढ़कर  मध्य  फरवरी  1993  तक  265  लाख

 हो  भारतीय  यूनिट  ट्स्ट  का  शाबा  नेटवर्क  20  से  बढ़फ़र  41  हो  गया  है  और  अभिकरण  बल
 1990  में  55,000  से  बढ़कर  मध्य  1993  तक  88,000  हो  गया  है  ।  3  तक

 के  गत  तीन  वर्षों  में  व्यापक  निष्पादन  संकेतकों  के  द्वारा  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  निष्पादन  को  संलरन
 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  में  कोई  महत्वपूर्ण  शरंचनात्मक  परिवर्तन  करने
 पर  विचार  नहीं  कर  रही  वह  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  म्यूचुअल  फण्ड  सम्बन्धी  संचालन  कार्यों
 को  सेबी  के  नियामक  नियन्त्रण  के  अधीन  लाने  के  लिए  सम्बन्धित  मामलों  की  जांच  कर  रही  है  ।

 हे  और  (5)  मास्टर-गेन  1992  स्क्रीम  के  अन्तगंत  प्रमाण  पत्रों  को  जारी  करने  एवं  कुछेक
 निवेशकों  को  लाभांश  की  अदायगी  में  प्रमुख  अनियमितताएं  हैं  जो  सरकार  के  ध्यान  में  आई ।  98  40

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  को  तत्काल  उपबारात्मक  उपाय  करने  के  लिए  सलाह  दी  गई

 विवरण

 भारतीय  यनिट  ट्रस्ट  का  निष्पादन-व्यापक  सं  फैतक

 89-90  90-9  |  91-92
 न्>म>पामॉसीममापृरममनीयोयन  ऊन  क+33+त&े9+3नन+-तीण॑8यननययनन  यमन  ना++त+त  लन  नरननेनन्न  ेिन  2>  स  सञयन्स्रन्न्न्चन्"'"चषਂ

 2  3  4

 बिस्तीय  सुदृढ़ता
 बकाया  यूनिट  पूंजी  13392  16409  24820

 कूल  निवेश-योग्य  निधियां  17651  21377  31806

 श्श१



 1  2
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 3  4

 अंकित  मूल्य  में  बद्धि  9.2  14.4  43.57

 यू०एस०  64  के  तहत  लाभांश  दर  18.00  19.50  25.00

 आरक्षित  निधि  और  संभार  3155  3695  5133

 सकल  आय  2143  2822  5936

 सकल  व्यप  98  119  290

 इक्विटी  निवेश  3494  4234  8862

 निधियों  का  (19.8  (19.8  (27.9

 प्रद्मालस  दक्षता

 मिवेश  निष्तियों  के  प्रतिशत  के  रूप  में  लागत

 सकल  0.56  0.56  0.54*

 प्रचालन  लागत  0.49  0.43  0.46“

 वेतन  लागत  0.03  0.047  0.031

 प्रति  कमं  बारी  बिक्री  4.57  3.01  6.20

 प्रति  कम  बारी  सेवित  लेखा  5.32  6.81  12.21

 न्यास  की  प्रति  कर्म  बारी
 निबल  आय  1.72  1.85  2.53

 *
 तुलमीयता  के  लिए  समायोजित  ।

 >>»  अभ  ५3७3++कभथ+3++3े  «थक  «34७३3  ५3७५म»»+न७मथ  नरम

 पाकिस्तान  समुद्री  सुरक्षा  एजेंसी  द्वारा  घुतपंठ  को  घटनाएं

 804.  डा०  कृपासिध  भोई  :  वया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अरब  सागर  में  भारतीय  जल  क्षेत्र  में  पाकिस्तान  समुद्री  सुरक्षा  एजेंसी
 द्वारा  घुसगैठ  की  बढ़ती  हुई  घटनाओं  की  जानकारी

 यदि  तो  यत  छह  माह  के  दौरान  ऐसे  कितने  मामले  जानकारी  में  और

 ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  रद  :  भोर  पाकिस्तामी  श्मुद्री  सुरक्षा  एजेंसी  के  भारतीय

 समुद्री  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  की  कोई  चटना  नहीं  हुई  सरकार  को  गुजरात  के  समुद्री  तट  एर
 भारतोय  मछूआरों  को  परेशान  किए  जाने  की  घटनाओं  की  जानकारी

 तटरक्षक  पोतों  ओर  वायुयानों  की  गक्तें  बड़ा  दी  मई  श्वरकार  ने  इस  मामले  को

 मयिक स्रोतों के माध्यम से पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया 904 -
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 हर  उ
 शहरी  सहकारी  बेंकों  के  लिए  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  नीति

 805.  श्री  हरोश  नारायण  प्रभु  झांदये  :  वया  वित्त  सन्त्री  यह  बत्नाने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  शहरी  सहकारी  वैंकों  के  लिए  लाइसेंस  देने  की  नीति  को  उदार

 बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  संसवीय  कार्य  मत्र।लय  में  राज्य  संत्रो  अबशार  :

 और  भारतीय  रिजवं  बेंक  बेंककारी  विनियमन  1949  के  तहत  शहरी  सहकारी
 बैंकों  के  लिए  लाहसेंस  नीति  तैयार  करता  नए  शहरी  सहकारी  बैंकों  पर  सप्रिति

 ने  शहरी  सहकारी  बेकों  के  गठन  सम्बन्धी  नीति  में  कुछ  परिवरतंन  का  सुझाव  दिया  प्रस्तावित

 परिवतंन  शहरी  सहकारी  बेंकों  अपनाये  गये  संशोधिन  प्रविष्टि  बिन्दु  और  अर्थक्षमता  मान-दण्डों  पर

 निर्भर  कोई  परिवतंन  किये  जाने  शहरी  बैंकों  को  विद्यमान  लाइसेंसिंग  नीति  के  तहत
 लाइसेंस  दिया  जाता

 झूस  को  काली  मिर्च  का  निर्यात

 ६06.  श्री  कोड  कुन्नोल  सुरेश  :  बया  वाणिज्य  सण्छ्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  खुले  बाजार  में  काली  मिर्च  का  मूल्य  बहुत
 कम

 क्या  रूस  की  सरकार  ने  भारत  से  काली  मित्र  खरीदने  का  कोई  आश्वासन  दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 संत्री  प्रणब  पिछले  वर्षों  की  कीमतों  की  तुलना  में  कली  मिर्च  की

 थोक  ९ोमतों  में  गिरावट  और  उतार-चढ़ाव  की  प्रवृत्ति  देखी  गई

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भध्य  प्रदेश  को  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  सहायता

 807.  श्रो  खेलन  राम  जांगड़ं  :  जल-भूतल  परिवहन  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ,

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  1992-93  के  दोरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  सहायता  प्राप्स

 करने  हेतु  प्रस्तुत  की  गई  परियोजनाओं/योजनाओं  का  ब्योरा  क्या  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  योजना  तथा  परियोजना-बार  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की

 जल-भूतल  परिचहन  मम्शालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदीश  :  मध्य  प्रदेश

 सरकार  ने  वर्ष  199  2-93  के  दौरान  केरद्रीय  सड़क  निधि  के  अन्तगंत  कोई  स्कीम  प्रायोजित  नहीं  की  है  ।

 प्रश्न  नहीं
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 ?  1914

 प्रश्नों के  लिकिश  उसेर

 ]

 परिवहन  विकास  ह  | |  ।

 808.  थो  बिलास  म्तेमवार  :  क्या  जल-भूतल  परिथहन  मन्त्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सड़क  परिवहन  सम्बन्धी  विभिन्न  समस्याओं  पर  विचार-विमश  करने  के  लिए  मई

 दिल्ली  में  परिवहन  विकास  परिषद  की  बैठक  हुई

 यदि  तो  इसमें  जिन  समस्याओं  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  उनका  क्या  ब्यौरा

 णोर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  सस्त्रो  जगदोश  :  जी  हाँ  ।

 परिवहन  विकास  परिषद  की  बठक  में  लिए  गए  मुख्य  निर्णय  इस  प्रकार  हैं  :

 (i)  1-4-1993  राष्ट्रीय  परसिट-वाले  वाहमों  के  लिए  कम्पोजिट  फीस  को  बढ़ाकर

 (ii)

 प्रति  राज्य  प्रति  व  3000/-%०  तथा  प्रति  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रति  बे  1500/२०
 कर  दिया

 भविष्य  कम्पोजिट  फीस  की  दर्रों  को  प्रत्वेक  तीन  बर्षों  में  250  तक  बढ़ाया

 (1)  ट्रकवस  प्रचालनों  के  उत्पीड़न  को  रोकने  के  लिए  सख्त  कदम  उठाए

 (९)  दैनिक  जांच  को  रोकता  अन्तर्राज्यी य
 प्रचालन  पर  ट्रकों  की  जाँच  सीमा  चोकियों

 र्र

 पर  की  जाएगी  न  कि  राज्य  के  बाहनों  की  राज्य  के  अन्दर  जांच

 कभी  ही  की  जाएगी  |  वध  परमिटों  के  श्वाथ  चलने  वाली  स्टेज  करिज  बसों  की  जांच

 माह  में  केवल  एक  बार  ही  की  जाएगी  जब  तक  कि  विशेष  आरोप  न  अना
 कृत  तथा  परमिटों  के  वगर  चलमे  वाले  वाहनों  के  खिलाफ  निवारक  कार्यबाई  की

 जाएगी  ।

 (५)  राज्य  सरकारों  द्वारा  बेट  री  चालित  वाहनों  तथा  कम्प्र॑स्ड  गैस  वाहनों  को  प्रोत्साहित
 करने  के  लिए  सकारात्मक  उपाय  किए  जाएंगे  ।  जो  लोग  ऐसे  बाहुनों  को  व्यवसायिक

 वाहनों  के  रूप  में  चलाना  चाहें  उन्हें  स्वतन्त्र  परमिट  दिए  जाएंगे  तथा  उन्हें  अपनी

 पसन्द  के  मार्गों  पर  चलने  और  कितना  भी  किराया  वसूल  करने  की  अनुमति  होगी  ।

 उन्हें  पांच  वर्ष  तक  सड़क  तथा  यात्री  कर  के  भुगतान  सें  छूट  दी  जायेगी  ।

 (४)  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  आधार  पर  सभी  राज्य  परिवहन  विभागों  का  कम्प्यूट

 )

 करण  किया

 मोटर  बाहन  1988  में  संशोधन  किया  जायेगा  जिससे  राज्य  सरकारें

 स्टेज  करिज  परमिट  देने  में  अन्य  वर्गों  में  प्राथमिकता  दे

 घन  प्राप्त  करने  के  लिए  सड़क  निर्माण  को  सेक्टर  में  माना
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 (४5)  सड़क  क्षेत्र  के  लिए  आजंटन  तथा  केस्त्रीय  सड़क  निधि  में  वृद्धि  की  जानी

 (5)  6  महीने  के  अन्दर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  सभी  गति  अवरोधों  को  हटया  जानी

 इन  सिफारिशों  पर  सरकार  की  सकारात्मक  प्रतिक्रिया

 शीर्ष  निर्या्तेकों  सत्र  क्रोधार

 809,  श्री  पी०  सी०  थासस  :  क्या  वाणिण्य  सन््ज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  दप्त  शौ्ष  उत्पादक  निर्याताकों  द्वारा  किये  गये  निर्यात  कारों  का  ब्यौरा  क्या

 एक्स्पोर्ट  प्रोसेत्तिंग  जोन/मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  के  ऐसे  दो  शीर्ष  निर्यातकों  के  निर्यात
 कारोबार  का  ब्योरा  क्या  है  जो  दुलंभ  मुद्रा  क्षेत्रों  को  निर्यात  कर  रहे  और

 वीडियों  कंसेट  उद्योग  में  प्रमुख  उत्पादन  और  निर्यात  के  बारे  में  उनकी  मात्रा  और  उत्पादन

 मूल्य  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 बाजिम्य  सम्जो  प्रणव  मुखज!ो  )  :  देश  के  विनिर्माता-निर्यातकों  के  अलग-अलग  निर्यात
 कारोबार  के  आंकड़े  नहीं  रखे  जा  रहे  यह  उल्लेखनीय  है  कि  देश  में  इस  समय  14  चोटी  के  -

 व्यापार  धराने  हैं  और  उनके  निर्यात  का  एफ०  ओ०  बी०  मूल्य  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  इन

 निर्यात  आंकड़ों  में  न  केवल  विनिभित  उत्पादों  के  बल्कि  लोह  अयस्क  तथा  चीनी  जैसी  वस्तुओं  के  आंकड़े
 भी  शामिल  निर्यात  में  न  केवल  अपने  वितिमित  उत्पाद  ही  शामिल  हैं  बल्कि  उनके  सहायक  अथवा

 अन्य  विनिर्मात  के  उत्पाद  भी  शामिल  हैं  ।

 तथा  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विवरण

 जोडी  के  भ्यावार  धराने

 Airatctente  meatal  दब  ४ल्७४ए7४7एे"एस्क्स्"""भशश"शशशशशणशणणणणा खो
 ऋ०सं०  चोटी  के  व्यापार  घराने  का  नाम  बर्ष  निर्यात  का  मूल्य
 -

 2  हु  4
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 ।  ।  3  4

 8...  हिन्दुस्तान  लिवर  बम्बई  1990-91  154

 9.  भुवनेश्चर  274

 10.  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कलकत्ता  199!1-92  421

 11.  हैदराबाद  297

 12.  कुदरेमुख  आयरन  बंगलोर  328

 13.  नई  दिल्ली  +-वही  --  900

 14.  इंडियन  शुगर  एण्ड  जनरल  348

 समाचार  पत्नों  और  समाचार  एजेंसियों  के  कमंच्रारियों  के लिए  बेतन  बोर्ड

 810.  शो  धर्म  भिकम  :  क्या  अम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  समाचार  समाचार  एजेंसियों  के  कमंचारियों  क॑  लिए  एक  नये  बेतन
 बोर्ड  की  स्थापना  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  बोर्ड  की  स्थापना  कब  तक  की  जायेगी  ?

 अज  मम्जात्स्थ  के  राज्य  भरत्री  पी०  ए०  गौर  समाचार-पत्न  और
 सपम्ताचार  एजेंसी  कर्मंच्रारियों  लिए  एक  नया  वेतन  बोर्ड  गठित  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  सरकार  के

 विभा  राधीन  है  ।

 विदेशी  ऋणों  व  अनुदानों  की  प्राप्ति

 811.  थरो  संधक  शाहाबुह्ोत  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृत्रा  करेंगे  कि  ।

 1992  के  दोरान  विदेशी  ऋणों  का  कुल  कितनी  राभि  के  विदेशी  ऋण

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उपर्यक्त  में  से  कुल  कितनी  राशि  के  संध्थागत  ऋण

 उक्त  अवधि  के  दौरान  उपयुक्त  काम  से  कुछ  कितनी  राशि  के  वाणिज्यिक  ऋण

 उक्त  अंबक्षि  के  दौरान  विदेशी  अनुदानों-संस्थानों  अथवा  अन्यथा-ऋणों  के  माध्यम  से  कुल
 कितनी  राशि  प्राप्त  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  संस्थागत  तथा  वाणिज्यिक  ऋणों  को  वापस  लोटाने  के  कारण  कु
 कितनी  धनराशि  देश  से  बांहर  गई  ?

 विस  संशालय  सें  राज्य  संत्रो  और  संसदोध  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Wo  अबरार  :

 1992  के  दौरान  बिदेशी  ऋणों  का  कुल  प्रवाह  1246  करोड़  रुपए  होने  कर

 अनुमान  है  ।
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 1992  के  दौरान  उपर्युक्त  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  स ेलिए  गए

 ऋण  सहित  संस्थागत  ऋणों  का  प्रवाह  6130  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  है

 1992  के  दौरान  उपर्युवत  में  से  क्रेता  और  संभरक  ऋण  तथा  द्विपक्षी

 ओर  बहुपक्षोय  के  रूप  में  बर्गक्त  ऋण  के  भाग  को  शामिल  करते  हुए  वाणिज्यिक  क्रणों  का  अस्त:प्रवाह
 3121  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान

 1992  के  दौरान  विदेशी  अनुदानों  का  प्रवाह  593  करोड़  रुपए

 होने  का  अनुमान

 (3)  1992  के  दोरान  संस्थागत  और  वाणिज्यिक  ऋणों  के  कारण  कुल

 प्रवाह  5070  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान

 गुजरात  में  राजमार्गों  पर  पुल

 812.  श्री  महेश  कनो  डिया  :  जल  भूतल  परिथहुम  सन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 1991-92-%  दौरान  गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कितने  पुलों  का  निर्माण  किए  जाने
 का  प्रस्ताव

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कितने  पुलों  के  मरम्मत  का  का  चल  रहा  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  पुलों  की  मरम्मत  पर  व्यय  की  गयी
 राशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्र  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  वर्ष  1991-92  के

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  9  पूलों  का  निमणि  प्रारम्भ  बरने  का  प्रस्ताव  भा  ।

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्गो  पर  9  पुत्रों  की  मरम्मत  की  जा  रही

 गुजरात  सरकार  मे  सूचित  किया  है  कि  पुलों  की  मरम्मत  पर  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष

 के  दोरान  नीचे  दी  गई  राशि  व्यय  की  गई  :
 ा

 1989-90  28  32  लाख

 1990-91  73°31  लाख

 1991-92  60.50  लाख

 बिजली  घर  सबम्बन्धो  उपकरणों  के  लिए  येन  ऋण
 '

 813.  ओ  काशीराम  राणा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ढ

 कया  गुजरात  सरकार  ने  जापान  द्वारा  सप्लाई  किये  जाने  वाले  बिजली  घर  सम्बन्धी

 करणों  की  प्राप्ति  क॑  लिये  द्वितीय  गेत  ऋण  के  लिये  अनुरोध  क्रियਂ

 यदि  तो  इत  पर  केन्द्र  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  और  दि
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 यदि  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  तो  निणंय  शीघ्र  लेने  हेतु  क्या  कदम  उठाये
 गये  हैं  ?

 वित्त  मन्न्नालय  में  राज्य  मगत्री  और  संसदीय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  सनन््त्रो  अबवरार
 :  हां  ।

 यह  परियोजना  वित्तीय  वर्ष  1993-94  के  दौरान  25  अरब  येन  के  द्वितीय  ओ०  ई०  सी०  '

 एफ०  ऋण  के  लिए  जापान  सरकार  के  सामने  प्रस्तुत  की  गयी

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 तम्बाक  का  निर्यात

 814.  थरी  कोडीकुन्नोल  सुरेश  :

 श्री  जितेन्द्र  नाथ  दास  :

 क्या  बाणिज्य  भन््त्ो  यह  बताने  की  कृपा  कररंगे  कि  :

 क्या  सरबार  का  विचार  तम्बाकू  और  तम्बाकु  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के लिए
 कोई  पहल  करने  का

 |

 (a)  पदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उन  देशों  के  नाम  क्या  है  जिन्हें  तम्बाकू  हथा  उसके  उत्पादों  का  निर्यात  बिया  जाता
 और

 '

 पिछले  तीन  सालों  में  अलग-अलग  वर्ष-वार  कुल  कितनी  तम्बाक्  निर्यात  की  गई  तथा  उससे

 कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  की  गई  ?

 वाणिज्य  मंत्री  प्रणव  तथा  तम्बाक्  तथा  इसके  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने
 के  लिए  किये  गये  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  है  :

 प्ती०  वी०  तम्बाक्  और  इसके  उत्पादों  के  अभिज्ञात  बाजारों  में  व्यापारी  प्रतिनिधिमण्डल

 भेजना  ।

 तम्बाकू  और  इसके  उत्पादों  के  आयात  के  लिये  संयुक्त  समिति  की  बंठकों  के  जरिए
 सरकारों  से  बातचीत  करना  ।

 प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना  ।

 बाजारों  के  तम्बाकू  संगठनों  से  प्रतिनिधिमण्डल  भ्रामन्त्रित  करना  ताकि  उन्हें
 भारतीय  तम्बाक्  से  परिचित  कराया  जा  सके  ओर  भारतीय  नि्यातकों  के  साथ  विदा  र-विम्शे

 किया  जा  सके  ।

 तम्बाक्  और  इसके  उत्पाद  निम्नलिखिस  देशों  को  निर्यात  किए  जाते  हैं  :

 अविनिमित  तम्बाक्  :  आइरिस

 दक्षिण  बंगला

 201  .
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 7  1914  प्रश्मों  के  लिखित  उत्तर
 en ana OR  ROE YS Se TO

 सरकार  द्वारा  नई  आदधिक  नीति  आ  करने  के  बाद  से  एशिया  विकास  बेंक  भारत

 किन  प्रमुख  परियोजनाओं  को  घन  दे  रहा  है  ?

 वित्त  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  और  संसदोय  कार्य  सन्त्नालमं  में  राज्य  मस्ती  अबरार
 :  और  पिछले  दो  सालों  के  दौरान  एशियाई  विकास  बैंक  द्वारा  स्वीकृत  के

 ब्योरे  जिसमें  भारत  सरकार  द्वारा  शुरू  की  गई  आथिक  नीतियों  के  बाद  एशिया  विकास  बैंक  द्वारा

 पोषित  मुख्य  परियोजनाएं  भी  शामिल  के  ब्यौरें  नींचें  दिए  गए
 रा

 1991  परियोजना  का  नाम  राशि  अमेरिकी

 1.  भारतीय  तेल  निगम  ।  160.00  ४ਂ

 2.  द्वितीय  रेलवे  225.00

 3  गांधार  क्षेत्र  विकास  267.00

 4.  हाइड्ोकारबंन  क्षेत्र  कार्य क्रम  ऋण  ।  250.00

 892.00

 1992

 1.  वित्त  क्षेत्र  कार्य क्रम  300.00

 2...  विद्युत  दक्षता  क्षेत्र  >  250.00

 3.  ऊर्जा  संरक्षण  एवं  पर्यावरण  प्रवन्धन  147.00

 4.  कोयला  बन्द  रगाह  परियोजना  285.00

 982.00

 भारत  और  रूस  के  बोच  द्विपक्षीय  व्यापार  और  आथिक  समझौते

 816.  भरी  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  रूस  के  राष्ट्रपति  की  हाल  की  भारत  यात्रा  कै  दौरान  भारत  और  रूस  के  बीच  द्विपक्षीय
 ब्यापार  में  असंतुलन  सम्बन्धी  मुद्दों  तथा  अन्य  बड़े  आ्िक  मुद्दों  पर  चर्चा  हुई

 यदि  तो  की  गयी  चर्चा  का  ब्यौरा  क्या  है  और  रूस  के  साथ  वित्तीय  मामलों  पर
 कौन  से  समझौते  किये  और

 भूतपूर्व  सोवियत  संघ  के  साथ  पहले  के  स  मझौतों  की  तुलना  में  इनकी  क्या  स्थिति

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  और  संसदोय

 '
 कार्य  संब्रालय  में  राज्य  मंत्री  अवरार

 :  हां  !

 और  भारत  भोर  रूस  इस.घात  पर  सहमत  हुए  हैं  कि  1-1-9$  से  पुरानी  केन्द्रितं  रुपया
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 शुकओं  के  लिखित  उत्तर  26  1993

 अदाययी  व्यापार  केम्द्री  फिलिवरिल  शन्स  और  तकनीकी  ऋण  के  प्रावधान  सहित  समाप्त  कर  दी

 जाएगी  ।  इसके  द्विपक्षीय  ब्यापार  1992  में  हस्ताक्षरित  ब्यापार  करार  के  आधार  पर  किया

 जाएगा  जिसमें  दुलंभ  मुद्रा  मे ंअदायगी  पर  व्यापार  करने  की  व्यवस्था  इस  बात  पर  भी  सहमति  हुई
 फक  स्यापार  को  प्रतिपक्ष  व्यापार  अस्तु  खरीद  ओपरेशन  अथवा

 ब्वापारिक  सहयोग  के  किसी  अन्य  मान्य  अंतर्राष्ट्रीय  स्वरूप  में  किया  जा  सकता  अंततः  इस  बात  पर

 सहमति  हुई  कि  भारत  द्वारा  रूस  को  स्वीकृत  तकनीकी  ऋण  के  अनुप्रयुकत  शेप  का  1992  में  व्यापार

 प्रोटोकॉल  के  अन्तगंत  रूस  पक्ष  को  1993  में  भारत  से  आयात  के  लिए  उपलब्ध

 शपया-शबल  विनिमय  दर  के  मामले  और  रुबल  में  मृल्यवर्गित  पूर्व  सोवियत  समाजवादी  जनतनन््त्र

 संघ  के  भारत  को  रुवल  में  मूल्यबगित  ऋण  की  वापसी  अदायगी  के  सम्बत्ध  में  भी  यह  करार  हुआ  |  पूर्व
 ध्माजवादी  जनतन्त्र  संघ  ने  भारत  सरकार  को  भारत  में  रक्षा  और  नागरिक  दोनों  ही
 परियोजनाओं  के  लिए  अनेक  सरकारी  ऋण  दिए  थे  !  ये ऋण  रुबल  में  मूल्य-व्गित  थे  परन्तु  भारत  द्वारा

 इनकी  वाचघासी  अंदायगी  भारत  हारा  भारतीय  माल  के  निर्यात  द्वारा  रुपयों  मे  की  जानी  थी  |  रुपया  और

 रुबल  के  श्ीध  विनिसय  दर  की  वापसी  अदायगी  अनुसूची  का  निर्धारण  दोनों  देशों  के  बीच

 1978  के  प्रोटोकॉल  द्वारा  किया  जाता  था  इस  फार्मूले  में  16  मुद्रा  बास्वेट  के  सम्बन्ध  में  रुपए  के  मृल्य
 में  परिवतंंग  की  व्यवस्था  थी  परन्तु  इसमें  यह  परिकल्पना  की  गर्द  थी  कि  सरए  का  मूल्य  अपरिवर्तनीय

 होगा  ।  इस  फा्मले  के  अनुघार  रुबल  का  मूल्य  बढ़कर  |  रुपए  हो  गया  उस  समय  जब

 प्रोटोक.ल  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।  तब  1  रबल  55  रुपए  31.7874  था  उरा  समय  अंतिम  बार  विनिभयव

 दर  17-11-91  को  अधिसूचित  की  गई

 नए  स्रमझौते  में  रुबल  में  मल्य-वगित  ऋण  में  रुपए  मूल्य  का  निर्धारण  करमे  के  भिन्न  प्रणाली

 निर्धारित  की  गई  इस  करार  में  एक  1-4-1992  को  ऋण  की  प्रधान  राशि  को  रुबल  से  रुपए  में

 परिवर्तित  करने  की  व्यवस्था  जिसके  लिए  1-1-90  को  विनिमय  दर  का  उपयोग  किया  जाएगा  जैसा

 कि  1978  के  पुराने  प्रोटोकॉल  द्वारा  निर्धारण  किया  गया  है  (1  रुबल  +  19-9189  1-4-1992

 को  प्रधान  ऋण  को  मूल  राशि  को  भी  रुबल  से  रुपयों  में  परिवर्तित  किया  जाएगा  जिसके  लिए  1-4-92  की

 विनिमय  दर  का  प्रयोग  किया  जाएगा  जैसा  1978  के  प्रोटोकॉल  द्वारा  निर्धारण  किया  जाएगा  जैसा

 1978  के  प्रोटोकॉल  द्वारा  निर्धारण  किया  गया  (ewe = 31.7514  उपर्युकतत  परिकलन  के

 अनुसार  दोनों  राशियों  में  अन्तर  को  रुपए  में  निध॒ररित  किया  जाएगा  और  इसकी  वापसी  अदायगी  45  वर्ष

 में  वाधिक  क्िस्तों  में  बी  इस  पुन॑श्ननुसूचित  भाग  पर  कोई  ब्याज  नहीं  इस  को  5  वर्ष  की

 अवधि  के  लिए  रुपए  के  मूल्य  में  किसी  उत्तार-चढ़ाथ  के  विरुद्ध  कोई  संरक्षण  प्राप्त  नहीं  इसके  बाद

 इसे  एस०  डी०  आर०  से  सूचकांकित  कर  दिया  जाएगा  यद्वि  इस  पांच  बर्ष  की  अवधि  में  रुपए  को  औसत
 बाधिक  हास  3  प्रतिशत  से  अधश्विक  हो  जाता  इसी  प्रकार  की  पुनरीक्षा  प्रत्येक  5  बर्ष  के  अन्त  में  को

 ऋण का  गे  र-पुनं  अनुसूचित  भाग  रुपयों  में  ब  राशियों  में  जो  1-1-1990  को  विनिमय  दर  पर

 परिवर्तित  रबल  ऋण  के  समासुकरूप  यह  रॉशि  इसके  बाद  रुपयों  में  मूल्य-वरगित  मूल  और  ऋण
 के  इस  भाग  पर  ब्याज  की  अदायगी  भारत  द्वारा  उस  अनुसूची  के  अनुसार  की  जायेगी  जो  प्रत्येक  संगत
 सरकारी  ऋण  करारों  के  समय  प्रवृत्त  ऋण  के  इस  गेर-पुनंभनुचित  मांग  के  मूल  और  उस

 पर  ब्याज  के  सम्बन्ध  में  रुपए  में  अदायगियों  का  5  मुद्राओं  की  एस०डी०भआर०  वास्केट  के  रुपए  मूल्य  में

 भावी  परिवर्तनों  के  अनुरूप  रुपया  राशियों  को  समाधोजित  करके  संरक्षित  की  भारतीय  माल
 ओर  सेवाओं  के  निर्यात  के  लिए  ऋण  की  वापसी  अदायणगियों  के  उपयोग  सम्बन्धी  वर्तमान  प्रबन्ध  जारी

 मात्त्मक  रूप  में  1-4-92  को  श्रकामा  वश  कण  लगभन  9871  मिलियत  रबल  करार  के
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 |  1914  बवनों  के  लिखित  स्तर
 वर्क  +े

 अनुसार  1-4-92  को  प्रवृत  विनिमय  दर  पर  इस  राशि  को  परिवतित  करने  पर  31342  करोड़  रुपए
 की  राशि  बनती  इसी  बकाया  मूलधन  रशि  को  1-1-90  को  प्रवलित  विनिमय  दर  पर  परिवर्तित  क  रने

 पर  19660  करोड़  रुपए  की  राशि  बनती  इस  प्रकार  19660  करोड़  रुएए  की  बकाया  मूल  राक्षि
 ब्याज  सहित  अदायगी  की  वतं  मान  अदायगी  अनुसूची  के  अभुख्वर  की  जाकी  रहेगी  जबकि  11682  करोड़
 रुपए  की  राशि  को  45  वर्षो  में  पुनंअनुचित  किया  जाएगा  ।

 बिहार  में  फुल  का  निर्माण

 ]

 817.  भरी  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहुता  :  क्या  जल-जुल्ल  फरिकहन  गंधों  वह  बताने  की  कृपा  क रंगे
 किः

 क्या  बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  चरिष्ठी  और  क्या  मांड  और  कुज्जू  के बीच  जोर

 हेजारी  बाग  से  रामगढ़  तक  बनने  वाले  पुलों  पर  कार्य  लगभग  इस  बर्ष  पूर्व  शुरू  हुआ  था  लेकिन  अभी  तक

 पूरा  नहीं  हुआ

 यदि  तो  उक्त  पुलों  के  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  भोर

 सरकार  ने  कार  को  शीघ्रतिशीघ्र  पूरा  कराने  और  कुछों  को  जनता  के  लिए  खोलने  हेतु  क्या

 कदम  उठाये  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्ती  जनवदोश  :  से  सशक्त

 माननीय  सदस्य  का  आशय  राष्ट्रीय  पर  हजारी  दाब  रामगढ़  के  बीच  दुढ़ी  ओर  चौथाम  पर

 निर्माणाधीन  पुलों  से  ये  पुल  1987  में  शुरू  किये  यये  थे  लेकिद  सहेबों  को  प्रतिकूल  भू-वेज्ञानिक

 स्थितियों  और  ठेके  सम्बन्धी  कुछ  समस्याओं  के  कारण  अब  तक  पूरे  नहीं  हो  पाये  इन  पु्नों  को  झीघर

 पूरा  करवाने  के  लिये  आवश्यक  उपाय  किये  गये

 व्यापारियों  क ेलिए  शाप  छर  पोजना

 818,  थो  विलासराब  नागनाधराब  पूंडियार  :

 श्रो  पांडरंग  पुंडलिक  फुंडकर  :

 कया  क्ल  मंगो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  व्यापारियों  के  लिए  बनायी  मई  आयकर  योजना  पर  व्यापारियों  दी  प्रतिक्षिया

 गसंतोष  जनक  रही

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 वर्ष  1992-93  के  बजट  आंकलनों  कें  अनुमानित  क््यूजणी  की  तुसता  में  व्यापारियों  के  सिये

 बतायी  गई  इस  योजना  के  अन्तगंत  अब  तक  आयकर  की  कितती  छत  परक्षि  वसूल  की  गई

 (4)  इस  योजना  का  ध्माचार  पत्रों  ओर  अन्य  प्रचार  माध्यमों  से

 बिलज्ञापन  करने  पर  कितनी  धनरशि  खर्च  की  गई  और

 वेतन  पोगी  कर्म  बारियों  और  व्यापारियों  द्वारा  विवरणिका  न  भरने  पर  क्या  दण्ड  देने  का

 विचार  है  ?
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 प्रश्तों  क ेलिखित  उत्तर  26  1993
 न्सिजकम>»«-अ«ममभ«%»»»>क>++ नरक

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  वो०  चख्शेखर  :  आयकर  अधिनियम  की

 धारा  के  अधीन  छोटे  व्यापारियों  के  लिये  आनुमानिक  कर  योजना  के  विषय  में  प्रतिक्रिया  के
 परिमाण के  बारे  में  केवल  चालू  वित्त  वर्ष  के  अन्त  में  ही  पता  चल  सकेगा  ।

 इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 दिनांक  15  1993  तक  54.50  लाख  रुपए  की  राशि  की  बसुली  की  गई  है  जबकि
 वषे  1992-93  के  बजट-प्राक्लन  में  140  करोड़  रुपए  की  देसुली  होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 इस  योजना  के  विज्ञापन  पर  अनुमानित  व्यय  1.22  करोड़  रुपये

 (5)  यह  योजना  केवल  खान-पान  गृहों  तथा  अकुशल  धंधों  में  लगे  हुए  ब्यवितयों
 के  लिए  यह  योजना  वेतन-भोगी  करमंचारियों  पर  लागू  नहीं  होती  चूंकि  यह  योजना  वैकल्पिक
 इसलिए  किसी  दण्ड  की  व्यवस्था  नहीं  की  यई  है  ।

 .
 क्षररण  सिह  समिति  को  सिफा  रिशें

 ]  ॒

 819.  डा०  बाई  ०एस०  राणशेलंर  रेहडो  :

 थ्री  जीवन  शर्मा  :  .

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 रक्षा  ध्ययं  और  आधुनिकीकरण  के  माध्यम  से  आत्मनिर्भरता  तथा  विदेश  सहयोग  से ः
 स्वदेशीकरण

 की  संदर्शी  योजना  से
 सम्बन्ध  में

 अहण  सिंह  समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने
 सम्बन्धी  स्थिति  क्या

 उन  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  मिन््हें  स्वीकार  करके  कर्यान्वित  कर  दिया  गया  और

 इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  राशि'की  बचत  होगी  ?

 रक्षा  मन््त्तो  शरद  :  भौर  सरकार  ने  आर्थिक  उपायों  से  सीधा  सम्बन्ध
 रखने  वाली  रक्षा  व्यय  समिति  की  अनेक  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  निर्णय  लिया  इन
 सिफारिशों  में  तेल  एवं  स्ने  हुक  और  परिवहन  सम्बन्धी  व्यय  में  कटौती  प्रशिक्षण
 कार्यक्रमों  को  युक्तिसंगत  माल-व्यवस्था  आदि  करना  शामिल  आत्मनिरभरता  प्राप्त  करना
 और  आवश्यकता  पहने  पर  विदेशी  सहयोग  से  देशीकरण  के  लिये  प्रयास  करना  एक  निरन्तर  चलने  वासी
 प्रकिया  है  ।

 '

 रक्षा  व्यय  समिति  की  प्षिफारिशों  को  कार्यान्वित  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  कितनी
 बचत  हुई  इस-बारे  में  निश्चित  रूप  से  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 अनुषंगी  इस्पात  क्षेत्र पर  निर्यात  उपकर

 820.  श्री  प्रफुल  पटेल  :  क्या  वाणिज्य.मत्नी  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अनुषंगी  इस्पात  क्षेत्र  पर  निर्यात  उपकर  लगाने  का  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  निर्णय  लिया  है  ?

 212



 2  1914  प्रश्मों  के  लिखित  रत्तरे

 बाणिज्य  मन््त्री  प्रणव  तथा  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 हं  जीनियरी  माल  निर्यात  सहायता  निधि  में  उपलब्ध  घनराधि  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत

 प्रतिपृ्ति  योजना  के  तहत  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  सरकार  विभिन्न  विकल्पों

 का  पता  लगा  रहो  जिसमें  देश  में  उत्पादित  सभी  लोह  तथा  इस्पात  उत्पादों  पर  ई०  जी०  Fo  ए०  एफ०
 उपकर  खगाना  शामिल

 संस्थागत  ऋण  का  वितरण

 ]
 821.  श्री  शिवरांज  सिह  चौहान  :  क्या  वित्त  मन्त्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  देश  में  संस्थागत  ऋण  वितरित  किए  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  राज्य-वार  तथा  वर्ष-वार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 बिल  सम्मालय  में  राज्य  मन््त्री  और  संसदीय  कार्य  भन्त्रालय  के  राज्य  सम्प्रो  अबराश
 :  जी  हां  ।

 वर्ष  1989-90,  1990-91  और  199  1-92  के  दौरान  उन  सभी  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा

 संवितरित  सहायता  का  राज्य-बार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  जो  उद्योगों  को  ऋण  प्रदान

 करते

 क्यिरण

 वर्ण  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  सभी  बिशोय

 संस्थानों  द्वारा  संवितरित  शाज्यवार  सहायता

 राज्य  1989-90  1990-91  |  1991-92

 2  5  4  5
 कनन्न  एप  ण्फ्य््््््््््म््स्तक्णश्ण्झश-+-फफफफफस स  फ:फउकफक्कक्नस्््््ेेन»-

 आन्ध्र प्रदेश 725.7 2. अरुणाचल प्रदेश 3, असम 64.2 78.3 4. बिहार 224.6. 329.5 5. गोवा 84.4 90.3 6. ग्रुजरात 7. हरियाणा 336.8 369.7 8. हिमाचल प्रदेश . 79.4 9. जम्मू व कश्मीर 55.7 52.7 20, 498.3 « 667.6 820.4



 ८  के  लिखित  उत्तर  26  1993
 न्(शाकक»रकक++-मानककननभााकवाका+नकाक  नानक  ७५»  ५»  «3  »७भराकाभभ५  ०५6७७  ५.६५  कक  ४+  दे  >>  जक»  ४+७७५  3»  enema  कम  +फाकमकक++

 1  2  3  4  5

 11.  केरल  220.3  239.3  310.0

 र  12.  मष्य  प्रदेश  460.6  666.2  710.8

 13.  महाराष्ट्र  1840.6  2317.0  3830.2

 14.  मणिपुर  9.6  4.5  4.2

 15.  मेघालय  12.0  8.4  4.9

 16.  मिजोरम  4.7  4.0  2.0

 17,  नागालैंड  4.3  3.6  2.7

 18.  उड़ोसा  196.5  320.2  337.2

 19.  पंजाब  401.5  399.6  390.8

 20.  राजस्थान  327.8  468.2  609.3

 21.  सिककम  3.4  4.6  4.8

 22.  तमिलनाडु  925.1  1025.5  1252.5

 23.  त्रिपुरा  3.6  2.4  2.8

 24,  उत्तर  प्रदेश  8&13.1  964.6  1159.3

 25.  पश्चिम  बंगाक  484.9  480.3  518.3

 26,  संघ  राज्य  क्षेत्र  894.  6.  220.3  793.4

 अंडमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह  0.2  0.4  0.2

 दिल्ली  135.9  143.0  672.7.

 दमन  और  दीव  3.2  3.6  7.2

 दादरा  व  नागर  हवेली  21.0  22.1  20.9

 चंडीगढ़  10.4  7.9  111.1

 लक्षद्वीप  न
 ना  0.3

 पांडिबेरी  23.9  43.3  81.0

 बोग  8963.3  11079.0  15152.3

 कथि  वस्तुओं  कह  निर्यात

 822.  भो  हरोश  तारायब  प्रभु  अरंदये
 :  गया  दिक्ष  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  कृषि  धस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  की  कीई  संभावना

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  अनुमातित  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कौई  सीति  तेयार  की  और

 यदि  तो  आठवीं  योजनाबचध्धि  के  दौरान  नियति  के  लिए  विन-बि.स  कृषि  वरतुओं  को

 घुना  गया  है  ?

 बाजिज्य  मंत्री  प्रणव  :  से  सरकार  ने  देश  से  प्रसंस्कृत  मदों  सहित  कृषि
 उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  उद्देश्य  स ेनीतिगत  वातावरण  तैयार  करने  के  लिए  जो  विभिन्न  उपाए  बिए

 हैं  उनमें  ये शामिल  उदारीकृत  विनिमय-दर  प्रबन्ध  योजना  की  प्रदान  (2)  कृषि
 क्रियाकलापों  को  आयात-निर्यात  नीति  में  एक  विनिर्माण  क्रियाकलाप  के  रूप  में  परिभाषित  करना  (3)  कृषि

 एवं  खाद्य  उत्पादों  के  निर्यात  पर  अनिवाय॑  लदान-पूर्व  निरीक्षण  की  कुछ  खास  शर्तों  के  अध्यधीन  समाप्त

 (4)  मसालों  के  संबंध  में  उपकार  की  दरें  दिनांक  ।  1992  से  युक्ति  संगत  बनाई  गई  हैं
 और  वर्ष  199  2-93  के  सिए  कामीमिय  के  निर्याश  पर  उपकार  से  छूट  दी  गई  है  |  उपर्मृक्स  उपायों  के

 विभिन्न  बोर्ड  और  प्राधिकरण  विदेशों  में  आयोजित  प्रदरशंनियों  में  सहभ।गिता  करते  हैं  भौर

 भारतीय  माल  के  निर्यात  संवर्धन  के  उद्देश्य  से अन्य  देशों  के  आयातकों  के  साथ  पारस्परिक  बातचीत  के

 लिए  कंता-विक्रेता  बैठक  आयोजित  करते  इसके  बोढ/प्राध्रिकरण  उत्पादकों  को  उनके

 उत्पादों  के  उत्पादन  और  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  में  सहायता  करते  हैं  और  निर्यात  प्रयासों  के  सुधार  हेतु
 भारतीय  उत्पादों  के  ब्रांड  नाम  स॑वर्धन  में  सहायता  प्रंदान  करते  किन्तु  सरकार  कौ  नीति  यह  है  कि

 कृषि  वस्तुओं  का  निर्यात  संवर्धन  इस  तरीके  स ेकिया  जाएं  कि  आम  जनता  के  उपभोग  की  मर्दों  की  धरेशू्
 उपलब्धता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़े  ।

 कृषि  वस्तुओं  के  लिए  लक्ष्य  वर्ष  1991-92  की  कीमतों  के  आधार  पर  6519  करोड़  te.

 निर्धारित  किया  गया  है  जिसे  आठवीं  योजनावधि  के  अन्त  (1996-97)  तक  प्राप्त  किया  जाना

 कृषि  वस्तुओं  में  फलों  तथा  सब्जियों  आदि  जंसी  अनेक  मर्दे  आती

 इनकी  अलग-अलग  देशों  में  ललग-अलग  भांक्षा  मैं  मांग  हीती  भारतीय  कृषि  वस्तुओं  के  लिए  प्रमुख
 बाजार  ये  हैं--यू  संयुक्त  राज्य  अमरीका  और  पश्चिम  एशिया  ।

 क्षीणा  भक्तली  का  निर्यात

 823.  श्री  जें०  घोषकाराव  :  वदा  जिस  मंसी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बच  भाश्त  द्वारा  किये  गये  झींगा  मछली  निर्यात  ब्यापार
 का  ब्योरा  क्या

 क्या  भारत  द्वारा  निर्यात  व्यापार  के  विए  अकली  का  अधिक  दोहन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  सरकार  का  इस  प्रथत्ति  की  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 क्या  आठवीं  योजना  के  दौरान  आन्य  ब्देश  के  तटबर्तो  क्षेत्रों  में  गहरे  समुद्री  मात्स्यिकी
 ओर  छोटे  माव्स्यिकी  पत्तनों  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजनाथ  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  |

 वाजिज्य  मंत्री  प्रजन  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  से  निर्यात  किए  गये
 झींगे  निम्नलिखित

 मई



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  26  1993

 सात्रा  मूल्य

 1989-90  57819  463.31

 1990-91  62395  663.33

 हैं  1991-92  70080  975.43

 और  झींगा  स्रोतों  पर दबाव  कम  द.रने  के  लिए  सरकार  मत्स्य  पालन  के  तरीके  और

 रूप  से  मछली  पकड़ने  को  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ।

 जी

 (३)  प्रश्न  नहीं

 पश्चिम  बंगाल  में  कारखानों  का  बंद  किया  जाना

 824.  श्रोमती  गौता  मुखर्जो  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में.कितने  कारखाने  बन्द  किये  गए

 इसके  परिणामस्वरूप  कितने  कामगार  बेरोजगार  हो  गये  और

 स्वैच्छिक  सेवानिवृति  लेने  वाले  कामगारों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  कितने  लोगों  को  वास्तव

 में  बह  प्रतिपृति  धन  राशि  दी  गई  है  जिसका  वादा  किया  गया  था  ?.

 श्रम  संत्रासय  के  राज्य  मन््त्री  पो०  ए०  संगसा  :  से  सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है
 ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  ;

 11.32  भ०  पू०

 तित्परजात  लोक  सभा  दोपहर  12  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 लोक  सभा  12.01  स॒०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई

 महोदम  पीठासीन

 )

 क्रो  सदन  लाल  अध्यक्ष  ये  पहले  माफी  तीन

 मांगे  हैं
 "  में  पुलिस  कमिश्तर  नहीं  रह  सकता

 झी  फ्लचन्द  वर्मा  :  इन्होंने  लोकतन्त्र  की  हत्या  की  '*

 अध्यक्ष  सहोदय  :  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  श्री  प्रणव  मुखर्जी

 )
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 मनन  नननममम-++«+

 म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 रबड  कोट्टायम  का  वर्ष  1991-92  2  का  वाधिक  प्रतिवेदन  और

 कार्यकरण  की  सरकार  हारा  समोक्षा

 वाणिए्य  मंत्री  प्रणय  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 (1)  रबड़  कोट्टायम  के  वर्ष  199  1-92  के  वःपधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 रबड़  कोट्टायम  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखो  गई  ।  देष्षिए  सं०  3408/93  8/93  |

 (2)  कृषि  तथा  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्ताद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  क॑  वर्ष  1991-92  [-92  ६

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखा  परीक्षित
 लेखे  ।

 कृषि  तथा  प्रसंस्कृत  ख|द्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  वर्ष  1991-92  के
 कार्यंकरण  की  प्रकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (3).  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  3409/93]  /93]

 (4)  इंजीनियरिंग  निर्यात  संवर्धन  परिषद  कलबत्ता  के  वर्ष  1991-92  के  वाधषिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेबा  परीक्षित  लेख  ।

 इंजीनियरिंग  निर्यात  संवर्धत  परिषद  कलकत्ता  के  वर्ष  1991-92  कार्यकरण  की

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 (5)  उपर्युक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  3410/93]

 सड़क  स्कन्ध  तकनोकी  भर्तों

 जल-भूंतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदोश  :  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद
 309  के  परन्तुक  के  अन्तगंत  जारी  सड़क  स्कन्ध  तकनीकी  भर्ती  1992
 जो  8  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिमूचता  संख्या  सा०  का०  नि०  9  में  प्रकाशित

 हुएं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 प्रिंयालय  में  रखी  गईं  ।  देखिए  सं०  3411/93]

 _  कैसीप  सरकार  उद्यम  के  ओद्योगिक  और  वाणिज्य

 ह  उपक्षमों  का  वर्ष  1991-92  का  वाधिक  प्रतिवेदन

 साले  संसोधन  विंकांस  संत्रालय  कार्य  एवं  खेल-कूद  विभाग  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदोय

 क
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 27



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  26  1993
 anaes

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मकुल  :  मैं  श्रीमती  कृष्णा  साही  की  ओर  से  निम्नलिखित
 पत्र  सपभापटल  पर  रखता

 केन्द्रीय  सरकार  उद्यम  के  लिए  व्ष  1991-92  |  से  111)
 ओऔद्यागिक  और  वाणिज्यिक  उपन्रमों  के  कार्यब.रण  के  बारे  में  वाधिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  देखिए  सं०  3412/93]

 सीमा  शुरु्ऋकर  1962  को  धारा  154  के  अन्तर्गत  अधिसुचनाएं

 मानव  संसाधन  दिकास  सप्तालय  कार्य  एवं  खेल-कद  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीव

 कार्य  मंत्रालय  में  राष्य  मंत्री  मुधुल  श्री  एम०  वी०  खन्द्रशेखर  मूर्ति  की  ओर  मैं

 निम्नलिखित  पत्त  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 सा०  का०  नि०  917  जो  11  1992  के  भारत  के  राजपन्न  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिसके  द्वारा  2]  1990  की  अधिसूचना  संख्या  शु  में

 कतिपय  संशोधन  किये  गये  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  944  और  सा०  का०  नि०  945  जो  24  1992  के

 भारत  के  राजपत  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  अधिसुचत्ता  में  वणित  कतिपय

 शर्तों  को  पूरा  करने  पर  लीजਂ  के  आधार  पर  आयातित  वायुयानों  के  आयात  पर  मूछ
 सीमा  शुल्क  को  रियायती  दर  प्रदान  करना  तथा  उपषंगी  सीमा  शुल्क  से  छूट  प्रदान  करना

 है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  946  जो  28  दिसम्बर  1992  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित

 हुए  ये  तथा  जिनके  द्वारा  निर्षात  संवर्धन  पूंजी  माल  स्कीम  के  अन्तगंत  आयातित  पूंजी
 माल  सीमा  शूल्क  की  रियायती  दरों  से  सम्बन्धित  20  1992  की  अधिसूचना
 संख्या  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  है  तथा  एक  व्यास्यात्मक

 जशापन  ।

 सा०  का०  नि०  947  और  948  जो  28  1992  के  भारत  के
 राजपत्न  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  अधिसूचना  में  विनिर्दिष्ट  माल  को  उस  पर  उदग्रहणीय
 सीमा  शुल्क  और  उदग्रहणीय  सम्पूर्ण  अतिरिक्त  तथा  अनुषंगी  सीमाशुल्क  से  छूट  देना  है
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  शापन  ।

 सा०  का०  नि०  33  तथा  स्ा०  का०  नि०  34  जो  27  1993  के
 भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  ऐसी  व्यवस्था  करना  है
 जिससे  कि  भूटान  की  राजकीय  सरकार  ही  नहीं  बल्कि  भूटान  की  प्राइवेट  पार्टियां  भी
 आयातों  तथा  निर्यातों  का  शुल्क  मुक्त  पारगमन  कर  सके  और  उस  पर  उदग्रहणीय

 अनुषंगी  सीमा  शुल्क  की  अदायगी  से  छूट  दी  जा  सके  तथा  एक  व्याब्यात्मक

 सा०  का०  ति०  52  ओर  सा०  का०  नि०  53  जो  8  1993  के  भारत
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 के  राजपत्  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  चान्दी  जश्  उसका  भारतीय  मूल  के  किसी
 यात्री  द्वारा  या  ऐसे  किसी  यात्री  द्वारा  जो  पासपोर्ट  1967  के  अधीन  एक
 विधिमान्य  पासपोर्ट  का  धारक  भारत  में  यात्री  सामान  के  रूप  में  आयात  किया

 500  रुपये  प्रति  किलोग्राम  से  अधिक  मूल  सीमा  शुल्क  और  सम्पूर्ण  अनुषंगी  शुल्क  से  छ्ट
 देने  के  बारे  में  ह ैतथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 यात्री  सामान  1993  जो  8  1993  के  भारत  के  राजपत्न  में

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  54  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याव्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 आवास  अंतरण  1993  जो  8  1993  के  भारत  के  राजपत्न  में

 मधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  55  ()  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 सा०  का०  नि०  56  जो  9  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे

 तथा  जिनका  आशय  भारत  में  आने  वाले  यात्तियों  द्वारा  असबाब  के  रूप  में  आयात  की  जाने

 बाली  35  विनिर्दिष्ट  मदों  पर  मूल्यानुसार  105%  की  रियायती  शुल्क  दर  निर्धारित

 करना
 में  रखे  गए  ।  देखिए  सं०  3413/93]

 (2)  आयकर  1961  की  धारा  296  के  अन्त्गंत  मायकर

 1993  जो  5  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संस्या  का०

 आ०  27  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तया  अंग्रेजी

 में  रखो  गईं  ।  देलिए  सं०  3414/93]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  ओर  नमक  निमम  1944  की  धारा  38  की  उपधघारा  (2)  के

 अन्तगंत  अधिसुचना  संख्या  902  जो  30  1992  के  भारत  के

 राजपत्  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  28  1967  की  अधिसू  बना
 संख्या  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।
 में  रखो  देखिए  3415/93] ]

 (4)  जीवन  वीमा  निगम  1956  की  धारा  29  के  अन्तगंत  भारतीय  जीवन  बीमा

 निगम  के  बाईसवे  मूल्यांकन  प्रतिवेदत  3।  1992  की  तिथि  के  अनुसार  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखी  देल्िए  सं०  3416/93]

 (5)  भारतीय  निवेश  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1991-92  के  वापिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अग्रेजी  संस्क  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  निवेश  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  देलिए  3417/93] |]
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 (6)  जीवन  बीमा  निगम  1956  की  धारा  29  के  अन्तर्गत  भारतीय  जीवन

 बीमा  निगम  के  1992  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  याधिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  3  1992  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 ।

 प्रिंयालय  में  रखा  देखिए  शं०  3418/93]

 (7)  स्वर्ण  बाण्ड  और  1993  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के

 अन्तर्गत  स्वर्ण  बाण्ड  योजना  1993  को  जो  18  1993  के  भारत  के  राजपत्  में

 अधिसूचना  संख्या  76  में  प्रकाशित  हुई  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।  ु
 में  रखो  गई  ।  देखिए  सं०  3419/93]

 (8)  लोक  ऋण  1946  के  नियम  4  के  खण्ड  के  अन्तर्गत  जारी  अधियुचना  संख्या
 77  जो  18  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई

 थी  तथा  जिसके  द्वारा  लोक  ऋण  1944  का  अंतरलिखित
 के  प्रयोजनाथं  सरकारी  सुरक्षा  का  प्रारूत  को  विनिदिष्ट  किया  गया  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  सं०  3420/93]

 नौबीं  ओर  दसवीं  लोक  सभा  के  विभिन्न  सत्रों  के दोरान  किए  गए
 विभिन्न  बखनों  और  परिवच्ननों  पर  सरकार

 हारा  की  गयी  फायंवाही  दशने  वाला  विवरण

 सासव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  एवं  खेल  कूद  में  राज्य  मंत्रो  तथा  संसदोष

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मुकुल  थ्रो  रंगराजन  कुमारमंगलमा  की  ओर से  मैं

 नौवीं  और  दसवीं  लोक  सभा  के  विभिन्न  ्त्नों  के  दौरान  दिए  गए  विभिन्न  वचनों  और

 परिवचनों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  दर्शाने  वाले  निम्नलिखित  विवरणों  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :  --

 विवरण  संख्या  31  --  आठवां  2)  1987

 में  रस्ता  देखिए  संख्या  3421/92]

 विवरण  संख्या  3  1988

 प्रिंधालय  में  रखा  देखिए  संस्या  3422/92  ]

 विव्वरण  संख्या  27  न
 ग्यारहवां  देखिए

 में  रखा  देखिए  संख्या  3423/92  |

 विवरण  संख्या  24  वारहवां  1988

 में  रखा  बेलिए  संध्या  3424/92  |
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 विवरण  संख्या  25  +तैरहवां  1989  आठवीं  लोक  सभा
 ,  में  रखा  देखिए  सरुया  3425/92  ]

 विवरण  संख्या  20  देखिए  9

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल  3426/9  2]

 विवरण  संहक्षया  17  1989

 में  रखा  देखिए  संख्या  342
 7/92]

 विवरण  धंर्या  दूसरा

 प्रिंयालय  में  रखा  देलिए  संख्या  टी  342  8/93]
 विवरण  संख्या

 में  रखा  देखिए  संस्या  3429/92]
 विवरण  संब्या  13.  1990

 में  रखा  वे  लिए  संख्या  343
 30/93)

 विवरण  संदझया  12  1991  ]  नौवीं  लोक  सभा

 प्रिंधालप  में  रखा  देखिए  संख्या  एल  343  /92]
 विवरण  संख्या  11  1991  |

 प्रिंचालय  में  रखा  देखिए  संख्या
 3432

 विवरण  संख्या  8  +-  दूसरा  [

 में  रखा  देखिए  संख्या  343  ३/१३]
 विवरण  संख्या  6

 में  रखा  देखिए  संख्या
 3434/92]

 विववण  संख्या  4  1992

 प्रिंघालय  में  रखा  देखिए  संख्या  3435/92]
 विवरण  संख्या  1  1992.  दसवीं  लोक  सभा

 में  रखा  देखिए  सं०
 3३436/92]

 )

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  सभा  2.00  म०प*  पर  पुनः  समबेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती
 भ०  प०

 शत्पश्चात्  लोक  सभा  2.00  के  लिए  स्थगित  हुई
 2.00  भ०  १०

 भोजन  के  पश्चात्  लोक  सभा  2.00  स०  प०  पर  समबेत  हैई
 जिध्यक्ष  महोदय  पीठासोन
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 शक्ष्य  सभा  से  सन्देश  26  1993

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  हमारी  तीन  मांगें  जब  तक  हमारी  वे

 मांगें  नहीं  मानी  जायेंगी'*  '  तो  पुलिस  कमिश्नर  को  हटाया

 नुबाद  ]

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  क्या  यह  भारतीय  जनता  पार्टी
 के  साथ  नया  समझोता

 )  ’

 श्री  तरित  बरण  तोपदार  सभा  जारी

 ]

 शो  बलराज  पासी  :  लोकतन्त्र  की  हत्या  की  जा  रही  तक

 हमारी  मांगें  नहीं  मानी  तब  तक  हम  यह  सदन  चलने  नहीं  देंगे  ।

 2.01  म०  प०

 समय  श्री  बलराज  पासी  ओर  कुछ  अन्य  माननोय  सदस्य

 सभा  पटल  के  निकट  फर्श  पर  खड़े  हो  गये  ।]

 अध्यक्ष  सहोदय  :  सभा  3.30  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्गगित  होती  है  ।

 2.03  म०  To

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  3.30  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 3.34  म०  प०

 लोक  सभा  3.34  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई

 तारा  सिह  पीठासीन

 राज्य  सभा  से  संदेश

 सभापति  महोदय  :  महासचिव  र/ज्य  सभा से  प्राप्त  संदेश  की  सुचना

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  सभा  को
 देवी

 सभा  के  प्रक्रिया  तृथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  को  उपबन्धों  के
 घरण  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  23  1993  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित  लोक  अभिलेख  -

 1993  की  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश  हुआ
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 7  1914  गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 ओर  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 3,3  2  म०  प०

 राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारित  लोक  अभिलेख  विधेयक

 मैं  राज्य  सभा  द्वारा  23  1993  को  यथा  पारित  लोक  अभिलेख  विधेयक  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 3.35  भ०  १०

 गर  सरकारो  सदरयों  के  विधेयकों  और  संकल्पों  संबंधी  समिति

 च्ौदहयां  प्रतिवेदन

 श्री  पो०  सी०  थामस  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  24  1993  को  सभा  में  प्ररतुत  किये  गए  गैर-सरकारी  सदस्यों  के

 विधेयकों  और  संकह्पों  सम्बन्धी  समिति  के  चौदहवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”
 ,

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 यह  सभा  24  1993  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गये  गेर-सरकारी  सदस्यों  के
 विधेयकों  और  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  चौदहवें  प्रतिवेदन  से  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  |

 3.34;  म०  प०

 मुस्लिम  स्वीय  विधि  थिथेयक*

 2  में

 '
 श्ली  सेपद  शाहाबुद्दीत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 ह

 मुस्लिम  स्वीय  विधि  अधिनियम  1937  में  ओर  संशोधन  करने  वाले

 विधेवक  को  पुरःस्वापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 सभापति  महोदम  :  प्रश्न  यह

 मुस्लिम  स्वीय  विधि  अधिनियम  1937  में  और  संशोधन  करने  बाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्घी  कृत  हुआ  ।

 *  दिनांक  26-2-93  के  भारत  के  भाग  2,  खंड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 है₹-तरंकारी  सेदस्पों  के  विधेयकों  26  1993

 और  संकदयों  सम्बन्धी  समिति

 श्री  संयद  शाहाब॒ददोन  :  मैं  विधेयक  पुर.स्थापित  करता  हुं  ।

 3.36  स०  प०

 मणिपुर  उच्च  न्यायालय  विधेयक

 श्री  याइसा  सिंह  युमनाम  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 मणिपुर  राज्य  के  लिए  एक  उच्च  न्यायालय  की  स्थापना  का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 मणिपुर  राज्य  के  लिए  एक  उच्च  न्यायालय  की  स्थापना  का  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  को  पुर  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  याहमा  सिह  युमनाम  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं

 43.6)  में०  प०

 विशेष  शेक्षणिक  सुविधाएं  को  रेला  के  नीये  रह  रहे
 माता-पिता  के  बच्चों  के  विधेयक  *  *

 श्री  दिलोप  भाई  संघानी  :  मैं  प्रत्ताव  करता  हूं  कि  गरीबी  की  रेखा  के  नोचे  रह  रहे
 माता-पिता  के  बच्चों  के  लिए  विशेष  शैक्षणिक  सुविधाएं  तथा  अन्य  मामलों  सम्बन्धी  विशेयर्क  के  पुरः
 हथापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 बभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  माता-पिता  के  बच्चों  के  विशेष  शैक्षणिंक  सुविधाएं
 तथा  अन्य  मामलों  सम्बन्धी  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 भी  दिलोप  भाई  संघानो  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 * दिनांक  ना»  के  मनन  न  न  नम  मनन  असाधारण  नजक  केक
 *  दिनांक  26-2-93  के  भारत  के  राज्य  असाधारण  भाग  2,  खंड  2,  में  प्रकाशित  ।

 **
 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित  ।

 we  दिवांक  26-2-93  के  भारत  के  में  प्रकाशित  ।



 TPR, LOLA
 सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 रा
 और  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 3.37  गण  प० ह  ह
 लोक  नियोजन  का  अधिवासिक  अपेक्षा

 और  विधेयक

 भरो  सेपद  शाहाबुह्वोन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि लोक  नियोजन  कै  लिए  अधिवासिक

 अपेक्षा  तथा  स्वेभांतेरेगॉयंत  निर्धारित  करने  सम्बन्धी  विधेयक  के  पुरःस्थापित॒  करने  की  अनुमति  दी
 जाये  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 लोक  नियोजन  के  लिए  अधिवासिक  अपेक्षा  तभा  स्थानांत्रभीयता  निर्शारित  करने

 सम्बन्धी  विधेयक  को  पुर:स्थापिद  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ

 भरी  सेयद  शाहाबुद्दोत  :  मैं  विधेयक  स्थापित  करता

 3.38  म०  प
 ः  ह

 लमाल  के  आथिक  रूपेण  कमजोर  वर्गों  हेतु  आरक्षण  शिक्षा

 तथा  सरकारों  विधेयक

 श्री  सेयद  शाहाबुद्दीन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हें  कि  समाज  के  विभिन्न  अधिक  रूपेण

 कमजोर  वर्गों  क ेलिए  उऊुच  शिक्षा  सका  सरकारी  नियोजन  में  आरक्षण  का  प्रावश्चान  करने  वाले  विधेयक
 को  स्थापित  करैंने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 के  विभिन्न  आथिक  रूपेण  कमजोर  वर्गों  के  लिए  उच्च  शिक्षा  तथा  सरकारी
 नियोजन  में  आरक्षण  का  प्रावज्यान  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  .
 जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 श्री  संयव  शाहाबुद्दोन  :  मैं  विधेयक  स्थापित  करता  हूं  ।

 3  38;  म०  १०

 सुसिषस  छत  विंड्छेह  पर  अधिकार  संशोधन  विधेयक
 के  बतंसान  पूरे  माम  आदि  के  स्थान  पर
 गए  पूरे  नाम  का

 सब  शाहाबद्दीक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मुस्लिम  स्त्री  विच्छेद  पर  अधिकार
 Or

 #  दिनांक  26-2:93  के  भारत  अंतर  में  प्रकाशित  । में
 4४:



 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  26  1993

 और  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति
 नबी  ane

 में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  इथापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाये  ?

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 स्त्री  विच्छेद  पर  अधिकार  अधिनिम्  1986  में  संशोक्न

 करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जादे  ?

 प्रस्ताव  स्थीकत  हुआ  ।

 क्री  संयद  शाहाबबदोन  :  मैं  विधेयक  स्थापित  करता

 3.39  भ०  प०  पु

 संविधान  जिजेषक*

 30  में

 शो  बो०  अकबर  पाशा  :  मैं  प्रस्ताव  हूं  कि  भारत  के  संविज्ञान  में  जौर  संदोधनम

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 लभापति  भहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  फो  पुरःसस््थापिस  करने  की

 अनुमति  दी

 ब्रस्ताव  स्वोक्तत  हुआ

 शो  बो०  अकबर  पाशा  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3.40  म०  १०

 भारतोय  दच्छ  संहिता  विधेधक्षर

 302  और  398  में  संशोश्वल )

 श्री  मोहन  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  दच्छ  संद्विता  में  जौर  शंसो हम  करने
 वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमत्ति  दी  जाये  |

 ह

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 ——
 *  दिनांक  26-2-93  के  भारत  के  भान  2,  प्रकाशित  ।
 *  दिनांक  26-2-93  के  भारत  के  राजपत्त  अलाधारंण  भार्म  2,  में  शशाकित  ।
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 9  1914  सदस्यों  के  विश्वेयकों

 मोर  संकश्पों  सम्बन्धी  समिति

 भारतीय  दंड  संहिता  में  और  संਂ  ने

 ह

 वाले  विधेयक  को क  को  पुरःस्थापित  करने  की करते  की

 लजगूसति दी  जाये  ।

 धस््साव  स्वीकृत  हुमा

 अरे  मौहुर  शिह  :  मैं  विधेयक  पुर:स्वाफ्ति  करता  हूं  ।

 8.46  Go  १०

 रण्ड  विधि  शंशोधन  विधेवक*

 7  आदि  का

 की  घीकूर  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दष्ड  विधि

 1832  में  और  दंड्ोघन  करते  वाले  विध्वेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  थाये  ।

 लजापति  बहोचथ  :  प्रश्न  पह

 कि  दण्ड  विधि  1932  में  भौर  संशोधय  करने  वाले  विधेयक  को

 ब्र:एदागित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 बस्ताव  स्थो कृत  हुमा

 ली  भीहन  शिहु  :  मैं  विधेयक  पुर:श्थापित  करता  हुं  ।

 9.4]  Go  ९०

 इलाहाद  विश्वविद्यालय  विधेयक

 थी  गौहम  सिंह  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इलाहाबाद  में  एक  शैक्षणिक  तथा

 सादातीय  विश्वविद्यालय  को  स्थापना  तथा  हतसे  सम्बन्धित  मामलों  सम्बन्धी  विधेयक  को  पुर:स्थापित

 कुझते  की  अनुबत्ति  दी  जाये  |

 बहोजय  :  प्रन्ण  गह  है  :

 इलाहाबाद  में  एक  शैसनिक  व्था  आवाधीय  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  तथा  उससे
 सम्बन्धित  बामलों  सम्बन्धी  विधेयक  को  स्थापित

 करने
 की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुआ

 की  मोहन  खिह  :  मैं  विधेयक  प्र:स्वापित  करता  हूं  ।”

 ०  हबांक  26-2-93  के  भारत  के  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।

 *एबांक  26-2-93  के  भारत  के  असाप्ता  में  प्रकाशित  ।
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 जैर-सरकारी  सर्वेस्थों  के  विवेधकों

 ..'  ft ag
 19953

 ओर  संकेस्पों  सम्बर्धी  सर्मितिं  .

 3.414  भ०  १०
 ॥  ye

 पक  या
 हे

 दयाभूत  जोवन  अन्त  विधेयक
 र्

 डा०  श्री  बसन्स  पवार  महीकव  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  पुरणंतया  बेकार  तथा  ४

 प्रस्त  हो  चुके  अथवा  लाइलाज  बीमारियों  से  पीड़ित॑-ब्यक्दियों  शिकृहकासूंत-मीमन-करत  का  प्राव

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ?

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  .

 पूर्णतया  बेकार  तथा  शेया:ग्रस्त  हो  चुके  अथवा  लाइलाज  बीमारियों  से  पीड़ित

 व्यक्तियों  के  लिए  दयाभूत  जीवन  अन्त  का  प्रावधान  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  ।”  1. ह
 आपुत  ५

 प्रस्तावस्थीकृत  ke

 डा०  बसरत  पवार  :  मैं  विधेयक  पुरसस्थापित  करता

 7.  दूं  आए  5

 3.42  भ०  प०

 ४.  विधेषक्ष*

 ,;::

 करी  मोहन  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्यापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।
 ७  कि

 सभापति  मोहदय  :  प्रश्य  यह  है

 भारत  के  संवि्षणः  में  ओर  संभोक्त  कश्केकले  विधेयक  को  प्र:स्थापित  करने  की

 मनुमति  दी
 दे

 ५)  को  प्र:स्थापित 3.  ०  5

 भो  मोहन  सिह  :  मैं  विधेयक  प्र:स्थापित  करता  ,.  ७...  ..

 3.42 स०  प०  ०
 लिया

 5

 संविधान  विधेयक *

 अनुसूची  में
 ््ि

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  खंथविधान  में  और

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।
 7

 भा  bie

 *  दिमांक  26-2-93  केभारत  के  असाधंत
 में  कररंॉसिंत  ।
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 १  1914
 पैरनसरफशरी के  प्फेक्कों

 क्षनुवाद ]
 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  सविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 ]

 प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित

 3.43  म०  प०

 चल-लित्र  विधेयक *

 58  में

 श्री  हरिन  पाठक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  चसबिंत  1952
 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 चलचित्न  1952  में  भौर  संशोधक  करने  बाले  विधेशक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीष्षत  हुआा

 श्री  हुरिन  पाठक्त  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3.433  म०  १०

 भारतोय  चिकित्सा  केसतोय  परियय्

 2  आबि  में

 श्री  शरद  दिधे  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं.कि  भारतीय  केन्द्रीय

 1970  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विध्वेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति दी
 जाये  ।

 en  का  नम  ध्््ा

 *  दिनांक  26-2-93  के  भारत  के  असाधारण  में  प्रकाशित



 रैल  सेरक्षण  बंल  विधेयक  26  1993
 ee रा

 सभापति  सहोदय  :  प्रश्न  यह
 -

 भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  1970  में  और  संशोधन  करने  बाले

 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ

 की  शरद  विधे  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 3.44  म०  प०

 रैल  संरक्षण  बल  विधेयक

 के  पूरे  आदि  के  स्थान  पर  विधेयक  के  पूरे  नए  नाम  का  प्रतिस्थापम  ]

 ]

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  श्री  बसुदेव  आचाय॑  द्वारा  प्रस्तुत  रेल  संरक्षण  बल  विधेयक

 पर  आगे  विचार

 ] हिन्दी कब्मका

 क्री  मोहन  सिह  :  श्रीमन्  ।  ये  50  मिनट  बोल  चुके  मुझे  उम्मीद  है  कि  शिष्यों  को

 भी  मौका  **
 ह

 भ्रो  बसुदेव  आचार्य  जरूर

 थ्री  रमेश  चेमितलन  :  श्री  आचाय॑  क्या  आग  अपना  भाषण  आज  समाप्त  करेंगे  ?

 श्री  बसुवेब  आचार्य  :  मैं  केवल  15  मिनट  और  सभापति  पिछली  बार  मैंने

 बरखास्त  किए  गये  रेलवे  कंमंचारियों  की  बहाली  के  बारे  में  माननीय  रेल  मन्त्री  जी  द्वारा  दिये  गये

 अाश्वासन  का  उल्नेब  किया  था  !  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  उसे  मैं  यहां  उद्धृत  करता  हूं  !

 अपनी  बात  पर  अटल

 उन्होंने  ऐसा  कहा  था  ।  उनके  शब्द  क्या  थे  ?  उनके  शब्द  ये  थे  कि  सभी  बरखास्त  कर्ंचारियों  को

 जिस्हें  ट्रेड  यूनियन  की  गतिविधियों  क ेकारण  7980  में  बरखास्त  कर  दिया  गया  था  और  जिनने  पक्ष  में

 हमारे  देश  के  सक्षम  न्यायंलय--चाहे  उच्च  न्यायालय  हो  अथवा  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न््यायाधिकरण  ने

 उनकी  बहाली  का  निर्णय  दिया  वापस  सेवा  में  ले लिया  जायेगा  |  उन्होंने  कहा  कि  यदि  उनके  सम्बन्ध
 में  कोई  विशेष  अनुमति  याचिकाएं  भी  विचाराधीन  हों  या  ये  याचिकाएं  उच्चतम  न्यायालय  में  स्वीकृत
 भी  हो  गई  हों  तो  इन  विशेष  अनुमति  याचिकाओं  को  बापस  ले  लिया  माननौय  रेल  मन्त्री  जी
 का  यही  वक्तग्य  मैं  उनके  इस  आश्वासन  का  उल्लेख  करते  हुए  मांग  करता  हूं  और  उम्मीद  करता  हूं
 कि  माततीय  मन्त्री  निश्चित  रूप  से  अपने  शब्दों  पर  अटल  मैं  आशा  करता  हूं  कि  1980  में

 -  बरखास्त  किये  गये  क्रमंचारियों  को  बहाल  कर  लिया  अब  बहाली  के  लिए  मुश्किल  से  केवल  200

 व्यक्त  ही  बचे  हैं  ।
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 १  1914  रेल  बल  संरक्षण  विश्ेवक
 a >>

 मेरा  निवेदन  है  कि  इनमें  स ेलगभग  74-75  कमंचारी  उत्तर  रेलवे  के  एक  जोन  से  हैं  और  3-4
 १मंचारी  दक्षिण  मध्य  रेलवे  के  हैं  ।

 मेरे  पास  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  का  एक  विशेष  मामला  यहां  1988  में  लगभग  22
 कर्मचारियों  को  बरखास्त  किया  गया  केन्द्रीय  प्रशासनिक  बलकब  त्ता  पीठ  ने  रेलवे  द्वार

 आप जारी  किये  गये  बरखास्त  आदेश  निरस्त  करते  हुए  इन  कमंचारियों  के  पक्ष  में  अपना  निर्णय  दिया  और

 इनमें  विशेष  अनुमति  याचिकाएं  भी  स्वीकृत  नट्टों  की  गई  लेकिन  यहु  मामला  अभी  तक  लम्बित  पड़ा

 हुआ  है  लेकिन  इन  कम
 चारियों  को  अभी  तक  बहाल  नहीं  किया  गया  है  ।

 रेल  मग्खालय  में  राज्य  मन्त्री  के  ०सी०  :  कया  यह  रैल  संरक्षण  बल के  बारे  में  है
 ?

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मैं  माननीय  मन्त्री  द्वारा  दिये  गये  आश्वासन  का  उल्लेख  कर  रहा

 मैं  रेल  राज्य  मन्त्र  जी  से  आप्रह  करूंगा  कि  वे  हन  मामलों  पर  गौर

 रेल  संरक्षण  बल  के  मुद्दे  पर  दो  सवाल  उठाये  गये  हैं  और  इस  मुद्दे  पर  न  केवल  एक  वर्ग  ने  बल्कि

 पूरी  सभा  सवंसम्मति  से  किसी  प्रकार  के  दलगत  भेदभाव  के  बिना  यह  इच्छा  जाहिर  की  है  कि  इस

 मुहे  का समाधान  कर  लिया  उन्होंने  इस  सभा  की  आकांक्षा  अभिव्यकत  की

 इस  मुद्दे  से  दो  सवाल  जुड़े  हुए  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  संविधान  का  अनुच्छेद  33  के

 शम्तगंत  धारा  ।5  क  को  संरक्षण  प्राप्त  होता  है  और  यदि  नहीं  तो  कया  धारा  15  क  से  संविधान  के

 अनुच्छेद  19  (1)  का  उल्लंघन  होता  इस  तरह  के  कई  मामले  हैं  जिनमें  उच्चतम

 स्थायालय  ने  अपने  निर्णय  दिये  संविधान  के  अनुच्छेद  33  को  1984  में  एक  संशोधन  द्वारा

 स्थापिता  कर  दिया  गया  था'*ਂ
 ह  ॥

 सभापति  महोदय  :  आचार्य  दो  घण्टे  इसके  लिए  अलाट  हुए  थे  ।  52  मिनट  आप  पहले  ले  चुके
 आप  इसको  थोड़ा  कर्ट  शार्ट  ॥॒

 शी  सोमनाथ  चटर्जी  :  :  वह  पहले  की  बात  भूल  गए

 सभापति  सहोदय  :  आप  अपना  भाषण  संक्षिप्त  कीजिए  ।

 भरी  बसु  देव  आजायं  :  मैं  इसे  संक्षिप्त  करूंगा  |

 मैं  आपको  याद  दिला  रहा

 श्री  पी०सो  ०  चाक््को  :  हमें  याद  है  लेकिन  आप  भूल  गये

 शी  सोमनाथ  चटजो  .  अपनी  याददाश्त  को  ताजा  कीजिए  ।

 थरो  बसुदेव  आचाय॑ं  :  संविधान  के  अनुच्छेद  33  का  प्रतिस्थापन  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  उन्होंने  आपको  समर्थन  देने  का  वायद  ।  किया  इसलिए  आप  अपना
 भाषण  संक्षिप्त  कीजिए  ।

 हु  |
 ;

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  जन  अनुच्छेद  33  संशोधित  किया

 तो  बह  इस  प्रकार  प्रतिस्थापित  किया  गया  :---
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 संरक्षण बस  )  विश्लेत्रक  26  1993

 भाग  द्वारा  प्रकत्त  अधिकारों  बलों  आदि  को  लागू  होने  उपांतरण  करने  को

 संसद  की  शक्ति--सं सद  विधि  अवधारण  कर  सकेगी  कि  इस  भाग  द्वारा  प्रदत्त  अधिकारों

 में  से

 समस्त  बसों  के  सदस्मों  या

 लोक  व्यवस्था  बनाये  रखने  का  भार  साधन  करने  वाले  बलों  के  सदस्यों  यां

 आसूचना  या  प्रति  आसूचना  के  प्रयोजनों  के  लिए  राज्य  द्वारा  स्थापित  किसी  ब्व्रो
 या  अन्य  संगठनों  में  नियोजित  व्यक्तियों  या

 (4)  खण्ड  से  खण्ड  में  निर्दिष्ट  किसी  ब्यूरो  या  संगठन  के  प्रयोजनों  के  लिए
 स्थापित  दूर  संचार  प्रणाली  में  या  उसके  संबंध  में  नियोजित  व्यक्तियों

 लाग्  होने  में  किस  विस्तार  तक  निर्बाधित  या  निराकृत  किया  जाए  जिससे  उनके  कस्ंथ्यों

 का  उचित  पालन  और  उनमें  अनुशासम  बना  रहना  सुनिश्चित

 महोदय  प्रारूप  विश्वेयक  में  यह  भी  जोड़ा  गया  था  ?

 बल  के  ऐसेसदस्य  जिन्हें  ऐसी  सम्पत्ति  क्री  जिम्मेबारी  सौंपी  गई  हो  जो  राज्य  के

 क्षेत्राध्रिकार  में  हो  या  कब्जे  में  हो  |

 लेकिन  जब  मधिनियम  संशोधित  किया  गया  उक्त  भाग  को.हूटा  दिया  हसे  नहीं

 ओड़ा  गया  मतलब  हुआ  कि  संविधान  का  अनुच्छेद  33  रेल  संरक्षण  बल  पर  लागू  नहीं  होता  ।

 यदि  ऐपा  है  तो  संशोधित  अधिनियम  की  यह  धारा  15  क  से  निश्चित  रूप  संविधान  के  मनुच्छेर  19

 (1)  का  उल्लंघन  होता  यदि  ऐसा  है  तो  महोदय  संशोधित  रेल  संरक्षण  बल  अधिनियम  की  घारा

 15  के  को  हटा  दिया  जाना

 इस  सभा  में  इस  सभा  के  सभी  वर्गों  द्वारा  यह  मांग  कई  बार  उठाई  पूर्व  रेल  मन्त्री

 श्री  जाजं  फर्नान्नडीज  ने  5  1990  को  एक  आदेश  जारी  किया  यथा  जिसमें  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से

 कहा  था  कि  रेल  संरक्षण  वल  जिसकी  मान्यता  1985  में  समाप्त  कर  दी  गई  पुनः  बहाल  की

 जाएगी  ।  रेल  संरक्षण  बल  अधिनियम  में  संशोधन  करके  रेल  संरक्षण  बल  संगठन  की  मान्यता  समाप्त  ही

 नहीं  की  गई  थी  बल्कि  संगठन  बनाने  का  मूल  अधिकार  भी  छीन  लिया  गया

 श्री  पी०आर०  कृुम्रारइमं  जो  हस  समय  केर्द्रीय  परिषद  के  सदस्य  श्री  हरीश  रावत

 के  जो  इस  समय  कांग्रेस  सेवा  दल  के  वाइस  प्रेसीडेन्ट  सभा  में  अध्यक्ष  क ेआसन  के  समक्ष  धरने  पर

 बेठे  उस  समय  हम  सभी  ने  उनका  पूर्ण  समर्थन  किया  तत्पश्चात  श्री  चन्द्रशेखर  की  सरकार  के

 दोरान  उनकी  बहाली  की  मांग  यह  मांग  की  गई  कि  तत्कालीन  रेल  मन्त्री  श्री  जनेश्वर  मिश्र  उनत

 झामले  पर  हुई  कारंवाई  से  सभा  को  जवगत  कराएं  उन्होंने  श्री  पी०  आर०  कुमार  मंगलम  को  लिखे  पत्न  को

 उसमें  कहा  बया  था  :

 डक्त  एसोसिएशन  की  मांग  के  बारे  में  सरकार  की  वास्तविक  चिन्ता  जाहिर  की

 यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  निर्धारित  औपचारिकताओं  के  अन्तगंत  एश्रोसिएशन  को  मान्यता
 दे  दी  जाए  |

 श्री  जनेश्बर  मिश्र  ने  आर०पी०एफ०  इम्पलाइज  एसोसिएशन  को  मान्यता  देने  सम्बन्धी  सरकार

 हा
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 के  निर्णय  के  बारे  में  इस  सदन  में  इस  तरह  का  बयान  दिया  प्रकार  एक  सतत  प्रक्रिया  ह ैऔर  बतंमान

 रेल  मन्त्री  यह  नहीं  कह  सकते  कि  यह  निर्णय  उस  सरकार  द्वारा  लिया  गया  था  और  हम  ह॒स  निर्णय  को

 नहीं  मान  सकते  क्योंकि  नये  सिरे  से  जनमत  लिया  गया  इस  प्रकार  जब  एक  सरकार  ब-ई  निर्णय  लेती

 है  तो  दूसरी  सरकार  को  उसका  सम्मान  करना  चाहिए  ।  उन्हें  उक्त  निर्गंम  को  लागू  करना  चाहिए  क्योंकि

 उस  सरकार  को  इस  निर्णय  को  लागू  करने  का  समय  नहीं  मिल  पाया  |  लेविन  जब  चुनाव  हुए  और  नई

 सरकार  ने  कार्य  भार  प्रहण  तो  उन्होंने  पहली  सरकार  के  निर्णय  को  लागू  नहीं  किया  ।

 उसके  पश्चात  एक  आन्दोलन  हुआ  और  आरण्पी०एफ०  इम्पलाइज  एसोसिएशन  के

 जनरल  सेक्रेटरी  श्री  य्०एस०  झा  7  1992  से  आमरण  अनसन  पर  बेठ  में  श्री  मनोरंजन  भक्त

 के  साथ  प्रधान  मंत्री  से मिला  और  प्रधान  मंत्री  न ेकहा  कि  वे  खले  दिमाग  से  म!मले  पर  गौर

 तत्पश्चात  23  1992  को  सभा  के  सभी  बर्गो  ने  उक्त  मांग  उठाई  ओर  प्रधान  मन््त्री  जी  के
 आश्वासन  पर  श्री  यू०एस०  झा  ने  अपना  अनशन  तोड़ा  ।  लेकिन  उसके  पश्चात्  महीने  बीत  गये  हैं
 झौर  अभी  तक  वह  आश्वासन  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।  गुझे  इसमें  विलस्ब  का  कोई  कारण  नहीं  दिखाई

 मैंने  उस  दित  कहा  था  कि  कभी-क्रभी  मन्त्री  जी  प्रस्ताव  तैयार  करते  हैं  लेनिन  नौकरशाह
 उसे  निरस्त  कर  देते  नोफरशाह  अड़चन  पैदा  करते  हमारे  देश  के  विधि  विशेषज्ञों  द्वारा  ध्यवत
 किये  गये  मत  के  बावजूद  इस  निर्णय  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  कई  विधि  विशेषज्ञ  अपनी
 राय  व्यक्त  कर  चुके  हैं  कि  संशोधित  रेल  संरक्षण  बल  अधिनिय्रम  की  धारा  15  संविधान

 अनुच्छेद  19  (1)  का  उल्लंघन  करती  इस  सम्बन्ध  में  जब  इस  प्रकार  की  राय  व्यक्त  की  है
 और  जब  उनकी  बहालो  के  बारे  में  तथा  एसोसिएशन  की  मान्यता  के  बारे  में  सभा  सवंसम्मत  तो  इस
 निर्णय  के  कार्यास्वयन  में  बिलम्ब  का  कारण  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  ।  उसे  यह  मान्यता  क्यों  नहीं  दी  जा
 रही  है  ?  वे  कोई  धनराशि  की  मांग  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 4.00  म०  १०
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 वे  तो  एक  संगठन  बनाने  का  अपना  मौलिक  अधिकार  मांग  रहे  हैं  क्योंकि  उतका  यह  संगठन
 पहले  से  ही  भत्तित्व  में  था जिसे  1972  से  मान्यता  प्राप्त  थी  ।  अब  वह  मान्यता  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।
 इसलिए  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रहा  है  कि  सरकार  इसे  पुनः  मान्यता  क्यों  नहीं  दे  रही  है  जबकि  यह  सभा
 स्वध्तम्मत  से  उसे  यह  मान्यता  देना  चाहती

 मुझे  बाध्य  होकर  यह  विधेयक  लाना  पड़ा  क्योंकि  हम  इसकी  कई  मद्दोनों  से  प्रतीक्षा  कर  रहे  थे
 और  अब  हम  अधीर  हो  गये

 मेरा  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  रेल  संरक्षण  बल  1991  को
 स्वीकार  करें  और  संशोधित  अधिनियम  की  घारा  को  हटाने  तथा  रेलवे  संरक्षण  बल  एसोसिएशन
 को  पुनः  मान्यता  देने  के  लिए  कदम  उठाएं  ।

 श्री  पवन  कुमार  बंघल  सभापति  रेलवे  प्रोटैक्शन  फोर्स  1957  57  में
 संशोधन  करवाने  के  लिए  मुझे  ऐसे  ही  विधेयक  का  नोटिस  देता  क्योंकि  आर०  पी०  एफ०  के  सदस्यों
 को  एक  एसोसिएशन  के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त  करने  सदस्यों  के  कल्याण  के  लिए  कुछ  कानूनी  रूप  से

 गतिविधियां  चलाने  के  पक्ष  में  संघद  के  भीतर  तथा  बाहर  सभी  पक्षों  के  लोगों  द्वारा  विचार  व्यक्त
 -  किये  गये  हैँ  +  फिर  भी  हस  केध  अधिकार  को  उन्हें  देने  के  लिए  अभी  तक  कोई  टीस  कदम  नहीं  उठाया  गया
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 श्री  बसु  रेैव  आचाय॑  ने  भी  काफी  विस्तार  से  इसके  पक्ष  में  चर्चा  की  है  ।  परन्तु  मैं  यह  चाहंगा  कि  आप

 इन  तथ्यों  पर  ध्यान  जिन्हें  मैं  संघद  से  आपके  समक्ष  रख  रहा  हूं  ।

 पहले  जिसे  रेलवे  का  एण्ड  वार्ड  स्टाफ  कहा  जाता  उप्ते  बाद  में  प्रोट॑कशन

 1957  के  अस्तिःव  में  आने  के  पश्चात्  रेलवे  से  सम्बन्धित  प्रविष्टि  के  अन्तगंत  संविधान  की
 सातवीं  अनुसू  वी  की  संघ  सूची  में  रेलवे  प्रोटेक्शन  फोर  के  नाम  से  जाना  इस  फोस  का  प्रमुख  कार्य
 रेलवे  सम्यृति  की  सुरक्षा  करना  रहा  तथा  संविधान  के  अन्तगंत  हसे  एक  सैन्य  बल  नहीं  माना  गया  है  तथा
 अन्य  केन्द्रीय  बलों  जैपे  कि  सीमा  सुरक्षा  आई०  टी०  बी०  सी०  आर०  पी०  एफ०  अथवा

 औद्योगिक  घुरक्षा  बल  इत्यादि  के  साथ  इसकी  कोई  समानता  नहीं  है  जिनका  गठन  सीमाओं  की  सुरक्षा
 करना  अथवा  जत  व्यवस्था  या  कानून  और  व्यवस्था  बताये  रखना  रेलवे  प्रोटैक्शन  फोर्स  की  इस
 स्थिति  को  सरकार  ने  आठवीं  लोक  सभा  की  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  के  समान  भी  स्वीकार
 किया

 यहां  यह  बताना  भी  सुसंगत  होगा  कि  रेलवे  प्रोटेक्शन  फोसे  एक्ट  की  धारा  10  के  अन्तगंत  इस  बल
 के  सदस्यों  को  रेलवे  अधिनियम  की  परिधि  में  रेलवे  कमंचारी  माना  गया  है  ।  अन्य  विधाथी  प्रावधान  भी

 इस  बात  को  प्रमाणित  करते  हैं  कि आर०  पी०  एफ०  के  कर्मचारी  किसी  सेन््य  बल  के  कर्मचारी  न  होकर
 असैनिक  कर्मचारी  जोनल  स्तर  पर  तथा  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  कुछ  आर०  पी०  एफ०  के  संगठन

 1971-72  में  गठित  हुए  थे  तथा  इन्हें  1973  में  प्रदान  की  गई  थी  ।  एक  दशक  तक  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  समस्या  नहीं  ये  संगठन  सामान्य  रूप  से  अपना  कायं  करते  रहे  तथा  इनके  सदस्य  मपने

 दायित्वों  और  कतंव्यों  के  प्रति  पर्णतया  जागरूक  थे  ।  आधिकारिक  स्तर  पर  भी  इस  तथ्य  को  समय-समय

 पर  स्वीकार  किया  गया  ?  इसके  1979  में  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  तथा  केन्द्रीय

 रिजवं  पुलिस  बल  जैसे  बलों  ने  1979  में  आन्दोलन  परन्तु  आर०  पी०  एफ०  ने  इसमें  भाग  नहीं
 लिया  तथा  उनकी  अनुशासन  की  भावना  को  काफी  सराहुना  मिली  ।

 इस  सन्दर्भ  में  मैं  तत्कालीन  रेल  मन्त्री  क ेभाषण  को  उद्धृत  करना  चाहूंगा  जो  कि  उन्होंने
 1981  में  आर०  पी०  एफ०  सुरक्षा  अधिकारियों  के  सम्मेलन  में  दिया  था  जिसमें  आर०  पी०  एफ०  की

 इन  शब्दों  में  प्रशंसा  की  थी  :

 कुछ  समय  जब  वर्दीधारी  दलों  में  काफी  आन्दोलन  आर०  पी०  एफ»  ने

 सराहनीय  घंत्रं  इसके  लिये  मैं  आपको  तथा  आपके  कमंचारियों  को  बच्चाई  देता  हूं  ।

 हमारा  यह  प्रयत्न  होना  चाहिये  कि  हम  यह  सुनिश्चित  करें  कि  ऐसा  अनुकरणीय  व्यवहार  बनाये

 रखा

 ऐसी  स्थिति  में  आर०  पी०  एफ०  के  कमंत्रारियों  को  उस  समय  काफी  धक्का  लगा  जब

 1985  के  अधिनियम  संख्या  60  में  संशोधन  किया  गया  तथा  अधिनियम  का  पूरा  नाम  बदल  कर

 शब्द  के  स्थान  पर  केन्द्रीय  सशस्त्न  बलਂ  शब्द  प्रतिस्थापित  कर  दिया  1985  के  संशोधन  मधिनियम

 में  कुछ  जोर  संशोधन  किये  गये  जितके  परिणामस्वरूप  आर०  पी०  एफ०  के  कर्मचारियों  का  संगठन

 बनाने  का  सांविधिक  अधिकार  समाप्त  कर  दिया  गया  तथा  आर०  पी०  एफ०  के  अराजपत्नित  कमंचारियों

 से  अनुगासनात्मक  मामलों  में  भेदभाव  होना  आरम्भ  हो

 इसी  संदर्भ  में  मैं  आर०  पी०  एफ०  के  कमंचारियों  की  शिकायतों  को  व्यकत  करना  चाहुता  हुं  कि

 जार०  पी०  एफ०  प्रतिनियुक्ति  पर  आये  कर्मचारियों  तथा  आर०  पी०  एफ»  में  पीछे  भर्ती  होकर
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 कमंजारियों  में  भेदभात्र  क ेकारण  यह  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  तथा  ऐसी  स्थिति  में  प्रशासकों  का  यह  कतंव्य

 हो  जाता  है  कि  बे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  रेलवे  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  जैसा  महत्त्वपूर्ण  कार्य  जिस  बल  को

 शक्षौंपा  गया  उपते  ऐसी  परेशानियां  पैदा  न  इसके  जैसे  कि  श्री  बमुदेव  आचाय॑  ने  कहा  है
 कि  हृप  सभा  के  सभी  पम्नों  तथा  राजनतिक  दलों  के  सदस्य  यह  मांग  समय-समय  पर  उठाते  रहे  हैं  फिर  भी

 भ्रार०  पी०  एफ०  के  कमंचारियों  की इस  शिकायत  के  निबारण  तथा  उन्हें  बुलाकर  मामले  को  सुलझाने  हेतु
 कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  है  ।

 झार०  पी०  एफ०  कम  वारियों  को  सर्वाधिक  बिन्ता  इस  सम्बन्ध  में  हैं  कि  जब  इस  अनुच्छेद  को
 और  व्यापक  बनाने  के  लिए  अनुच्छेद  33  में  संशोघन  किया  जा  रहा  ताकि  कुछ  एक  बलों  के  मामले  में
 सविधान  द्वारा  दिये  गये  मोलिक  अधिकारों  को  सीमित  अथवा  समाप्त  करने  की  संसद  को  शक्ति  दी  जा

 इसके  बावजूद  1985  का  यह  संशोधन  लाया  गया  तथा  इस  सदन  के  मत  को  स्वीकार  करने  के

 बावजूद  अनुच्छेद  33  आर०  पी०  एफ०  के  कमंचारियों  पर  लागू  नहीं  किया  विधेयक  के  मसौदे  में

 ऐसा  प्रावधान  था  जिसका  सीधा  अर्थ  यह  लगाया  जा  सकता  था  कि  अगर  इसे  लागू  किया  तो  संविधान

 में  ऐसा  प्रावधान  जिससे  आर०  पी०  एफ०  के  कमंचारियों  के  अधिकारों  को  भी  समाप्त  किया  जा

 सकेगा  ।  परन्तु  श्री  पी०  वी०  नरतिह  राव  जो  कि  उस  समय  गृहमन्त्री  उन्होंने  सदस्यों  के  विचारों  के

 मूल  तत्व  को  समझा  तथा  आर०  पी०  एफ०  के  कमंचारियों  के  निवेदन  में  भी  वास्तविकता  पाई  तथा

 अनुच्छेद  33  के  संशोधन  को  ऐसे  शब्दों  में  लिखा  गया  जिससे  आर०  पीं०  एफ०  इसकी  परिधि  और  प्रभाव

 क्षेत्र  त ेबाहर  हो  गये  |  1985  का  यह  संशोधन  लाया  गया  तथा  उसका  पूरा  नाम  तथा  नई

 जोड़ी  गई  धारा  15-5  सहित  कुछ  अन्य  प्रावधानों  से ऐसा  काफी  हृद  तक  स्पष्ट  द्वो  जाता  है  कि  इससे  एक

 अत्पष्ट  स्थिति  उत्पस्त  हो  अर्थात्  रेलवे  प्रोटेक्शन  फोर्स  आज  एक  कंन्द्रीय  सैन्य  बल  घोषित  हो  चुका  है

 इसके  साथ-साथ  वे  रेलवे  कमेंचारी  तथा  उत्तम  साधारण  सरकारी  कमंचारी  भी

 यह  तक॑  काफी  विश्वास  के  साथ  दिया  जा  सकता  है  कि  अनुच्छेद  33  आर०  पी०  एफ०  के

 चारियों  पर  लागू  नहीं  परन्तु  मेरे  विचार  में  मगर  किसी  सरकारी  अधिकारी  को  कानून  की

 पुस्सक  में  दिये  इसके  प्रावधानों  का  अर्थ  निकालने  के  लिए  कहा  जाये  तो  निश्चित  रूप  से  उसका  यही  मत

 होगा  कि  अनुच्छेद  33  वास्तव  में  आर०  पी०  एफ०  कर्मचारियों  पर  घागू  होता  है  सथा  इसी लिए  उनकी

 शिकावत  उचित

 पहले  कही  गई  बात  को  दोहरा  कर  मैं  इस  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना

 परन्तु  रेलवे  प्रोटैक्शन  फोसं  के  कर्तव्य  ऐसे  हैं  कि  प्रमुख  तौर  पर  रेलवे  का  एक  विभाग  प्रमुब  तौर  पर

 यह  एक  असैनिक  संगठन  है  जिसका  कक्षंव्य  रेलवे  की  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  करना  अनेक

 समितियों  ने  इस  जिषय  पर  समय-समय  पर  विचार  किया  राम  सुबाता  धिह  समिति  का  उल्लेख  मैं  बाद

 में  किरपाल  विद  समिति  का  भी  गठन  हुआ  था  इन  दोनों  समितियों  की  विफारिशों  पर  सरकार

 ने  कोई  आपत्ति  नहीं  उठाई  वास्तव  में  समय-समय  पर  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया

 परन्तु  अश्वप  की  वात  है  कि  सांविधिक  रूप  में  इन  सबका  परिणाम  जो  वह  हमारे  सामने

 किरपाल  सिदू  समिति  की  रिपोर्ट  के  पैरा  9.11  में  जो  कहा  गया  है  मैं  उसे  उद्धत  करना  चाहूंगा  :

 सुरक्षा  बल  का  गठन  रेलवे  सम्पत्ति  तथा  उन्हें  यातायात  के  लिये  सौंपी  गई  सम्पत्ति

 सुरक्षा  के  लिये  किया  गया  इस  बल  का  प्रयोग  जन  व्यवस्था  स्थापित  करने  क॑  लिये  करना  उन्हें
 उनके  वेधानिक  तथा  कानूनी  कर्तव्य  से  बिमुख  करना  ऐसी  शक्तियां  वास्तविक  रूप  में
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 पुलिस  के  कायं  क्षेत्र  में  हस्तक्षेप  मेरे  विचार  मैं  महीं  समझता  कि  रेलबे  सरक्षा
 बल  को  ऐसी  शक्तियां  दो  जानी

 ऐसी  स्थिति  में  आर०  पी०  एफ»  सेंगठनों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  तथा  उनकी  मान्यता  समाप्त  करने
 की  बात  नहीं  सोची  जा  सकती

 |  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इसके  बावजूद  ऐसा  हुआ
 है  जबकि  इन

 संगठनों  का  गठन  तथा  नियम  संशोधित  अधिनियम  के  सबसे  कठोर  प्रावधानों  का  भी  उल्लंघन  नहीं  करते  ।
 सालों-साल  हमने  यह  देखा  है  कि  अगरे  कानून  में  कोई  अच्छा  प्रावधान  जोड़ा  जाता  तथा  उस  पर  उस
 समय  कोई  अ।पत्ति  की  जाती  तो  यह  कहा  जाता  है  कि  यह  प्रावधान  सरकार  को  तथा  विभाग  को  समक्ष
 तथा  स्थिति  के  अनुसार  यवा  उचित  कार्यवाही  करने  के  लिये  सक्षम  बनाने  के  लिये  लाया  गया  परन्तु
 व्यवहारिक  सतोर  पर  हम  क्या  देख  रहे  अक्सर  इन  प्रावधानों  को  गलत  तरीके  से  लागू  किया  जाता  है
 तथा  सम्बन्धित  लोगों  के  हितों  क॑  विरुद्ध  उनका  प्रयोग  किया  जाता  ज॑ंसा  कि  इस  मामले  में  हुआ
 मैं  इस  सभा  के  नौबीं  लोक  सभा  तथा  आठवीं  लोक  सभा  के  सदस्यों  की  भावनाओं  को  समझ
 सकता  हूं  ।  श्री  आचाय॑  ने  कांग्रेस  क ेएक  सदस्य  का  उल्लेख  किया  जो  कि  अपनी  बात  कहने  के  लिये  सदन
 के  ब्रीचों-बीच  पहुंच  गये  थे  तथा  तत्कालीन  सरकार  ने  उनके  विचारों  की  उपयोगिता  को  समझते  हुये  उन्हें
 स्वीकार  कर  तत्कालोन  रेल  मंत्री  द्वारा  श्री  कुमार  मंगलम  को  लिखे  पत्र  की  केवल  एक  पंवित  को
 मैं  उद्धत  करना  चाहता  जो  कि  उत  समय  आर०पी०एफ०  के  कमंचारियों  का  उनके  वेघासिक
 दिलाते  के  लिये  चलाये  जा  रहे  आन्दोलन  का  नेतृत्व  कर  रहे  दिनांक  27  1991  को
 श्री  जमेश्वर  मिश्रा  तत्कालीन  रेल  मन्त्री  ने  कहा  :

 औपचारिकताओं  को  प्रुरा  करने  पर  संगठन  को  मान्यता  देने  का  निर्णय  लिया
 गया

 परन्तु  उसके  पश्चात्  कुछ  नहीं  किया  अगर  इस  पक्ष  के  लोग  सिद्धान्त  रूप  में  इससे  मतान्तर

 रखते  हो  तो  समझ  आता  परन्तु  हम  ऐसा  करने  में  क्यों  असफल  यह  समझ  नहीं  मैं

 यहबताना  चाहूंगा  कि  ब्रिटिश  सिथिल  पर्वेन्ट  ऐसे  मन्त्रियों  के  विषय  में  क्या  कहते  हैं  जो  कि  उनके  कहे  अनुसार
 कार्य  करते  इसे  ट्रेनिंगਂ  कहा  जाता  है  तथा  जब  कोई  मन्त्री  स्वाभाविक  तौर  पर  हरबात
 सिविल  सेवकों  के  माध्यम  से  देखता  है  तो  इसे  मिनस्टरਂ  में  कहते  हैं  कि  गुलाम  यन  गया

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  मामले  में  निर्णय  लेने  वाले  सभी  लोगों  ने  सिविल  सेवाओं  के  दृष्टिकोण  से  ही  मुद्दों
 परगोर  किया  हमने  इस  बारे  में  विचार  नहीं  किया  कि  बंध  मांग  क्या  रही  है  ओर  इसमें  बया

 समय-समय  पर  समितियों  की  सिफारिशें  क्या  रही  हैं  और  तीन  लोक  सभाओं  के  सर्वंसम्मत  मत  क्या  रहे  .

 लोक  सभा  की  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  ने  संशोधनों  पर  गौर  करने  के  अगर

 आवश्यक  हो  तो  नियमों  और  अधिनियम  में  संशोधन  करके  इस  आर०  पी०  एफ»  संघ  को  मान्यता  देने

 की  सिफारिश  की  थी  और  इसी  प्रकार  लोक  सभा  की  अधीनस्थ  सम्बन्धी  समिति  ने  भी  यही  सिफारिश

 की  आप  तो  उस  रामय  को  स्थिति  से  अवगत  हैं  जब  अखिल  भारतीय  आर०  पी०  संघ  के  जनरल

 सेक्रेटटी  न ेआमरण  अनशन  किया  यह  हम  सबके  लिए  चिन्ता  का  विषय  हम  सबने  यहां  पर

 उस  घटना  के  प्रति  अपना  क्षोभ  और  चिन्ता  व्यक्त  की  मैंने  सोचा  कि  सरकार  कार्यवाही  करेगी  और

 हम  दस  मामले  में  कुछ  कार्यवाही  कर  एक  बार  यह  मुद्दा  ठण्डा  पड़  गया  तो  हम  फिर  उसी  स्थिति  में  हैं  ।

 ऐसा  एक  लोकततन्त्न  में  तहीं  होता  चाहिए  विशेषकर  तब  जबकि  हम  लोकतन््त्र  पर  गय॑  करते  हैं  कोर

 तनन््त्र  की  प्रकृति  ही  भागीदारी  की  इन्हीं  कारणों  से  श्रार०  पी०  एफ०  के  लोगों  की  वास्तविक  शिकायतें

 भय  है  क्योंकि  उन्होंने  प्रतिनियुक्ति  पर  आने  बालों  के  विरुद्ध  अनेक  वर्षों  स ेअपनी  आवाज  उठाई  है  और
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 मैं  1914  रैले-तं  र्षण  बल  विवेक  *

 उन्हें  कुछ  सफलता  भी  उन्हें  इन  लोगों  का  निशाना  बनाया  जा  रहा  है  ।  इस  भय  को  दूर  किया

 हमें  इन  लोगों  के  डर  को  दूर  करना

 आर०  पी०  एफ०  कर्मियों  को  संध  बनाने  के  अधिकार  से  वंच्चित  करने  का  एक

 सनीय  कारण  यह  है  कि  संशोधित  धारा  12  के  तहत  इस  बल  के  सदस्य  को  यह  शक्षित  प्राप्त  है  कि  रेल

 सम्पत्ति  से  सम्बन्धित  अपराध  करने  के  शक  में  किसी  व्यक्ति  को  वारंट  के  बगेर  गिरफ्तार  कर  सकता

 अगर  इस  बल  को  एक  सशस्त्न  बल  मानकर  यह  तक॑  दिया  जाता  है  ओर  उन्हें  संघ  बनाने  के  बंध  अधिकार

 से  बंचित  रखा  जाता  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सत्य  से  इन्कार  करता  यह  तध्यों  को  मक।रना

 होगा  क्योंकि  इन  लोगों  को  विशेष  दर्जा  देने  बे  जिए  यह  संशोधन  नहीं  लाया  गया  बल्कि  कसी  आकस्मिक

 सम्भावना  का  सामना  करने  के  लिए  यह  किया  गया  यह  ऐसी  स्थिति  के  लिए  किया  भया  जब  आर०

 पी०  एफ०  कर्मी  कभी  स्वयं  को  इस  स्थिति  में  पाते  हैं  कि अपराध  किपा  जा  रहा  है  और  वे  उचित  समय

 पर  सही  कार्यवाही  करने  में  असमर्थ  रहते  हैं  ।

 समापति  सहोदय  :  कृपया  भाषण  समाप्त  की  जिये  ।

 श्रो  पवन  कुमार  मैं  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  वाले  सदस्यों  में  मुझे  और

 समय  दिया  जाए  ।  मैं  यथा  शी  क्र  समाप्त  करने  का  प्रयास  करूंगा  ।

 उन्हें  और  अधिक  कानूनी  शक्तियां  देने  वाला  यह  संशोधन  उनके  कार्य  को  कारगर  बसाने  .

 के  लिए  आवश्यक  था  ।  मैं  कहूंगा  कि  यह  के  वल  प्रासंगिक  है  क्योंकि  उनके  गिरक्तार  व्यक्ति  को  आर ०
 पी०  एफ०  पूछताछ  ओर  अभियोजन  हेतु  पुलिस  के  पास  भेज  देती

 मैं  भाषण  समाप्त  करने  से  पूवं  डा०  राम  सुभाग  सिंह  की  अध्यक्षता  वाली  उच्च  शक्ति

 प्राप्त  समिति  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  सिफारिशों  का  उल्लेख  करना  इस  बारे  में  मैंने  पहले
 भी  उल्लेख  किया  इसमें  कहा  गया  है  :

 तक  रेलवे  में  अपराध  नियन्त्रण  विशेषकर  रेल  सम्पत्ति  को  चोरी  पर  नियन्व्नण  दो

 एजेंसियों  अर्थात  राजकीय  रेलवे  पुलिस  भःर०  तथा  रेलबे  सुरक्षा  बल  पी०
 के  अन्तगंत  रहेगा  अर्थात  रोकथाम  आर०  पी०  एफ०  के  तहत  तथा  पूछताछ  और

 अभियोजन  जी०  आर०  पी०  के  तरह  होगा  तब  तक  इनमें  से  विसो  के  लिए  भी  समुचित  रुपक्:े

 प्र  भावी  होना  सम्भब  नहीं  होगा  ।”

 सम्भवत  इस  सिफारिश  और  विभिन्न  अन्य  सिफारिशों  के  महेनजर  संजेय  अपराध  करने  के  शक  में

 लोगों  को  गिरफ्त।र  करने  के  लिये  आर०  पी०  एफ०  कर्मियों  को  कानूनी  शक्षित  देने  के  लिये  धारा  में

 संशोधन  किया  गया  था  ।  लेकिन  ज॑सा  मैंने  अभी-अभी  कहा  उन्हें  उनके  बंध  अधिकार  से  वंचित  क  रसे

 के  लिये  इसे  एक  कारण  न  माना  जाये  ।

 मैं  इस  अवसर  का  लाभ  उठाते  हुए  सरकार  से  अनुरोध  करता  हुं  कि वह॒  इस  मामले  पर  मए  सिरे

 से  खुले  दिमाग  से  विचार  करें  और  निःसन्देह  विगत  कुछ  वर्षों
 के

 दौराम  हुई  घट
 माओं  को  न  भूशे  और  बाद

 की  तीन  लोक  सभाओं  के  सदस्यों  द्वारा  ष्यकत  भावनाओं  को  न  भूजे  ओर  संबम्धित  लोगों  को  भावनाओं  को

 भी  उपेक्षा  न  मुझे  विश्वास  है  कि  अगर  इस  विषय  पर  खुले  दिमाग  से  कार्यवाही  की  गई  तो  सभी

 सम्बन्धित  पक्षों  की  संतुष्टि  मे साथ  इसका  समाधान  दो  जाएगा  ओर  आर०  पी०  एफ०  कर्मियों  से  अपेक्षित
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 वांछित  अनुशासन  से  समझौता  किये  ऐसे  अन्य  किसी  बल  पर  किसी  कुप्रभाव  के  बगैर  ऐसा  हो
 सकेगा  जिनके  अपने  कानून  हैं  जो  विभिन्न  विधानों  के  तहत  विशेष  रूप  से  बनाये  गये  हैं  और  इन  समितियों
 ने  सरकार  को  बार-बार  सिफारिश  की  है  और  मैं  इनसे  उद्धत  करके  अब  उनका  उल्लेख  नहीं  कर
 उनके  अनुपार  उनका  काये  सावंजनिक  व्यवस्था  और  कानून  व्यवस्था  वनाये  रखना  है  और  ये  संगठन
 विशेष  रूप  से  गृह  मन्त्रालय  के  अन्तगंत  है  जबकि  आर०  पी०  एफ०  रेलवे  का  एक  विभाग  है  और  इसे  इसी
 प्रकार  लिया  जाए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  मन्त्री  से  आग्रह  करता  हुं  कि  वह  सरकारी  संशोधन  लायें  ताकि  जो
 लोग  रेलब्रे  की  वास्तविक  सेवा  अनेक  वर्षों  से  कर  रहे  हैं  ओर  वे  सत्तर  हजार  से  भी  अधिक  है  और  जिन्होंने
 आन्दोलन  का  रवैया  कभी  नहीं  अपनाया  उन्हें  यह  शिक्रायत  न  यह  महसूस  न  हो  कि  आन्दोलन  के
 रवंये  के  द्वारा  ही  कायं  होता

 ]
 रासा  सिह  रावत  :  मान्यवर  सभापति  मैं  श्री  वासुदेव  जी  आचाय॑  एवं  श्री

 पवन  कुमार  बंध्षल  द्वारा  प्रस्थायित  रेल  संरक्षण  बल  संशोधन  विधेयक  नामक  गैर  सरकारी  विधेयक  का

 पुरजोर  समर्थंतर  करता  हूं  ।  मान्यवर  समर्थन  कर  ने  का  भी  विशिष्ट  कारण  यह  है  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  जो

 है  वह  अधिनियम  स्टाफ  के  अनुसार  गठित  हुआ  पहले  रेलवे  की  सम्पत्ति  की  देखभाल  करने  के  लिए
 वाच  एण्ड  वां  का  स्टाफ  हुआ  करता  फोस  के  अन्दर  इसी  संसद  ने  एक  विधेयक  पारित  किया

 जो  बाद  में  अधिनियम  बना  जो  रेलवे  प्रोटेक्शन  फोस  एक्ट  जिसके  अनुसार  आर०  पी०  एफ०
 का  पुनर्गठन  हुआ  और  उसके  बाद  में  भली  प्रकार  से  ये  संगठन  अपना  सेवा-कार्य  कर  रहा  था  ओर  इसको

 मुख्य  रूप  से  रेलवे  की  सम्पत्ति  की  देखभाल  का  कार्य  सौंपा  गया  था  और  एक  प्रकार  से  जंसे  रेलवे  के  अन्य

 अंगों  में  काये  करने  वाले  सभी  प्रकार  के  कमंचारी  रेलवे  कमंचारी  माने  जाते  हैं  इसी  प्रकार  पते  रेलवे  सुरक्षा
 बल  के  अन्दर  कार्य  रत  सैनिक  या  अद्धं-सेनिक  जो  भी  कर्ंचारी  थे  वे  भी  रेलवे  के  ही  कमंचारी  माने  जाते

 उप्के  अनुसार  प्रकार  में  इतके  संगठन  का  निर्माण  भी  इनका  कल्याण  करने  वाला  जो  वेलफेयर

 जिस  प्रकार  से  अन्य  अन्य  कमंजारी  लोग  बनाते  है  उच्ची  प्रक।२  से  रेरूवे  सुरक्षा  बल

 के  सैनिकों  ने  भी मिल  करके  अपने  75  हजार  संतनिक  जो  देश  के  विनिन्न  भागों  में  रेलवे  की  सम्पत्ति  की

 देखभाल  का  कार्य  भली  प्रकार  से  करते  थे  तो  उनके  लिए  उन्होने  एक  संगठन  बनाया  से  के

 अन्दर  और  वह  भली  प्रकार  से  सदस्यों  के  कल्याण  के  कार्यों  को  देख  रहा  था  ओर  भली  प्रकार  से  उनकी

 दिक्क़तें  या  कठिनाइयां  जैसे  अन्य  संगठन  दूर  करते  हैं  वैसे  यह  भी  कर  रहा  था  लेकिन  यह  ट्रेंड  यूनियन
 की  तरह  नहीं  था  यह  के  वल  कमंतच्रारोी  कल्याण  करने  वाला  संगठन  इन्होंने  बनाया  उसके  बाद  में

 लगभग  दाई  वर्षो  तक  यह  पंगठन  भली  प्रकार  से  का्यं  करता  रहा  ओर  इधपने  इन  कर्मचारियों  के  ह्वितों  के

 लिए  भी  काफी  काम  किया  ।  इनको  में  के  द्वारा  इधको  केन्द्रीय  सरकार  ने  मान्यता  प्रदान

 की  थी  और  कई  सुविध'एं  भी  इनको  प्रदान  की  का  वर्ष  तक  रेलवे  सुरक्षा  बल  का  यह  कमंचारियों

 का  कल्याण  करने  वाला  संगठन  निरन्धर  अपना  संगठन  का  कार्य  करता  रहा  और  अधिकारियों  को  कभी

 कोई  शिकायत  नहीं  हुई  ।  लेकिन  अधिनियम  के  अन्दर  तत्कालीन  मैं  तो  यह  कहुंगा  कि  काला  कानून
 ले  आई  और  रलवे  सुरक्षा  बल  अधिनियम  रेलवे  के  अन्दर  एक  ऐसा  उल्टा  संशोधन  कर  दिया  जिसके

 अनुसार  यह  जो  कल्याणकारी  जो  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कमंचारियों  के  सेनिकों  के  कल्याण  में  खगा

 हुआ था उनकी आशाओं पर तुषारापात कर शमापति मैं आपके माध्यम पे कहना चाहता हूं कि जहां हम संविधान के मूल अधिकारों
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 की  रक्षा  की  बात  करते  जहाँ  हम  संविधान  के  मूल  अधिकारों  के  लिए  रात-दिन  दुह्लाई  देते  जहां  हम
 प्रजातंत्र  के सबसे  वड़े  विश्व  के  लोकतान्त्रिक  राष्ट्र  होने  का  दावा  करते  हैं  वहां  की  प्रतिनिधित्व  करने

 वाली  सरकार  इस  प्रकार  का  फाला  कानून  क॑ंसे  ले  आई  और  रलवे  सुरक्षा  बल  के  उन  लोगों  को  कौन

 से  कानून  के  अन्तगंत  उन्होंने  सशस्त्न  बच  मान  मैं  तो  कहूंगा  कि  1985  1957  के  कानून
 में  जो  संशोधन  किया  अधिनियम  द्वारा  वह  वास्तव  में  काला  कानून  था  और  उम्री  अधिनियम  के

 अनुसार  विभिन्न  पहले  जितनी  भी  कृपाल  सिह  समित्ति  या  अन्य  समितियां  बनी  थीं  जिन्होंने  संगठन  के

 निर्माण  के  बारे  में  या  संगठन  की  बेहतर  सेवाएं  दिलाने  के  बारे  में  जो  संरतुतियां  या  अनुशंसाएं  की  थीं

 उसके  विपरीत  इसने  रिपोर्ट  उसके  विपरीत  कार्य  किया  इस  1985  के  बानून  के  ओर  वे

 खामियां  इसके  अन्दर  बहुत  थीं  ।  -

 सभापति  अभी  वासुदेव  भ्राचार्यं  जी  जिस  संशोधन  को  लाए  हैं  और  पवन  बूमार  बंसल

 जौ  ने  मी  इसका  समर्थन  किया  है  और  वह  भी  पुर:स्थापित  करने  वालों  में  से  एक  हैं  तो  इसमें  उत  खामियों

 को  दूर  करने  का  सबसे  पहले  निश्चय  है  ओर  इसके  साथ-साथ  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  रेल  सम्पत्ति  के  बेहतर
 संरक्षण  के  लिए  अधिक  सहायता  करने  वाला  सक्षम  बल  बनाना  ओर  रेल  सुरक्षा  बल  की  कारयं-प्रणाली

 को  बेहतर  बनाना  है  ।  उसके  साथ  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हुं  कि  परसों  के  दिन  माननीय

 रेल  मन््त्री  जी  ने  यहाँ  पर  रेल  बजट  प्रस्तुत  जिया  ।  उपमें  यात्रा  भाड़ा  माल  भाड़ा  बढ़ाने  और  अन्य

 बातों  की  घोषणा  की  ।  रेलवे  में  बढ़ते  हुए  अपरोधों  को  कम  करने  के  लिए  रेलवे  में  बढ़ती  ६६  चोर्यों  को

 कम  करने  के  रेलवे  सम्पत्ति  को  निरन्तर  विभिन्न  चोरियों  के  माध्यम  ये  या  आपराधिक  लोगों  के

 माध्यम  से  होने  वाले  नुकसान  हातियों  से  रक्षा  करने  के  बारे  से  कोई  विशेष  बात  करनी
 आर०  पी०  एफ०  के  बारे  में  या  उनके  कल्याणकारी  संगठन  को  पुनः  पू्व॑त्रत  मान्यता  देने  के  बारे  में

 इन्होंने  एक  भी  शब्द  नहीं  कहा  ।  यह  बड़े  खेद  की  बात
 |

 इसलिए  रेलवे  सुरक्षा  बल  की  कार्य-प्रणाली  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  और  सम्पत्ति  को  निरन्तर

 जो  चोरी  हो  रही  चाहे  यात्रियों  के  समाव  की  थोरी  हो  चाहे  रेल  सम्पत्ति  की  चोरी  इन  सबके

 बारे  में  अभी  रेलवे  में  दो  प्रकार  की  ध्यवस्थाएं  एक  तरफ  रेलवे  प्रोटंक्शन  फोसं  रेलवे  सुरक्षा  बल

 है  और  दूसरी  तरफ  राजकीय  रेलवे  पुलिस  गवरनंमेंट  रेलने  पुलिस  कानून  और  व्यवस्था  को  स्टेशनों

 की  परिधि  में  या  रेलवे  ट्रैक  पर  बनाए  रखने  का  प्रश्न  है यह  काम  जी०  आर०  पी०  करती  लेकिन  रेलवे

 सम्पत्ति  के  बारे  में  रक्षा  रेलवे  सम्पत्ति  की  चोरियों  की  रोकथाम  करना  उनके  बारे  में  पूरी  देखभाल

 यह  सारा  काम  आर०  पी०  एफ०  के  हाथ  रहता  लेकिन  आर०पी  ०एफ०  के  हाथ  में  जो  कानूनी

 अधिकार  होने  ज॑से  चोर  को  उसके  केस  की  जांच  जांच  करने  के  बाद  कोर्ट  में  उसका

 चालान  पेश  ऐसे  अधिकार  आर०  पी०  एफ०  को  प्राप्त  नहीं  जी०  आर०  पी०  को  ऐसे  अधिकार

 प्राप्त  परिणाम  यह  होता  है  कि  यदि  आर०  पी०  एफ०  अपराधों  को  रोक॑ना  भी  चाहती  है  तो  प्रभावी

 ढंग  से  अपराधों  को  रोक  नहीं  पाती  कारण  यह  है  कि  उनके  हाथ  में  जो  कानूनी  अधिकार  होना  चाहिए

 उनकी  जो  मान्यता  होनी  वह  नहीं  दूसरी  तरफ  देश  के  अन्दर  जो  75  हजार  संनिक  हैं  आज

 उनमें  असन्तोष  व्याप्त  क्योंकि  उनकी  विभिन्न  प्रकार  की  जो  एसोसिएशन्स  थीं  ओर  उन  सब

 प्रतिनिधित्व  करने  वाला  जो  राष्ट्रीय  ह्तर  का  संगठन  था  उस  संगठन  ने  निरन्तर  जो  पहले  अच्छा  कार्य

 एकदम  1985  के  कानून  के  द्वारा  उस  संगठन  की  मान्यता  समाप्स  कर  दी  मान्यता  समाप्त

 करने  के  बाद  उनको  जो  विशेष  सुविधाएं  संगठन  के  नाते  कार्य  करने  वह  भी  छीन  ली

 परिणाम  यह  हुआ  कि  उनमें  असन्तोष  पैदा  होने

 299



 ~
 पेलन््ल  रलज  बस  विश्वेपषक  26  1993

 मैं  यह  यह  सरकार  मूल  अधिकारों  की  बात  करती  लेकिन  400  संसद  सदस्यों  के

 हस्ताक्षर  करके  आर०  पी०  एफ०  एसोसिएशन  को  पुनः  मान्यता  बहाल  करने  के  जो  संगठन  पूबंबत
 कल्पाणकारी  कार्यों  में  लगा  हुआ  उसको  वैसा  ही  कार  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  को  एक  ज्ञापन

 लेकिन  सरकार  के  कानों  पर  जूं  नहीं  रेंगी  ।  े

 यह  लोकतन्त्र  में  सबके  बड़ी  पंचायत  लोकतन्त्र  की  सबसे  बड़ी  पंचायत  में  जब  विभिन्न  प्रकार
 :  के  राजनीतिक  दल  अपनी  राजनीति  से  ऊपर  जिसे  राष्ट्रीय  कल्पाथकारी  कार्य  कहना  रेलवे

 को  सम्पत्ति  की  रक्षा  करने  बाला  जो  संगठन  400  संसद  सदस्यों  ने  हस्ताक्षर  करके  सरकार  को  ज्ञापन

 लेकित  सरकार  ने  कोई  कायं  बाही  नहीं  की  ।

 मान्यबर  और  तो  और  आठवीं  लोक  सभा  नवीं  लोक  सभा  में  और  दसवीं  लोक  सभा  में

 सर्वंतम्मत  निश्चय  अपसिव्यक्त  किया  गया  और  यह  कहा  गया  कि  इस  संगठन  की  रिकॉगनिशन  बहाल  की

 आर०  पी०  एफ०  अम॑ण्डमेंट  एक्ट  1985  को  वापप्त  लिया  उनको  समाप्त  किया

 1987  में  जो  रेलवे  ने  नियम  बनाये  1985  के  काले  कानून  के  उनको  भी  वापस

 लिया  जाये  |  लेकिन  नवीं-दसवीं  लोक  सभा  के  निश्चय  भी  सरकार  के  कानों  में  सुनायी  नहीं  पड़  रहे  हैं  और

 सरकार  एक  प्रकार  से  उनकी  अनदेखी  कर  रही  बहरी  और  गूंगी  सरकार  सभापति  मैं  आपसे

 प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  माननीय  सदस्यों  के  अधिकारों  की  रक्षा  करने  का  दायित्व  आपका  भी  जब  हम
 400  संसद  विभिन्न  राजनीतिक  दलों  स्वंसम्मति  से  मंत्री  को  या  भारत  सरकार  को

 कोई  ज्ञापन  देते  आर  ०  पी०  एफ०  एक्ट  के  बारे  उनकी  एगोसिएशन  के  बारे  विविध  अधिकार  देने

 के  बारे  उत  पर  सही  कार्यवाही  नहीं  होती  या  सरकार  उचित  कार्यवाही  करने  क॑  लिये  तैयार  नहीं

 होती  तो  ऐसी  सरकार  के  बारे  में  क्या  कहा  जाए  |

 हम  कल  भी  भुगत  चुके  मूल  अधिकारों  की  बात  करने  वाली  सरकार  लादी  और

 गोली  के  दमन  पर  दिल्ली  के  अन्दर  कंसा  आतंक  पैदा  करती  कर्मचारियों  के  हितों  क ेलिए
 काम  करने  पर  भी  सरकार  पाबंदी  लगाती  है  और  श्रमिकों  का  भला  करने  वाली  बात  कहती  है  और  यह

 कहसी  है  कि  श्रमिकों  की  छंटनी  नहीं  करेंगे  और  नहीं  निकालेंगे  और  सारी  सुविधाएं  उनको  प्रदान

 जार०पी  ०एफ०  भारगम्ड  फोर्सेस  या  बी०एस०एफ०  की  तरह  लॉ  एण्ड  आड्डंर  के  लिए  जा  रही  है  क्या

 खी०  आई०  एस०  एफ०  इंडस्ट्रीयल  धिक््पोरिटी  का  काम  करती  है  जो  उद्योग  मंत्रालय  के  अन्तगंत  आता  है
 लेकिन  उसका  सारा  अधिकार  गह  मंत्रालय  को  दिया  गया  लेकिन  जो  कानून  रेलवे  कमंचारियों  के  लिए

 है  बह  आर०  पी०  एफ०  के  ऊपर  भी  लागू  होना  चाहिए  |  इस  गर  सरकारी  दविघेयक  को  इस  लिए  प्रस्तुत
 किया  है  कि  1957  के  कानून  के  अन्तगंत  आर०  पी०  एफ०  के  सम्बन्ध  में  जो  खामियां  पंदा  हुई  हैं  उनको

 दूर  किया  जाए  और  उनको  1985  के  काले  कानून  द्वारा  ऐसा  अधिकार  दिया  जाए  कि  वह  लॉ  एण्ड
 आईर  की  तरह  ही  अपराधों  की  जांच  कर  सके  ओर  चालान  वर्ग रह  पेश  कर  सके  इसलिए  मैं  इस  विधेयक

 का  पुरजओर  सम्ंन  करता  हूं  ।  आठवीं  और  नोत्रीं  लोक  सभा  की  सबोडिनेट  लेजिस्लेशन  कमेटी  ने  भी  इस
 ware  छकार  की  प्रशंसा  की  थी  और  विभिन्न  राजनीतिक  दलों  क ेसाथ  इस  सदन  के  पटल  पर  मांग  भी  रखी  थी  ।

 1990-91  में  जो  सरकार  आ।ई  तो  उसमें  भी  परिवर्तत  आया  जबकि  1990  के  अन्दर  जनता  की

 शाजनाओं  को  सतझने  वाली  सरकार  बनी  लेकिन  1991  में  सरकार  आई  लेकिन  पूव॑  सरकार  ने

 आार०  पी०  एक०  के  एसोसिएशन  की  मान्यता  हेतु  आदेश  जारी  किया  वह  आदेश  जारी  हो
 लेकिन  खेद  है  कि  वह  लागू  नहीं  ऐसा  मालूम  पड़ता  है  किन  शबल  बूरी  न  सूरत  बुरी

 ग  सीरत  बुरी  ब्रा  बही  है  जिसकी  नीयत  बुरी  सरकार  की  नीयत  में  खोट  मालूम  पड़ता  है  चूंकि
 बह  पिछली  सरकारों  के  दिए  हुए  आदेशों  का  क्रियान्वबन  नहीं  हनन  करती  हजारों  संधिकों  में  झंतोष
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 पैकहो  रहा-है  और  कल्याक्षक्ेब्ज़ारे में-सत  कहती  -
 है  कि  ख़ना-लेंडे  ।  जन्न  ,

 पन्द्रह  सकल  सेल्संग्रक न  बस  हुझर  था  मस्झतत्र  दे  रस्ी  थी  ओर  वह  के  काम.कर  रहा  ,
 थाओए  बुत  सुद्न  येऔर  आज  अचानक  कंसे  यह  मान्यता  का  प्रएन  गया  ,
 उम्रक्रेष्दाश्विकारी  भूख  हड़तृयल,पर  और  दाहू  कटने  की  बात  कही  गई  तो  उम्र समय सारे

 बड़े  नेताक्षों  ने.आश्वास व  ढिया  कि.आापकी,शड़ाई  और  इन्स्राफ  हम  सरकार.अभी

 इन्ख्ाफ.नड्डी  दिला  पाई  विक्यून  से-अ[म्डं.फोर्सेस  आफ.दी  यूनियन  कोन  से  कानून  के  अन्तगंत

 कहा  है  ।  है.तो  नभबौर  नो  सेजा  की  तरह  डिफेंस  के  अन्दर  आना  चाहिए  |  जैसे  ,
 एफ०  एस 9  एफ़०  और  एस्च०  एफ  के  ऊपर  जो  गृह  मंत्न[लय  के  अन्दर  कावूनू

 वह  आर  पी.०.एफ़  ९.के  उत्ध ज.भी  लागू  होना  यह  रेलवे  रेलवे  के  रेलवे
 रेलवे-स्म्पत्त  की  रक्षा  का  भाफ़  इसके  ऊपर  आपके  माध्यम  से  कहूना  चाहता  हूं  कि

 न  तो  यह  देश  की  सीमाओं  की  सुरक्षा  करती  हैन  कानून  और  व्यवस्था  इसके  जिम्मे  है  और  आर०  पी
 ह

 एफ०  कमंचारी  जो  संगठन  बना  हुआ  वहू  रेलवे  कमंचारियों  को  तरह  का  एक  संगठन  है  जिस  पर  रेलवे

 सम्पत्ति  की  सुरक्षा  का  भार  इसलिए  रेल  मन्त्रालम  अपने  नियन्त्रण  के  अन्दर  आम््ड  फोर्सेस  मानकर

 नहीं  रख  सकता  इसको  रेलवे  विभाग:मानकर  रखे  ओर  इसी  के  अनुसार  इसको  सारी  सुविधाएं  प्रदान

 अन्त  में  केवल  एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।

 ,

 फी०  एफ  अल्दाश-संघः  सेवाकल्याण  ग्रह  त/तते  अरमिक सं  हैह

 और-त-ही  किसीअन्यःसंष  यान्संगठन-से  इसका  कोई  सम्बन्ध  है  ।”'

 इसलिए  आपके  माध्यछ  अप्रील  करना  चाहता  हूं  कि
 के  काले,कानून  के

 अच्वगगत  जो,.दाप्नियां क्यी  गद्सी,थीं/जिसकेट्दारा  की  अभिशंसाओं  की  ऋूर  हत्या  कर  दी

 ग्रद्भी  को..खट्रछ:क
 रके,और-जो  संशोष्नत  श्रो  बल्लुदेव  आ  चाय  लाये  हैं  और  इस  विधेयक

 मध्यस  सेबी  पाक  कुझ्ध7/बंसल  ते.सक्नरं व  उम्चको  सरकार  मान  रेलवे  सुरक्षा  बल  को

 रेल,बी  को  अप्विक  प्रभावछब  बल  प्राप्त  हो  कार्य
 प्रणाली

 रेलब्रे  सम्प्रत्ति  सम्बन्धी  अपराधों  को  निपटने  लिए  उनके  पास  और  शक्ति  कानूनी

 शक्त्रि  पास,आ  र  से,चोरियों  आपराधिक  प्रवृत्तियों  वो  रोका  जायेगा  ।  और

 रेलद्वे का  घाटा.कम्म  रेलवे.को  अब  ज़ितता  मुताफा  हो  रहा  इस  बिल  के  द्वारा  उसको  कमा[यी

 हो  कल्पाण्  देश  का
 ज्यादा  हित  सैत्तिकों  में

 कयंतोफ  दूर  कि/आप  भी  हमारी  तरह  इस  सरकार  के  ऊपर  दब्राव

 शब्दों  देता  े
 क्री  मोहन  सिह  :  सभापति  जिस  को  श्री

 बमुद्देव  आचार्य

 विद्वान  ने  जोर  किछ्क्ता/पुरजो २.
 समग्रंत  एक  विद्वान

 साथी  श्री  पवन  दरुमार  बंसल

 जैसे/व्यज्वित:  उम्रमें:बहुत:कु  है  सिर्फ  यही  प्रार्थंशा  करूंगा  कि  सृश्री  पाथी

 उज्लण  विधेग्क्त,का  समर्थन  करें  और  मैं  भी  अपनी  तरफ  से  इसझा  समर्थन

 कख्ता

 समाप्रति  म्लोहक  मद्रम्भ  बाज़ादी।|  के  ब्ाक्न  कातूत  बोर  व्यवस्था
 का

 सम्पख्
 राज्य  प्रकाड़ों  के

 कक  काता:फा.।-  सैनिक  कलों/की;बाक़  का  संशयत
 के

 बाज़ादी  के  बहुत  बाद  में  जज  इस  देश

 इस
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 में  सीमाओं  के  नजदीक  या  ऐसे  राज्यों  में  जहां  बहुत  ज्यादा  इन्सरजेंसी  की  घटनायें  होने  राज्य

 सरकार  जब  अपहाय  होते  लगी  तो  एक  कानून  के  तहत  गह  मंत्नालय  में  अद्धं  सैनिक  बल  के  बनाने  का

 अधिकार  भारत  कौ  संसद  को  दिया  लेकिन  यह  आर०  पी०  एफ०  एसोसिएशन  था  यह  पहले  ही  चला  आ

 रहा  कई  मित्रों  ने  ठीक  कहा  कि  इसका  इतिहास  यह  था  कि  रेलवे  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  करने  के  लिए
 वाचिंग  वार्ड  का  संगठन  पहले  से  रेलवे  के  संगठन  के  साथ  क्रियाशील  था  और  उसी  के  स्वरूप  को  1957  में

 बदलकर  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  रूप  में  किया  इसके  पहले  तो  यह  वेलफेयर  एसोसिएशन  था  उसकी

 मान्यता  संगठन  के  साथ  भआ  रही  थी  ।  एक  साजिश  के  तहत  1985  में  एक  संशोधन  विधेयक  लाकर  जो

 मैर-कानूनी  असंवधानिक  है  और  यदि  उसकी  सही  ढंग  से  समीक्षा  सर्वोच्च  न््याया।लय  में  होगी  तो  इस

 तरह  का  संशोधन  इस  संसद  के  द्वारा  पास  नहीं  किया  जा  सकता  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि  इसको

 सुप्रीम  कोर्ट  में  चुनौती  दी  जानी  चाहिए  थी  लेकिव  इस  संगठन  ने  दिया  या  इसकी  मुझे  जानकारी

 नहीं  इसलिए  यह  असंवेधानिक

 सभापति  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  है  कि  रेलवे  की  सुरक्षा  तो  आर०  पी०  एफ०  करेगी

 लेकिन  स्वयं  सुरक्षा  करने  का  अधिकार  उसे  नहीं  मिला  हुआ  है।आज  बिहार  में  हड़ताल  हो  रही

 पहले  से  वहां  मिलिद्री  पुलिस  है  जो  सशस्त्र  बल  उसको  पहले  से  संगठन  बनाने  का  अधिकार  1942  से

 पहले  जब  पूरे  देश  में  स्वतंत्रता  संग्राम  हुआ  तो  उसके  साथ  बिहार  का  जो  सशस्त्र  बल  आन्दोलित

 तब  से  बिहार  में  मिलिट्री  पुलिस  को  अपना  संगठन  बनाने  का  अधिकार  मिला  हुआ  उसके

 संस्थापित  नेताओं  में  वहां  के  पूर्व  ग्रह  मंत्री  श्री  रामातन्द  तिवारी  भी  अज  बिहार  में  पुलिस  वालों  की

 हडताल  हो  रही  उस  संगठन  के  जरिए  हो  रही  संगठन  की  मांग  पर  हो  रही  केवल  यह  कहना
 कि  ये  अद्ध  सैनिक  बल  इनको  संगठत  बनाने  का  अधिकार  नहीं  मैं  समक्षता  हुं  कि  हिन्दुस्तान  के

 संविधान  में  सभी  काम  करने  वाले  सरकारी  क्षधिकारियों  और  कमंचारियों  को  जो  संगठन  बनाने  का

 अधिकार  मिला  हुआ  यह  उसका  निषेध  उसके  विपरीत  इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  रेलवे

 सुरक्षा  बल  को  भी  सही  मायने  में  रेलवे  कर्मचारियों  की  तरह  ही  ट्रेड  यूनियन  एक्ट  के  तहत  अपना  संगठन

 बनाने  का  अधिकार  होना  आखिर  रेलवे  पुलिस  जी०  आर०  पी०  पहले  रो  ही  लगी  हुई  किसी

 भी  स्टेशन  के  ऊपर  वारदात  होती  उसकी  जांच  पड़ताल  जी  ०  आर०  पी०  रेलवे  पुलिस  करती  लेकिन

 रेलवे  पुलिस  उसके  अन्त  गंत  नहीं  आती  ।  उसके  ऊपर  सारा  अनुशासन  पुलिस  विभाग  का  चलता  है  लेकिन

 जो  आई०  पी०  सी०  सी०  आर०पी०  सी  ०  इसके  तहत  जी०  आर०  पी०  काम  करती  है  लेकिन  उसके

 ऊपर  अनुशा  पतन  रेलवे  का  तही  ठीक  उसी  तरह  रेलवे  की  सुरक्षा  का  मामला  आप  वहां  पर

 दूसरे  अद्धं  सैनिक  बल  को  नियुक्त  करते  हैं  जो
 सी०  आर०  पी०  नाम  से  जाना  जाता  फिर  यदि  रेलवे  के

 जो  दूसरे  कारखाने  उनमें  कई  वारदात  होती  है  तो  रेलवे  इंडस्ट्रियल  सिक्यूरिटी  फोस  को  डिप्यूट  किया

 जाता  आर०  पी  ०  एफ०  वहां  जाती  इसलिए  उसके  और  अद्धं  सैनिक  बल  के  जो  कार्यकलाप  दोनों

 ही  अलग  इनके  ऊपर  अद्धं  सैविक  बलों  का  कानून  लागू  करके  उनको  ट्रेड  यूनियन  राइट  से  वंचित

 रखना  अपने  आपमें  अनुचित  काम

 उसी  तरह  राज्यों  में  जो आई०  पी०  एस०  के  अधिकारी  इन्होंने  सभी  राज्यों  क॑  हिसाब  से

 अपने  एसोसिएशन  अलग-अलग  बना  रखें  हैं  और  अपनी  सुविधा  की  बात  यह  राज्य  प्रशासन  से

 समय  पर  निरन्तर  करते  रहते  हैं  और  उनकी  एसोसिएशन  से  बात  करने  और  उनकी  दिक्कत  दूर  करने  का

 काम  विभिन्न  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रो  और  राज्यगाल  करते  जो  वरिष्ठ  पदों  पर  स्थापित  सुरक्षा  से

 सम्बन्धित  अधिकारी  उनको  संगठन  बनाने  का  अधिकार  मिला  हुआ
 है  लेकिन  यदि  उनकी  तानाशाही

 पर  रोक  लगाने  के  लिए  उनके  अधीनस्थ  कमेचारी  अपनी  मांग  रखते  हैं  तो  उनको  यूनियन  बनाने  का
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 अधिकार  नहीं  संघ  बनाने  का  अधिकार  नहीं  मैं  समझता  हं  कि  उनके  अधिकारों  के  साथ  यह  खुला
 हस्तक्षेप  इसलिए  इसके  खिलाफ  पहले  भी  आन्दोलन  हुए  और  पिछले  साल  भी  इस  सदन  में  बात  उठी  ।
 इस  पर  धरना  हुआ  और  विभिन्न  राजनीतिक  दल  के  वरिष्ठ  नेताओं  पर  लाठियां  चलाई  इस  संगठन
 के  हक  में  उन्होंने  अपनी  आवाज  उठाई  इस  सदन  में  जब  यह  एक्ट  आया  मश्ले  स्मरण  1985
 में  इस  तरह  का  संशोधन  विधेयक  सदन  में  आया  उसके  ऊपर  सभी  दलों  ने  आपत्ति  की  इस  सदन
 में  समय-समय  पर  विभिन्न  रेल  मन्त्रियों  न ेआश्वासन  भी  दिये  हैं  कि  इसम  आवश्यक  परिवतंन  किए
 जाएंगे  और  इस  तरह  का  एक  निर्देश  एक  सर्कूलर  के  तहत  जाजं  फर्नान््डीज  तत्कालीन  रेल  मन््त्री
 ने  किया  इसलिए  इस  संगठन  बनाने  के  आश्वासन  को  विभिन्न  राजनीतिक  दलों  क॑  सांसदों  की
 भावनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  अमेंडगेट  को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  और  रेलवे  सुरक्षा  बल
 को  अपना  संगठन  बनाने

 का  अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  ।  इस  मांग  का  मैं  पुरजोर  समर्थन  करता  हूं
 ओर  इन्हीं  चन्द  शब्दों  के साथ  इस  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  रमेश  चेन््नीयला  :  इस  विधेयक  पर  पछल  सत्र  में  भी  चर्चा  हुई
 नौवीं  और  दसवीं  लोक  सभाओं  में  भी  अनेक  बार  यह  विचार  स्वंसम्मति  से  पूरे  बलपुवंक  व्यक्त

 किया  गया  था  कि  आर०  पी०  एफ»  द्वारा  संघ  बनाने  के  अधिकार  को  बहाल  किया  जाए  और  इसलिये
 1985  के  अधिनियम  और  उसके  तहत  बने  नियमों  में  संशोधन  किया  जाए  ।

 श्री  बसुदेव  आचाय॑  ने  यहां  पर  अपने  भाषण  में  यह  उचित  ही  कहा  कि  आर०  पी०  एफ०  के  सदस्य
 कई  वर्षों  से  इस  मान्यता  की  मांग  कर  रहे  इस  गरिमामय  सभा  में  ओर  बाहर  भी  काफी  चर्चा  हुई
 सत्ताधारी  कांग्रेस  पार्टी  के  सदस्यों  ने  भी  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  था  ।  मुझे  याद  है  कि  संघ  क ेसचिव  अनशन
 पर  बैठे  थ ेऔर  हम  सबने  उनसे  अनशन  तोड़ने  का  अनुरोध  किया  था  |  यह  उनकी  वास्तविक  मांग

 है|  पूर्व  सुरक्षा  तथा  प्रतिपालन  विभाग  भारतीय  रेल  का  अभिन्न  अंग  का  नाथ  संसद  के  एक  अधिनियम

 रेलवे  सु  रक्षा  बल  अधिनियम  1957 के  द्वारा  रेलवे  सुरक्षा  बल  रखा  मैं  यह  कहना  घाहता  हूं  कि

 यह  संघ  का  सशस्त्र  बल  नहीं  अगर  आप  उनके  काय॑  पर  गौर  करें  तो  समझ  जायेंगे  कि  यह  सशस्त्र  बल

 नहीं  आर०  पी  ०  एफ०  अधिनिवम  1957  और  आर०  पी०  एफ०  1985  के

 अनुसार  आर०  पी०  एफ०  का  मुख्य  दायित्व  रेल  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  करना  यह  बल  हमारी  सीमा  की

 सुरज्ञाया  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  से  बिलकुल  भी  सम्बद्ध  नहीं  रल  मन्त्नालय  ने  भो  इस  तथ्य

 को  स्वीकारा  है  ।

 लोक  सभा  की  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  के  एक  लिखित  वक्तव्य  में  यह  उल्लेख  है
 कि  आर०  एफ०  की  अधिसेवी  प्रकृति  के  कारण  इसे  सशस्स्त  बल  नहीं  माना  जा  लैकिम  रेल

 मन्त्री  ने  दुर्भाग्य  से इसे  एक  सशस्त्र  बल  की  तरह  माना  यदि  हम  उनक  काय  ओर  दाथित्व  पर

 पूर्वक  गौर  करें  तो  पायेंगे  कि  वे  हमारे  देश  में  कानून  ओर  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  किसी  दायित्व  का

 निर्वाह  नहीं  कर  रहे  ।

 आर०  पी०  एफ०  अधिनियम  1957  की  घारा  10  अनुसार  इस  बल  के  सदस्य  हर  मामले  में  रेल

 कमंचारी  हैं  ओर  वे  पंथ  के  सशस्त्र  बल  के  सदस्य  नहीं  हो  सकते  ।  आर०पी०एफ०  अधिनियम  की  धारा  9

 के  अनुसार  संविधान  का  अनुच्छेद  314  आर०  पी०  एफ०  कर्मियों  पर  लागू  होता  यह  मनुच्छेद  केवल

 असेन््य  कमंचा  रियों  पर  लागू  होता  यह  बनुण्छेद  किसी  सशस्त्र  बल  के  सदस्य  पर  बिल्कुल  लागू  नहीं
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 इसलिए  आर०  पी०  एफ०  के  सदस्यਂ  अप्तैन्य  कर्मचारी  हैंओर  वे  सैन्य  बल के  सदस्य  नहीं  हो
 सकते  ।

 आर०  पी०  एफ०  अधिनियम  की-धारा  8  के  अनुसार  आर०पी०  एफ०जोनल  रेखबे
 -  भ्रबम्धक  के  प्रत्यक्ष  पर्यवेक्षण  के  तहत  कार्य

 ु  संभाषति  भहीवय  :  इस  चर्चा  के  लिये  आबंटितःसभर्या  +5ऊमठ्यज्सतक था  ।  पयापतभात्का हैती
 #

 हलक  धहूਂ  जवधि  दो  घंटे  ओर  बढ़ा  दी  जाये  ?

 अनेंक  माननीय  सदस्य  :  जी  महोदय  ।

 श्री  रमेश  चेन्नोयला  :  इस  प्रकार  वे  भारतीय  रेलवे  के  महाप्रबन्धक  के  अधीन  काय-कर

 रहे  हैं  ओर  इसलिए  उन्हें  सशस्त्र  बल  नहीं  माना  जा  सकता  ।

 हमारे  प्रधान  मन्त्री  जब  ग॒ह  मन्त्री  थे  तब  उन्होंने  सभा  की  सबंसम्मत  भावनाओं  स  सहमत  होकर
 विशेषकर  इस  आधार  पर  आर०  पी०  एफ०  को  सशस्त्र  बल  में  शामिल  करने  से  इस्कार  कर  दियाौ कि  बह

 देर्श  की  सुरक्षा  से  कतई  सम्बद्ध  नहीं  जह  बलਂ  समस्त  बल  कमियों  के  ल्दक्विरवों  क्र  निर्वाह  यहीं  कर

 ।  इसलिए  हमारे  प्रधान  मन्त्ती  ने  जब  अहूँ  गृह  भण्सी  थे  तब असेन््य  स्वरूप  के  कारण  हसे  सशैस्क़  अल
 हूप  में  शामिल  नहीं  किया  !

 इसी  ओद्योगिक  बलें  औद्योगिक  क्षीत्रों  में  कॉयेरत  हैंलिकिने  यह  प्रत्य॑क्षे  रूप  से  गृह  मम्त्रालय

 के  अधीन  है  ।

 “
 आर०  पी०  एफ०  संघ  ने  अनेक

 धार  जापन'दियै  हैं  ।'
 उन्होने  औौश्वै।स

 न
 दिये  हैं  वे

 संभी  संसद
 सें  मिले  हैं  ओर  सरकार  से  भी  मिले  हैं  और  उन्होंने  इन  सभी

 हठीयो  है  ।"  यदि  जाप  उनके

 प्रधान  मंन्ती  को  दिसे
 गये  जञापनें  को

 अंधययर्न
 कैरें  तो  बीवेंगे  कि  उन्होंने  कुछ  शर्तों  की  घहु  ते  स्पष्ट

 से  उल्लेख  कियो  मैं  इनमें  से  कुछे  उ.्बृत  की  रना  चॉहिंगाਂ  शर्त  शंदयां  ?  में  कहो  गया  है  :

 पी०  एफ०  संघ  मुख्यतः  उद्देश्य  के  ख्विए  यठिश/किया  जाना  है  कि  सदस्यों  के

 समान  सेवा  हितों  को  बढ़ावा  दिया  जाए  ।”

 करत  १:  संच  कीः  प्रत्वेक  काਂ  सारांशਂ  भेज+  जाए  +  मदि

 अश्नहीध्रबंस्धक  आवश्यक  समझे  तो  बेठक  में  यर्यवेक्षक  के  रूच  में  भाग  सेने  के  लिए  एस  ०  के-पद

 तथा  इससे  उच्च  अधिकारी  को  भेज  सकता  है  ।

 बे  रेशबे  के  अधीन  काये  कर  इसजिए  एक-सर्यवेक्षण  प्राधिकारी  होगा  +यह  संघ  केवल

 एफ०  कमिकों  के  कल्याण'हेतु  है  भोर  वे  रेलवे  के  ओर  के  विरूद्ध  ज़हीं

 जाएंगे  ।

 शहें  8  भी  उववित जी  ह्स  चैंल  कापसदस्य  गहीं  पी०एफरु  संघ  के  कार्यों  में  संस्यद्ध

 नहीं  होगा  ।

 शर्त  :  संघ  कानून  के  खिलाफ  गतिविधियों  में  स्वयं  को  शशबिल  नहीं  करता  ।

 ४  शर्त  :  राजमैलिंक  कोए  हथापित  मंहोँ  करेंकाओऔर  न  ही  व्यह  किसी  राजबेसिक

 शजभीतिजों के भतें का प्रचार करने में हवर्य को शॉसिल करेंगे । नहहश्रकार केककिसी थे भिके शभ हें संम्धक नहीं थे किसी सं अभफतिक घिंच।रताख का प्र५ार
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 नहीं  करेंगे  ।  यह  केवल'एक  संगठन  होगा  भो  खंचे  के  सदस्यों  के  का  धान  रखेगा  |  वे  रेलवे

 कै  नियन्त्रण के  अधीन  होंगे  ।

 शर्ते  11  :  यदि  म्रहप्रइन्धक  निदेश  देता  है  कि  कोई  प्रकाशन  केन्द्र  सरकार  के  के

 खिलाफ  है  तो  इस  आधार  पर  संघ  ऐसी  पत्रिका  प्रकाशित  करना  बन्द  कर  देगा  ।

 शर्ते  :  स्रंघ  किसी  अन्य  संघ  या  श्रमिक  संघ  इत्यादि  के  साथ  १)ई  सम्ब्रद्धता  नहीं
 शखेगा  ।

 ०  प्रधान  मन््त्री  को  दिए  गए  कपन  में  वलित  शर्तों  में  वे इन  एतों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  तैयार

 er  इसलिए  उन्हींने  अपनी  झोर  से  ये  बुझ्लावर्ददए थे  ।  हमारा  अनुरोध  यही  है  कि  इस  संघ को  मान्यता  दी

 पजाए  उन्हें  स्वतन्तततादी  जाए  धबकि  वे  रिशवेਂ  कवर  झभार०  पी०  एफ०  कर्मियों  के  हितों  का  ध्यान

 सर  सकें  ।

 :  शत  ।  ०संघ  महाश्रबन्ध क  के  भाषध्यस  के  अलावा  किसी  विदेशी  संस्था  से  कोई  पत्र  व्यवहार
 ४  शहीं  करेगा  और  भह  श्क्षरध्तक  को  कूसे  रोक  का  अधिकार  प्राप्त  होगा  ।

 '  मैं  यह  सक  यह  नि  केंबलए'कह'रहा  हूँ  कि  उनका  हित  बहुत  सीमित  वे  आर०  थी  ०  एफ०

 के कश्याण  के'लिए  ही  मान्यता  की  मांग  कर  रहे  दुर्भाग्य  से  हर  बार  रेल  मन्त्तालयਂ  मे  इस

 फो  भश्वीकार  कर  दिया  था  ।

 हसने  इस  पर  रेल  मन्त्रालय  ने  भी  चर्चा  की  मैं  नहीं  जानता  कि  बहू  हमारे

 सारे  तर्कों  मे  क्यों  संतुष्ट  नहीं  संघ  के  नेता ओर  सभी  राजनैतिक  पार्टियों  के  नेता  भी  उनसे  मिले
 :

 संसर्द  के  लगभगਂ  सेभीਂ  ने  एक  ज्ञापन पर  ह्साक्षर'किए  हैं  ओर  इसे  रल  मन्ती  को  भेजा  है  ।  इस

 पर  काफी  चर्चा भी  मुझे  नेहीं  पता  कि  इन  तकों  से  रेल  मन्त्नालय  ओर  प्राधिकारी  संतुष्ट  क्यों
 '
 नैंहीँ हुए  ।

 ह

 .  मैं  सभा  का  अधिक  स्मय  नहीं  से  ता  चताहता  ओर  सैं  यह्  कह  कर  भाषण  ऋरगा

 हूं  कि  इस  संघ  को  मात्यता  दी  जाए  वे  प्रदस्यों  का  मार्ग  निदेश  कर  स्र्के  ओर  अंघ  के  सदक्ष्यों  के

 कल्याण  का  ध्यान  कर  सकें  ।

 -  हिन्दो  ]

 पर्छली  बोले  गा  आह  एम  बुंबती  )  +  प्कमावति  झुमाने  सपथी  श्री  बपुदेव  अन्याय  जो  के  जगे  खिक्षेश ़क
 ४श्दन  के  न्सब  मनेःऋ्रस्तुतारक या  कमीज फका  समथेम  करत  हुं  पाहस  विधेयक  के  दो  महत्यपूर्ण  पहलू
 परतकातो  यह  है  किम्रेलवे  तुरक्षापबलाहमा री  संच/सरकार  के  मातहत  है  ओर;नसफ  घह  फ्रेशकेਂ  की:सककाईत
 £  वी  कुर का  फामिए  सेलवे  का  जाने  कालएशम्पर्ति-की  सुरक्षा  के  लिए  है  के  व्यक्तियों

 की  शुरद्त  के  लिए भी  उस  सुफक्षां  के  असुरक्षाः  के  कामों  उसको  धकडने कक  भा र
 उसञ्च  पर  है  मगर  जहां  का  उस  पर  मामला  बह

 उसको  अभी.नहीं  है  4  इससे  .  द्विविधा  प्रदा  होती  थोद  उस  द्विविधा  सदा  होते  के

 १  जोज्जी  ०  षी९  है--ओर  जो  आर०  एफ०  इतमें  क्रिश्के  ऊपर  उसमें

 हो  जाती  है  ।

 ४  चूंकि'रेज  सुस्त  आल  के  जधिका से  कहते  हैं  कि  कहष्यी 9  जहर  »प्रीरएफ़  *  का  काम  है  ओर  केजांच
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 रन

 कर  रहे  हमने  तो  पकड़कर  दे  दिया  उनका  कथन  है  कि  उन्होंने  पकड़  कर  के  हमको  दिया  हम
 वक्तव्य  लेंगे  जांच  इसलिए  मालूम  पड़ता  है  कि  इस  प्रकार  से  ये  दो  समानांतर  बल  एक  ही  काम  के

 लिए  रेलवे  में  बने  हुए  हैं  और  इस  द्विविधा  में  जिम्मेदारी  किसी  की  नहीं  रह  पाती  इस  प्रकार  से  जिस

 उद्देश्य  के लिए  यह  रेलवे  पुरक्षा  बल  बनाया  गया  वह  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होता  है  ।

 सभापति  मैं  ज्यादा  उदाहरणों  में  नहीं  सिर्फ  एक  बात  बताना  चाहता  हुं  कि

 बिहार  में  रेलवे  के  एक  आंदोलन  को  बन्द  करने  का  काम  लेकिन  वह  नहीं  हो  क्योकि  जी  ०आर०

 पी०एफ०  राज्य  सरकार  के  मातहत  है  और  वह  मामला  अभी  तक  लटका  हुआ  वह  श्री  जॉर्ज  फरननन्डीज
 के  जमाने  की  बात  ऐसी  स्थिति  में  रेल  सुरक्षा  बल  को  ही  यह  अधिकार  होना  चाहिए  कि  वही
 पकड़े  और  चांच  करे  और  कारंबाई  ही  न  करे  बल्कि  हिरासत  में  भेजने  उस  पर  अभियोग  पत्र

 मुकदमा  चलवाने  का  जिम्मा  उसका  ताकि  उसकी  जिम्मेदारी  रहे  ओर  उसमें  कोताही  होने  पर  उसको

 पकड़ा  जा  सके  कि  आप  अपनी  जिम्मेदारी  को  पूरा  कर  रहे  हैं  या  नहीं  ।

 प्रभापति  इसके  साथ  ही  दूसरा  मामला  इस  बारे  में  भी  वो  राय  सदन  में  नहीं  हो
 सकती  हैं  और  यह  खुशी  की  बात  है  कि यह  अधिकार  हम  बहुत  से  पेशों  में  लगे  हुए  संगठनों  को  दिये  हुए  हैं
 ओर  रेल  सुरक्षा  बल  को  अपना  संगठन  बनाने  का  अधिकार  मिलने  से  उस  सुरक्षा  में  कौन-सी  असुरक्षाआ

 यह  बात  मेरी  समझ्न  में  नहीं  आती  जिपत  समय  इसमें  संशोधन  हुआ  था  उस  समय  भी  ऐसा
 कोई  तक॑  नहीं  दिया  था  कि  इसको  देने  से  इसमें  कौन-सी  असुरक्षा  आ  मैं  समझता  हुं  कि  यदि

 उन्हें  अपना  संगठन  बनाने  का  विधिवत्  अधिकार  दे  दिया  खास  करके  जिस  प्रकार  से  दूसर  अखिल

 भारतीय  संगठन  उसी  प्रकार  तो  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  इसमें  कोई  असुरक्षा  आ  जाएगी  ।

 सभापति  इस  मामले  में  शूरू  में  यह  चीज  नहीं  थी  |  बाद  में  इसकी  रखा  गया  इसलिए
 मैं  समझता  हूं  कि  जो  इसमें  संगोधन  हुआ  और  उनके  अधिकार  को  छीना  मैं  समझता  हूं  कि उसको

 हटाने  की  अत्यन्त  आवश्यकता  इसके  लिए  वे  मांग  करते  रहे  इस  सदन  में  सभी  चाहते  सभी

 दलों  के  लोग  चाहते  इससे  भी  यदि  उनको  यह  अधिकार  वापस  नहीं  मिलेगा  तो  वे  लोग  आंदोलन

 करेंगे  या  हम  लोग  उनके  आंदोलन  का  अगर  नेतुत्व  तो  वह  ब्रा  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  लोग

 नहीं  हम  लोग  भी  नहीं  इसलिए  सरकार  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  सरकार  इस्त  विधेयक

 को  मान  ले  |

 सभापति  पवन  बंसल  जी  ने  कहा  कि  सरकार  विधेयक  लाए  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जो

 विधेयक  हमारे  बासुदेव  आचाये  जी  द्वारा  लाया  गया  यदि  इसमें  किसी  को  काई  खास  ऐतराज  न
 इसी  को  पास  कर  दिया  सरकार  अपनी  ओर  से  विधेयक  यह  आवश्यक  नहीं  निजी

 विधेयक  को  यहां  पर  स्वीकार  किया  जाना  कोई  पाप  नहीं  इसमें  हमारे  संविधान  में  कोई  बाध्य  नहीं

 नियमों  में  कोई  बाधा  नहीं  लोक  सभा  की  नियमावली  में  कोई  बाधा  नहीं  इसलिए  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  इसको  दोहराकर  लाने  की  जरूरत  नहीं  इन  दो  मुद्दों  पर  इसे  पारित  किया

 सभापति  संघ  के  बारे  में  दो  बातें  कहना  चाहता  हूं  । समाज  के  अन्य  संगठनों  की  तरह  से

 इस  संगठन  में  भी  गड़बड़ियां  हैं  और  में  व्यक्तिगत  रूप  से  जानता  हूं  कि  डिब्बों  को  तोड़ने  में  रेलवे
 के

 लोग

 भी  शामिल  रहे  अगर  जांच  का  भार  उन्हीं  के  अफसरों  के  ऊपर  तो  उसमें  भी  हम  समझते  हैं  कि

 पुरक्षा  होगी  और  रेलवे  सुरक्षा  बल  इधर  और  जी०आर०पी०  ऊपर  वाली  बात  भ्र्थात्  टकराब  वाली

 स्थिति  नहीं  हो  और  एक  दूसरे  के  खिलाफ  चलने  की  हिम्मत  नहीं  ये  जिम्मेदारी  यदि  उनके  ऊपर

 तो  जो  खुद  माल  के  डिब्बों  को  तोड़ने  का  काम  उसमें  भी  रुकावट  आएगी  ।  अगर  उनका
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 संगठन  राजनीतिक  आधार  पर  बन  तो  उससे  जनतन्त्नीय  प्रणाली  में  जो  हम  आशा  करते  सारी

 गड़बड़ियों  के  ब  वजूद  इसमे  अच्छी  व्यवस्था  विश्व  में  कोई  दूसरी  नहीं  उसके  अन्तर्गत  जनतांब्निक

 अधिकार  अगर  इस  संगठन  को  मिले  तो  अपनी  मांगों  को  भी  विधिवत्  रूप  से  रख  रेलवे  के

 भारत  सरकार  के  तो  यह  बेहतर  होगा  ।  इसलिए  इन  एक-दो  मुद्दों  पर  एक  जो  संशोधन  की  धारा

 आवाय  जी  माफ  करेंगे  4  (1),  वह  मैं  समझता  हूं  कि  विधेयक  का  जो  उद्देश्य  उसके  विपरीत  जाता

 अनावश्यक  भी  अगर  सरकार  इस  विधेयक  को  मानने  की  स्थिति  में  हो  तो  हम  आ ग्रह  करेंगे  कि

 उसको  भी  संशोधित  कर  दे  ।  लेकिन  उसको  टालने  का  प्रयास  नहीं  हो  बल्कि  सरकार  के  साथ  एक  सहयोग

 है  यह  विधेयक  लाकर  कि  हम  रेल  सुरक्षा  बल  को  कारगर  जिस  उद्देश्य  के  लिए  कायम

 किया  गया  है  उसको  ज्यादा  सफलता  से  अंजाम  दें  और  आगे  जाकर  कोई  विस्फोट  का  खतरा  न  असंतोष

 न  भड़के  !  इसलिए  इनके  संगठन  के  जरिए  से  ही  उनकी  मांग  आती  वह  संगठन  एक  ढाल  का  काम

 यह  बेहतर

 इसलिए  मैं  इस  संशोधन  विधेयक  का  पूरा  समर्थन  करता  हूं  और  आग्रह  करता  हूं  कि सरकार

 उसको  मान  ले  और  इस  परम्परा  को  मजबूत  करे  कि  निजी  विधेयक  केवल  बहस  के  लिये  नहीं  इसको

 स्वीकार  भी  किया  जा  सकता

 डा०  कातिकेश्वर  पात्र  :  इस  विधेयक  पर  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं

 आपका  बहुत  आभारी  हूं  ।  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  रेल  राज्य  मंत्री  1985  में  संशोधित  अधिनियम

 में  एक  उपयुक्त  संग्रोधत  पेश  किया  पहले  संशोधन  में  कुछ  खामियां  इसीलिए  मैं  अपन  साथी

 श्री  बसुदेव  आचायं  और  पवन  कुमार  बंसल  का  पूर्ण  समथंन  करता  हूं  ।

 मुझे  बहुत  आश्चयं  हुआ  कि  ये  दोनों  प्रस्तुतकर्ता  केवल  इसी  मुद्दे  को  उठा  रहे  हैं  मर्थात्  संघ  को

 मान्यता  देना  ।  लेकिन  इस  सभा  में  उन  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  एकदम  भिन्न

 संघ  को  मान्यता  देने  क ेअलावा  इस  विधेयक  में  अनेक  मुद्दे  और  संशोधन  हैं  ।  मैंने  पूर्व  वकताओं  को

 सुना  है  और  मैंने  देखा  कि  वे  इसी  मुद्दे  पर  बोल  रहे  लेकिन  यह  मुद्दा  भिन्न  रेल  मन्त्रालय  की

 परामशंदात्री  समिति  की  पिछली  बंठक  में  मैंने  कुछ  मुद्द  जँसे  रेल  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  तथा  कानून
 और  व्यवस्था  की  समस्या  जैसे  कुछ  कुछ  मुद्दे  यह  बिल्कुल  भिन्न

 5.07  म०  प०

 महोदय  पोठासीन

 श्री  सोमनाथ  लटर्जो  :  आप  परामशंदात्री  समिति  का  उल्लेख  नहीं  कर  सकते  ।

 डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :  मुझे  अफसोस  मैं  अपने  शब्द  बापस  लेता  लेकिन  एक  बात

 यात्रियों  की  उनके  जीवन  और  रेलवे  की  सम्पत्ति  को  अत्यधिक  खतरा  इसीलिए  हमने  इस

 संशोधन  की  मांग  की

 उन्होंने  उद्देश्यों  और  कारणों  सम्बन्धी  कथन  में  आर०पी०एफ०  और  जी  ८आर०पी०  के
 दो  प्रमुख

 कार्यों  अथवा  भूमिकाओं  का  उल्लेख  किया  है  ।

 आरण०पी०एफ०  को  केवल  रेलवे  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  का  काये  दिया  गया  है  ओर  कुछ  नहीं  ।

 जी०आर०पी०  को  कानून  और  व्यवस्था  का  प्रभारी  बनाया  गया  है  और  कुछ  नहीं  दिया  गया  ।
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 हिमन>«मन्ममम«ं»++नन-

 इस'संशोधन  में  कुछ  महत्वपूर्ण  संशोधन  रथे  गये  हैं  इस  क्यि  हमें  सं  भोघत-का  समर्थ  न  कर

 इसी  कारण  मैं  मातनीय  सन्स्ती  से-अनु रोधਂ  कर  रहा हूं  कि  एक'ववद्ह्स/संणफेख

 में  जब  इस  सभा  में  यह  अधिनियम  स्वीकृत  हुआ  तो  उत्त  समय  संघ  को  मान्यता भी
 '

 निहित  थी  और  बाद  में  इसे  हटा  दिया  गया  ।

 इसके  अलावा  हमें  पूरे  देश  रेल/या  त्रियों  देश-के  विश्मिन्न  भग्ग्रों  रेल  द्वारा  अपना

 साबह्न  रहे  नोगों  के  हितों  का  भी  ध्यान  करमला  चाहिए  ।  यहूऊ  पर  स्पष्ट.रूब से  कहा  ,

 गभा  है  कि  यह  संघीय'सशस्त्र  बल  नहीं  यह  का  औरः  इसलिये  इस  संगढन

 अ!र०वी०एफ०  को  मजबूत  बनाया  जाये  ।

 कुछ  प्रस्ताव  कुछ  संशोधन  सुझाये  गये  सर्वप्रथम  यह  गधा  है

 सरकार  इस  बल  का  महानिदेशक  नियुक्त  करे  तथा  अतिरिक्त

 उप  महानिरीक्षक  तथा  मुख्य  सुरक्षा  उप  मुख्य  सुरक्षाਂ

 सुरक्षा  अधिकारी  तथा  सट्टायक  सुरक्षा  अधिकारी  नियुक्त  करे  ।””

 यह  निश्चित  रूप  से  स्पष्ट  है  कि  यह  संरचनात्मक  निकाय  के  रूप  में  होना  आर०  पी०  एफ०

 लोग  अकेले  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  उन्हें  कुछ  शक्तियाँ  दी  इसी  कारण  यहां  पर  स्पष्ठ रूप  सेਂ
 शक्तियों  का  उल्मेख  किया  गया  आरण्पी०एफ०  के'लोग  हत्सकत्यातमुक्यु  मप  मलनें  अथवा

 अ्य  ऑपराधिंक  मामलों  जैसे  अपराधों  की  जांच  करेंगे  :

 खण्ड  में  प्रस्ताव  है  :---

 घारा  12  के  खण्ड  (ii)  या  (iii)  के  तहत  कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  किया  जाता  है

 तो  बल  का  अधिकारों  ऐसे  व्यक्तित  के  विरुद्ध  आरोपों  कीਂ  जांच  कऐ्गाਂ  और  इसःउहेष्य के  लिए
 बल  का  अधिका  री  उन्हीं  शक्तियों  का  प्रयोग  कर  सकेगा  और  रेलवे

 '  सश्पत्ति  कानूनी
 अधितभियम  1966  के  तहत  प्रावधानों  का  प्रयोग  काश  सके  जुँसेः  फुशिसः  स्टेशन  काਂ  प्रभारी

 अधिकारी  एक  संशय  अपराध  की  जांच|के  दोॉरानਂ  आफ्शाधिक  दष्ड्रप्रक्तिया  1973  के

 तहत  करता  है
 |ਂ

 यहां  यह  पाया  गया  है  कि  कुछ  शक्तियाँ  नहीं  दी  मैंनें  पहलें-हीं  इसकी  आशंका  व्यक्त  की  थी॥

 मैंने  मंत्री  महोदय  के  साथ  मामले  पर  की  थी  और  उन्होंने  मुझे  उत्तर  दिया  मैंने  किसी  अन्यਂ  स्थक्नट

 पर  घटी  एक  घटना  का  उल्नेख  भी  क्रिया  था।:नीलंजमःएक्प्रप्नेस-में-  गोमो  और  बोकारो  रेलवे  स्टेशनों  के

 बीच  मुरी  स्टेशन  पर  महिलाओं  के  साथ  बलात्कार  तथा  छेड़खानी  इस  घट्ता  की  जांच  की  गई  और

 माननीय  मन्त्री  ने  कहा  कि  जी०  आर०  पी०  एफ०  को  आवश्यक  कार्यवाही  करने  के  लिये

 कहा  गया  उन्होंने  पहल  ही  यह  स्पष्ट  कहा  है  कि जब  जी०आर०पी  ०एफ०  के  लोग  ऐसे  मामलों  में

 शामिल  होते  हैं  तो  वे  कतंव्य  निर्वाह  करने  से  आनाकानी  करते  हैं  ।  यहीं  हो  रहा  कुछ  मामलों  में  जी  ०

 आर०पी०एफ़०  के  लोगों  ने  भी  कुछ  गड़बड़  की  |  मैंने  इस  भूमिका  का  भी  उल्लेख  क्षिया

 भेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  व्यक्ति  श्री  विश्वनाथ  प्रधान'नीक्लंबलल  एकसप्रेशःमें  व्िल््ले

 की/यात्रा  कर  रहे  यात्रा  के  दोरात  उनकी  अटेबी  तलाशी  श्री  गई.मौह़  जी०  आार०  पी०  एफ०  के

 कर्मियों  ने  2500  रुपये  छोत  लिए  ।  यह  रेलवे  पुलिस  के  में  भी.लाग्रा
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 इसी  प्रक"र  हावड़ा  और  खैड़गपुर  के  बीच  अगरदाह  रोड  स्टेशन  के  निकट  उन्होंने  एंक  यात्री  से
 100  रुपये  वह  सज्जन  100  रुपये  नहीं  दे  सका  ।  उत्ते  जी०  आर०  पी०  की  हिरासत  में  ले  लिया

 वहां  उसने  250  रुपये  उसे  छोड़  दियो  गया  ।

 एक  पूव  मंत्री  जब  यात्रा  कर  रहे  थे  तो  कुछ  गुण्डों  ने  उन  पर  हमला  किया  लेकिन  रेलवे  कमियों  ने
 उनकी  मदद  नहीं  की  |  यह  स्थिति  इसीलिए  यात्रियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  कोई  संगठन  बनाया

 आर०  पी०  एफ०  इसलिए  मुख्य  तन्त्र  हो  और  इसे  मजबूत  किया  उनके  संघ  को  मान्यता  दी

 यह  मेरा  अनुरोध  है  |  मैं  इत  विधेयक  का  समर्थन  करता  हुं  ओर  विधेयक  पेश  करने  वाले  सदरुय
 का  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 श्री  पी०  सी०  यामस  उपाध्यक्ष  मैं  रेलवे  सुरक्षा  बल  |
 में  संशौधन  करने  के  लिए  लाए  गए  को  समर्थेन  कैरता  हूं  ।

 यद्यपि  इस  अधिनियम  में  कर्मियों  द्वारा  अपनी  मांग  उठाने  के  लिए  प्रारम्भ  में  सुरक्षा  दी  गई  थी
 लेकिन  वर्तमान  संशोधन  जो  1985  में  लाया  गया  था  इससे  कमियों  के  एकत्र  संघ  बनाने  और  अपने

 वास्तविक  मांगें  रखने  और  आंम  शिकायतों  के  निराकरण  के  अधिकार  पर  बहुत  पाबन्दियां  लगा  वी  ।  अब

 ये  संशोधन  स्थिति  को  स्पष्ट  मंशा  यही  है  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  दिए  गये  सशसस््त्  बलों  के  स्वरूप

 को  बदला

 मेरे  विचार  से  इस  संशोधन  को  आमतोर  पर  सभी  न  सिर्फ  इस  सभा  के  संभी  सदस्यों  बल्कि

 इस  मामले  पर  चर्चा  कर  चुकी  पूर्व  सभाओं  के  भी  सभी  सदस्यों  का  समर्थन  प्राप्त  विभिन्न  रेल  मंक्षियों

 तथा  मंत्रालय  ते  यह  वचन  दिया  था  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  संघ  बनाने  का  अधिकार  दिया

 मैं  ईसे  विधेधेर्क  को  पुरंजोर  संमर्थेन  करता  हूं  ।  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  नौंति  के

 अनुरूप  उचित  संशीध्त  लाए  और  मैं  नहीं  संमझता  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  देरी  होनी

 मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मस्ती  भी  इस  विधेयक  को  समर्थन  मुझे  इस  बारे  में  कीईं  संदेह

 नहीं  इस  विधेयक  का  किंसां  प्रकार  सें  विरोध  नहीं  होगा  और  मुझे  विश्वास  है  सरकार्रा  संशोधन  भी  आ

 रहे  हैं  ।

 मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  जो  रेलवे  के  रेलवे  के  परिसर  में  तथ

 रेलगाड़ियों  में  भी  हमेशा  उपलब्ध  होता  और  अधिक  संरक्षण  देते  समय  उन  शक्तियों  को और  अधिक

 सकारात्मक  एवं  स्पष्ट  बनाया  जाना  चाहिए  जो  वे  एक  बल  अथवा  सुरक्षा  कामिक  के  रूप  में  उपयोग  करते

 हैं  ताकि  रेलगाड़ियों  मैं  तथा  रेल  परिसरों  में  संपत्ति
 से

 सम्बन्धित  अनेक  बढ़ते  हुए  अपराधों  को  रोका  जा

 सके  तथा  उनसे  तत्काल  ही  प्रभावी  ढंग  मे  निपटा  जा  सके  |  मेरे  विचार  में  अपराधियों  को  अपराध  करते

 समय  मौके  पर  पकड़ने  तथा  तत्काल  कार्यवाही  करने  के  लिए  कानून  को  और  अधिक  प्रभावी  बनाया  जाना

 चाहिये  ।

 श्री  सोमनाथ  चटलों  :  उपाध्यक्ष  यह  एक  ऐसा  दुलंभ  त्रिघेयक  जिसे  सभा  के

 सभी  पक्षों  का  समर्थन  प्राप्त  हुआ  है  ओर  हालांकि  कांग्रेस  पार्टी  का  पिछला  रिकार्ड  अच्छा  नहीं  है  क्योंकि

 इन्होंने  ही  इन  सभी  संधों  के  ट्रेड  यू  निंयन  संबन्धी  अधिकारों  को  छीना  लेकिन  फिर  भी  हमें  उम्मीद

 करनी  चाहिए  कि  रेलवे  सुरक्षा  बले  के  सार्थ  सेवी  देल  की  अतिरिरत  शक्ति  होने  तथा  सभा  में  सभी  ओर  से

 समर्थन  प्राप्त  दौंने  के  कोरण  सरकॉर  ईसे  और  ध्यार्न  देगी  ।
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 यह  सरकार से  प्राप्त  होने  वाला  कोई  दान  नहीं  यह  सरकार  की  उदारता  भी  नहीं  हमारे

 संविधान  में  कुछ  अधिकार  मूलभूत  मानव  अधिकारों  के  रूप  में  रखे  गये  अब  जबकि  हम  ऐसी  शक्तियों

 की  धृष्टता  का  सामना  कर  रहे  जो  देश  को  विभाजित  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  हैं  और  हमें  मध्य-युग
 में  बापिस  ले  जाने  का  प्रयास  कर  रही  है  तो  मैं  यह  सोच  भी  नहीं  सकता  कि  सरकार  जान-बूझकर  इस  देश

 के  श्रमिक  वर्ग  के  उन  न्यूनतम  अधिकारों  को  क्यों  छीन  लेना  चाहती  है  जो  देश  के  श्रमिक  वर्ग  ने  ब्रिटिश

 पूंगीगत  एकाधिकार  तथा  शोषक  पूंजीवाद  के  विरुद्ध  संघर्ष  करने  के  बाद  प्राप्त  किए  हैं
 तथा  जिन्हें  हमारे  संविध्रान  संविधान  के  संस्थापकों  ने  बुनियादी  मानवाधिकार  के  रूप  में  रखा  है  तथा

 मौलिक  अधिकारों  के  रूय  में  वणगित  किया  हमारे  देश  की  बहुत  अधिक  क्षमता  हमें  अपनी

 पुरातन  आधुनिक  विचार  तथा  विकास  के  अवसर  होने  के  कारण  अपने  भारतीय  होने  का  गवं  है  ।

 हालांकि  रांमेश्वर  ठाकुर  तथा  अन्य  लोग  उसे  नष्ट  करने  के  लिए  मौजूद  देश  में

 विकास  की  अपार  क्षमताये  नेकिन  लोगों  पर  बंदिशं  लगाना  तथा  उनके  मौलिक  अधिकारों  को  छीनने

 के  इन  प्रयाप्तों  से  मुझे  लगता  है  कि  इस  देश  के  कुछ  लोग  देशभक्त  नहीं  हैं  तथा  देशभवित  का  एकाधिकार

 केवल  रेल  भवन  में  या  नॉथे-ब्लॉक  स्थित  गृह-मंत्नालय  में  ही  यही  कारण  हम  प्रसन्न  हैं  कि  सभा  में

 प्रत्येक  पक्ष  यह  महसूस  करता  है  कि  बहुत  भारी  अन्याय  किया  जा  रहा  हम  इस  देश  में  प्रत्येक  व्यक्षित  को

 रोजगार  नहीं  दे  सकते  |  हालांकि  ये  राज्य  के  नीति-निर्देशक  सिद्धान्तों  में  उल्लिखित  हैं  फिर  भी  हम  देश  में

 उन  लोगों  को  भी  अच्छी  मजदूरी  नहीं  दे  सकते  जिनको  रोजगार  मिला  हुआ  यहां  तक  कि  जो  लोग

 रोजगार  प्राप्त  करने  में  सफल  हो  गये  जो  देशभक्त  नागरिक  उनके  अधिकार  छीने  जाने  के  प्रयास

 हो  रहे  किसके  फायदे  के  लिए  ?  इससे  किसको  फायदा  होता  है  ?  मैं  चाहूंगा  मन्त्री  महोदय  इस  सभा  को

 विश्वास  में  लें  ओर  इस  देश  के  लोगों  को  बतायें  कि  उनके  संघ  को  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कमंचारियों  को

 मान्यता  का  अधिकार  अथवा  संघ  बनाने  के  अधिकार  को  छीनने  से  क्या  लाभ  मैं  ज्ञानना  चाहूंगा  कि

 1985  से  जब  यह  क्र  कानून  बनाया  गया  तबसे  अब  तक  आपको  क्या  फायदा  हुआ  है'*ਂ
 आपसे  मेरा  तात्पये  देश  से  है  रेलवे  प्रसासन  से  रेलवे-प्रशासन  इस  देश  की  सबसे  बड़ी  जनोपयोगी  सेवा  है  ।

 निःसंदेहउ  पयोगिता  वाला  पक्ष  समाप्त  हो  चुका  आज  कल  की  क्या  परिभाषा  मैं  नहीं  जानता  ।

 श्री  जाफर  शरीक  और  सी  ०के  ०  सी  ०  लेंका  का  यह  गठबंधन  हमें  कहां  ले  हम  नहीं  जानते  ।  इस  सबसे

 बड़ी  जनोपयोगी  सेवा  ने  जनता  के  विरुद्ध  लड़ाई  का  ऐलान  कर  दिया  इस  देश  में  यही  मुसीबत  आप

 अपने  लोगों  पर  भरोसा  क्यों  नहीं  मंत्री  महोदय  को  वह  आंकड़े  हमें  बताने  दीजिये  क्योंकि  हमें  बह

 आंकड़े  मालूम  नहीं  मैं  1985  में  यहां  हमें  ऐसे  कोई  आंकड़े  नहीं  मिले  कोई  ब्यौरे  नहीं  मिले  थे

 ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  मिली  थी  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  चूंकि  संघ  बनाने  का  अधिकार  दिया  गया

 है  इसलिए  वह  देश  के  हितों  के  विरुद्ध  किसी  प्रकार  काम  कर  रहा  मैं  कांग्रेस  दल  के  कुछ  सदस्यों  की

 भावना  की  प्रशंसा  किए  बगैर  नहीं  रह  सकता  कि  वे  इस  सभा  के  अन्दर  अपने  लक्ष्यके  लिए  संघर्ष  करते

 और  मैं  उनकी  प्रशंसा  करता  अभी  भी  कुछ  सदस्य  यहां  कुछ  नहीं  भी  मुझे  उम्मीद  है  कि  वे  कम

 से  कम  अपने  क्षेत्र  गढ़वाल  मैं  लड्“ंग  और  अपने  विरोधियों  को  हराकर  वापिस  मैं  नहीं  भूल  सकता
 कि  वे  इस  सभा  में  लेकिन  किसी  फायदे  के  लिए  संसद  सदस्यों  के किसी  अधिकार  के  लिए  नही  ।

 कुछ  गह  मन्त्ती  बन  कुछ  सेवा  दलों  के  मुख्य  पदों  पर  चले  गये  और  कुछ  संसदीय  काय॑  मंत्री  बन  गये  ।

 यह  सब  ठीक  मैं  इसकी  प्रशंशा  करता  हम  इसकी  सराहना  करते  हैं  कि  वे  इस  देश  के  इन  लोगों

 के  जो  इस  देश  के  लिए  बहुत  कुछ  कर  रहे  के  फायदे  के  लिए  लड़े  ।

 हर  जगह  अनिश्चतता  का  दोर  प्रत्येक  व्यक्षित  को  प्रतिदिन  यह  देखने  के  लिए  कि

 क्या  कुछ  हो  रहा  अपना  आत्म-विश्लेषण  अवश्य  करना  चाहिए  ।  कोई  भी  व्यक्ति  ऐसा  नहों  कोई
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 जम.  ह हैपफहतृ़़॒॒ सेवा, कोई संस्थान ऐसा नहीं है जो सोने की भांति खरा हो। सोना भी ॒॑£

 कोई  संस्थान  ऐसा  नहीं  है  जो  सोने  की  भांति  खरा  हो  |  सोना  भी  खरा  हैया  यह  मैं  नहीं
 जानता  |

 अतः  इस  प्रकार  उन्हें  दोष  मत  आप  सबके  चेहरों  पर  काली  स्याही  नहीं  पोत
 मैं  अयुरोधपूर्वंक  माननीय  मंत्री  को  सलाह  दे  रहा  हूं  कि  वे इस  सभा  की  समवेत  भावना  की

 उपेक्षा  न  ऐसा  करने  से  कोई  भारी  समस्या  नहीं  पैदा  रेल  व्यवस्था  अस्त-व्यस्त  हो  जायेगी
 और  न  ही  नियमितता  में  कोई  परिवतेन  यह  जैसा  भी  है  इसे  रद्दी  की  टीकरी  में  फेंक  दिया
 जायेगा  ।

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  रेलवे  के  ब्रेक  कहीं  और  हो  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  बहुत  अच्छा  ।  कभी-कभी  आप  बड़ी  समझ  की  बातें  करते  अन्य  अवसरों
 पर  क्या  होता  मैं  नहीं

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  पी०  एस०  :  क्या  अब  आपको  उनकी  बात  समझ  भा

 गई  है  ?

 श्री  श्रोबल्लभ  पाणिग्रही  :  भगवान  जगन्नाथ  की  दुआओं  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  हां  । आजकल  भगवान  जगन्नाथ  की  दुआएं  महत्वपूर्ण

 आप  दूसरों  को  भगवान  जगन्नाथ  की  दुआएं  लेने  की  सलाह  क्यों  नहीं  देते  ।

 कुछ  भी  मैं  समा  का  समय  और  नहीं  लेना  चाहता  ।

 मेरा  विश्वाप  है  कि  इस  सभा  को  अपने  कत्तंव्य  और  जिम्मेदारियों  के  निबंहन  हेतु  प्रतिबद्ध  होना
 उसे  यह  भी  देखना  चाहिये  कि  इस  देश  के  नागरिकों  क ेमौलिक  अधिकार  न  छोने  तथा

 इस  देश  के  श्रमिक  वर्ग  के  लोगों  के  न्यूनतम  अधिकार  सुरक्षित  हों  ।

 यह  देश  इतना  शक्तिहीन  नहीं  इस  संसद  को  अधिकार  मिले  सरकार  स्वयं  भी  कार्यवाही

 करने  की  दिशा  में  प्रयासरत  है  ।

 मुझे  बहुत  खुशी  अगर  आप  इन  सांप्रदायिक  ताकतों  से  समझोता  करने  के  अलावा  कुछ

 अन्य  काम  आप  कोई  अन्य  काम  कीजिए  |  आप  रेलवे  को  समुचित  रूप  से  चलाने  का  प्रयास

 लेकिन  मेहरबानी  ५२रके  हमें  यह्  बतायें  कि  रेलवे  सुरक्षा  बल  का  यह  मामला  किस  प्रकार  आपकी  उन्नति

 में  बाधा  बन  रहा  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  ।

 मेरा  यह  विचार  है  कि  सरकार  इस  सभा  की  भावना  को  समझते  हुए  समुचित  उत्तर

 अगर  ऐसा  नहीं  अगर  ऐसा  नहीं  होता  तो  यह  सरकार
 के  प्रतिकूलता  तथा  जनविरोधी

 दष्टिकोण  को  ही  प्रदर्शित  करेगा  ओर  समग्र  रूप  में  यह  कुछ  और  नहीं  बल्कि  संसद  की  अवमानना  ही

 होगी  ।  अतः  मैं  मांग  करता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  को  यहीं  और  इसी  वक्त  यह  कहना  चाहिए  कि  वे  इसे

 स्वीकार  कर  रहे  अगर  आपको  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  बिघेयक  से  कोई  एलर्जी  तो  आप  इसे  स्वयं

 मैं  जानता  इसीलिए  मैं  कहता  हूं  कि  आधा  श्रेय  कांग्रेस  पार्टी  को  जायेगा  और  आधा  हमें

 क्योंकि  यह  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  कांग्रेस  गठबन्धन  वह  लग  भी  रहा  जहां  तक

 इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  विचारों  में  कोई  भिन्नता  नहीं

 श्री  पो०  सो  ०  खाक्कों  :  क्या  यह  केवल  इसी  विधेयक  के  लिए
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 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अगर  आप  कभी-कप्नी  समुचित  हूप  से  व्यवहार  तो  हम  आपको

 सहयोग

 आपके  माध्यम  से  मुझे  विश्वास  है  कि  क्षाप  भी  सहमत
 होंगे'**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  शक्रमुजार  हूं  कि  आपने  कहा  |  सभाध्यक्ष  की  अनुमति  के  साथ**ਂ

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :  वह  अपनी  बात  दूसरों  से  कहलवा  रहे  हैं  ।

 ।

 )

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मेरा  कहना  है  कि  देश  की  महान  घ॒ंसद्  के  सूभाश्यक्ष की  अनुमति  के

 मैं  मनन््त्री  महोदय  से  यह  विधेयक  स्वीकार  करने  की  मांग  करता  हूं  ।

 प्रो०  के०  वो०  थामस  :  हमारे  मित्र  मह्दोद्रग्न  आचाय  जी  द्वारा  ज़ाये

 मग्ने  इस्च  संशोधन  को  सभा  के  सभी  पक्षों  का  सम्रधुूत  मिला  मेरे  विचार  ऐसे  अवसर  बहुत
 कम  होते  हैं  जब  क्रिसी  मामल  पर  सारी  सभा  एकमत  इस  म।मले  पर  इस  सभा  में  नौवीं  ओर
 दसवीं  लोक  सभा  के  दोरान  भी  चर्चा  हो  चुकी  अतः  मैं  समझता हूं  कि  सरकार  सभा  की  इस  भावना
 को  समझेगी  और  या  तो  इस  विधेयक  को  स्वीकार  करेगी  अथवा  सरकार  स्वयं  अपना  विधेयक  लायेगी  ।

 चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  निःसन्देह  मैं  रेलगाड़ियों  में  यात्तियों  की  सुरक्षा  के  बारे  में

 व्यक्तिगत  रूप  से  चितित

 केरल  से  कुछ  ही  लोग  ऐसे  हैं  जो  त्रिवेन्द्रम  से  दिल्ली  और  त्रिवेन्द्रम  से  कलकत्ता  तथा

 त्िवेन्द्रम  से  मुम्बई  जैसे  लम्बे  सफर  तय  करते  रेलगाड़ियों  में  अबसर  हमारे  लोगों  को  लूट  लिया  जाता

 है  और  जब  शिकायत  करनी  होती  है  यह  रेलवे  सुरक्षा  बल  को  नहीं  की  जा  यह  राज्य  पुलिस
 के  पास  दर्ज  करानी  पड़ती  लूटपाट  के  पश्चात्  जब  रेलगाड़ी  नजदीकी  रेलवे  स्टेशन  पर  रुषती

 तो  उतरते  हैं  ओर  शिकायत  दर्ज  कराते  हैं  तथा  तले  जाते  हैं  कामग्रंवाही  नहीं  की  जाती  है  |  अतः

 मेरे  विचार  में  रेलवे  धुरक्षा  बल  को  अधिक  शक्तियां  दी  जानी  चाहिये  कि  अगर  कोई  किसी  यात्री  को

 कोई  शिकायत  तो  रेलवे  सुरक्षा  बल  एवय॑  मामला  दज़ं  उुस्मकी  जांच  पड़ताल  करे  और  उचित

 कार्यबाड़ी  की  जा  सके  ।

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  सभी  तीमसों  सेनाओं  थल  जल  सेना  ओर  में

 महिलाओं  को  भर्ती  किया  जा  रहा  मेरे  विचार  में  रेलवे  सुरक्षा  बल  में  ज्ली  मईहभाओं  को  पर्ती,क्विया

 जाना  चाहिये  ताकि  महिला  यात्रियों  को  समुक्तित  सुद्रक्षार्पअ्रल

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  सरकार  से  अपना  विधान  लागे

 का  अनुरोध  करता  हूं  ताकि  इस  मांग  में  निहित  इस  सभा  की  घधावनाओं  को  सरकार  स्वीकार

 क्रो  बोरेग्द्र  सिह  :  उपाध्यक्ष  आर०  पी०  छएफ०  फुक्रेसियशनल  के  बारे  में  जो

 विधेयक  आचाय॑  जी  एवं  बंसल  जी  ने  लाया  राजनीतिक  सन्भेंद्र  होने,के  द्ाकुजूद  यह  विधेयक  एक

 मानवीय  दृष्टिकोण  से  मानवता  के  साथ  जुड़ा  हु  ऋलए  इक  का  इम्ृप्नं  न  करवा हूं
 ।  हालांकि कुछ

 लोग  मानवता  के  सवाल.को  भी  राजनीतिक  दुष्टिक्रोण  से  देखते  लेकिन  हम  लोग  इस  तरह  सवाल
 को
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 राजनीतिक  दृष्टिकोण  से  नहीं  देखते  ज़नह्टित  के  दुष्टिकोण  से  देखते  इसलिए  इस  सवाल  का  समर्थन
 करते  हूं  ।

 इस  विधेयक  पर  बर्चा  के  दराभियान  यह  चर्चा  आयी  थी  कि  साम्प्रदायिक  शक्तियां  देश  तोड़

 रही  आज  एक  फैशन-प्ता  हो  गया  है  कि  साम्प्रदायिकता  का  प्रमाणपत्न  और  देशभक्त  का  प्रमाणपत्र

 साउथ  नाथ  व्वाक  ओर  राईटस्स  बिल्डिम  से  मिलने  लग  गया  है  |  मैं  नहीं  चाहता  हूं  कि  देशभक्ति
 का  प्रमाणपत्र  ऐसे  भवनों  से  यह  अयने  आप  में  एक  प्रमाण  जो  देशभक्त  देश  की  जनता

 उप्तको  स्वयं  ही  यह  प्रमाणपत्र  दमी  ।  आवश्यकता  नहीं  है  कि  देशभक्ति  का  प्रमाणपत्न  राईट्स

 पश्चिम  बंगाल  से  मिले  या  नाथ  साउथ  ब्लाक  से  सवाल  आर०  प्री०  एफ०

 एसोसिएशन  का  अपने  मौलिक  अधिकारों  की  रक्षा  के  लिए  एसोसिएगणन  का  गठन  हुआ
 सभापति  लेकिन  आई०  पी०  एस०  जो  डेपूटेशन  पर  आर०  पी०  एफ०  में  उनके

 अत्याचार  और  शोषण  के  खिलाफ  जब  इस  संगठन  ने  कोई  सवाल  उठाया  तो  आई०  पी०  एस०
 अधिकारियों  के  समक्ष  ऐसी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 **

 सुरक्षा  बलों  के  पहां  चुनाव  नहीं  होना  चाहिए  और  यह  संगठन  अमान्य  घोषित  कर  दिया  जाए

 इसलिए  सरकार  ने  इसको  अमान्य  घोषित  कर  दिया  ।  यह  संगठन  सूरक्षा  बल  से  संबंधित  नहीं  है  बल्कि

 रेल  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  के  लिए  है  तो आई०पी  ०एस०  अधिकारियों  ने  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जबकि  यह  सरासर

 वैत्ती  ही  रिपोर्ट  जैसे  कोई  चोर  चोरी  करता  है  ओर  कोतवाली  की  ड्यूटी  भी  करता  आई०पी  ०एस  ०

 के  लोग  चोरी  भी  करते  थे  और  चोरी  को  उजागर  करने  में  एसोप्िएशन  ने  अपनी  कोतवाली  की  भूमिका
 निभाई  थी  ।

 आज के  प्रधान  मस्त्री  1934  में  गृह  मन्त्री  भी  हुआ  करते  उप्त  समय  उन्होंने  कह्ठा  था  कि

 लाने  का  क्यों  प्रस्ताव  किया  गया  था  क्रौर  सदन  में  आप  भावना  से  सहमत  हो  गए  थे  कि

 आर०  पी०  एफ०  एसोसिएशम  चलाने  के  अधिकार  को  नहीं  छिना  जा  सकता  ।  यह  गे  र-सरकारी  बिप्नेयक

 कह  रहा  है  कि  आर०  पी०  एफ०  को  पूरी  तरह  मान्यता  क्यों  नहीं  दे  रहे  यह  1984  का  सबाल  है

 जबकि  आज के  प्रधान  मन्त्री  उस  समय  गृह  मन्त्री  हुआ  करते  इसी लिए  आज  यह  सवाल  मजबूरी  में

 लाना  पड़ा  ;  सैकड़ों  ससदो ंमे  संसद  के  बाहर  ओर  भीतर  आवाज  बुल़न्द  को  लेकिन  आार०  पी०

 एफ०  एसोसिएशन  के  महामन्तती  अम्ररण  अनशन  किया  उस  अनशन  को  तुड़वाने  क्रे  लिए  कई

 नेता  थे  जिसमें  श्री  जाजं॑  श्री  अटल  बिहारी  श्री  बातुदेव  श्री  खोमना श्र
 श्री  सैफहीन  श्री  भोगेन्द्र  श्ना ओर  विपक्ष  के  नेता  श्री  लाल  कृष्ण  आडवाज़ी  उन्होंते

 इस  आशा  के  साथ  अनशन  तुड़वाया  थ्रा  कि  संगठन  को  पूरा  सहयोग  श्री  झा  को  मिलेगा  बोर  इस  स॒गठलत्त

 की  मान्यता  दिला  दी  सरकार  ने  दो  बार  इसको  माना  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  मान्यता  देसे

 में  क्यों  देर  होती  जो  सुविधाएं  रेल  कर्मंबवारियों  की  हुना  करती  थी  तो  उन  सुविधाओं  से  आर०

 पी०  एफ०  को  वंचित  क्यों  रखा  जबकि  आई०  पी०  एस०  के  अधिकारियों  ने  अपने  कोष  में  उस  पैसे  का

 दुरुपयोग  करने  का  काम  एस्रेसिएशन  को  चलाने  का  मौलिक्त  अधिकार  नहीं  ग्रिना  जाना

 इसमें  आई०  पी०  एस०  अधिकारियों  ने  सरकार  को  रिपोर्ट  प्रत्तुत  की  कि  यह  सुरक्षा  बल  है  इसलिए

 चुनाव  में  सम्बन्धित  जितने  है  उनको  मान्यता  नहीं  मिलनी  आर०  पी०  एफ०  में  हर

 साल  चुनाव  होता  है  और  किसी  तरह  की  ब्रिसंगति  नहीं  होती  ओर  कोई  दुष्परिणाम  परिलक्षित  नहीं

 उस  तरह  की  रिपोर्ट  आई०  पी०  एस०  ने  दी  यह  सरासर  गलत  यह  मोलिक  अध्विकारों  का

 हनन  करने  वाली  रिपोर्ट
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 मैं  ईमानदारी  से  कहना  चाहूंगा  कि  इस  संगठन  को  मान्यता  मिलनी  इस  संगठन  के  लिए
 तग्री  सवाल  उठेगा  तो  इसकी  देशभक्ति  का  प्रमाण  पत्र  साऊथ  नाथ  ब्लाक  या  राइटसे  बिल्डिग  से

 से  नहीं  मिला  करता  अल्कि  देशभक्त  का  प्रमाण  पत्न  देश  की  जनता  के  लिए  किए  सटकर्मों  के  द्वारा  मिला

 करता  यही  सत्कर्म  अगर  सरकार  करेगी  तो  निश्चित  रूप  से  मानवता  के  ऊपर  जो  अन्याय  हो  रहा  है
 तो  मानवता  को  न्याय  आर०  पी०  एफ०  एसोसिएशन  से  अफसरशाही  और  मजदूरों  के  बीच  में

 जो  खाई  पैदा  हो  रही  है  तो  इस  संगठन  को  मान्यता  दिलाकर  इस  खाई  को  पाटने  का  कार्य  सरकार  को

 करना  चाहिए  ।  वर्तमान  प्रधान  मन्त्री  और  उस  वक्त  गृह  मन्त्री  थे  तो  अगर  उतको  बातों  की  प्राथमिकता

 के  साथ  रखना  है  तो  मैं  रल  मन्त्री  स ेकहना  चाहुंगा  कि  इस  मान्यता  को  मान  लेंगे  तो  मैं  इस  प्रस्ताव  का

 पूरा  समर्थन  करता  हूं  और  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झ्ञा  :  उपाध्यक्ष  संसदीय  कार्यमन्त्री  को  अगले  सप्ताह  के  सरकारी

 कार्य  के  बारे  में  आज  वक्तव्य  देना  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वक्तव्य  दिया  जाना  मान  लिया  गया

 है  या  वक्तव्य  दिया  जाएगा  अथवा  यह  दे  दिया  गया  है  या  नहीं  दिया  जाएगा  ।

 श्री  जा  फर्नाडीज  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा

 हुआ  कुछ  शर्भिन्दा  होकर  यहां  खड़ा  होना  पड़  रहा  हमारी  सरकार  की  भले  ही  उसकी  कालावधि

 बहुत  कम  लेकिन  उस  कालावधि  में  भी  अफसोस  है  कि  हम  इस  मामले  को  हल  नहीं  कर  पाये  ।  रेल

 मंत्रालय  में  जाने  के  बाद  हमारे  सामने  ऐसे  कई  महत्व  के  सवाल  आये  थे  कर्मचारियों  के  संगठन  और  उनके

 मौलिक  और  प्रजातान्त्िक  अधिकारों  को  उनमें  एक  प्रश्न  था  उनके  संगठनों  की  मान्यताओं

 बेवल  आर०  पी०  एफ०  का  ही  बल्कि  तमाम  संगठनों  की  मान्यताओं  मैं  आर०  पी०  एफ०  की

 मान्यताओं  की  बात  करना  चाहता  हुं  कि  हम  इसके  साथ  दूसरे  सवाल  को  इसलिएं  उठां  रहे  हैं  क्योंकि  ये

 मामले  मौलिक  अधिकारों  के  हैं  और  संवधानिक  अधिकारों  के  मुझे  अफसोस  है  कि  हम  सब  लोगों  में

 एक  बुराई  हमे  गा  देखने  में  मिलती  है  बह  यह  कि  न्याय-अन्याय  के  बारे  में  हम  एक  साथ  मापदण्ड  को  कबूल

 करने  के  लिए  तैयार  नहीं  होते  |  यहां  भारतीय  जनता  पार्टी  के  सदस्य  बंठते  मैं  उनके  बीच  में  बैठता  हूं

 ये  हमारे  मित्र  उन्होंने  भी  इसके  समर्थन  में  भाषण  दिये
 जो  इस  सदन  में  पसम्द  करने  वाले  ही

 बल्कि  प्रशंसा  करने  बाले  भाषण  हुए  लेकिन  उसी  मापदण्ड  को  मध्य  प्रदेश  में  जब  इनकी  सरकार  थी

 तब  इन  लोगों  ने  स्वीकार  नहीं  वहां  के  मुख्य  मन्त्री  भारतीय  जनता  पार्टी  के  राष्ट्रीय  नेतृत्व

 से  हम  लड़ते  रहे  कि  इनको  मान्यता  छतरपुर  में  केवल  मान्यता  को  लेकर  गोलियां  चलीं  ओर  नौ

 मजदूर  मारे  गये  ।  मैं  एक  बात  को  बता  रहा  हूं  कि  जो  मापदण्ड  प्र  जातान्त्रिक  मोलिक  अधिकार

 और  संवेधानिक  अधिकारों  के  बारे  में  हों  रखने  चाहिए  यह  इस  सदन  में  एक  हो  और  बाहर  दूसरी  हो  तो

 यह  नहीं  हो  इससे  हमारे  तक  में  कहीं  न  कहीं  कमजोरी  आ  जाती  है  और  हम  चाहे  जितना

 मजबूत  तर्क  यहां  रखें  उसका  अमल  नहीं  होता  इसलिए  मैंने  शुरू  में  कहा  कि  मैं  खुद  शर्भिन्दा  क्योंकि

 इस  प्रश्न  को  रेल  मन्त्रालय  में  जाने  के  कुछ  ही  दिनों  के  बाद  जहां  हमने  हल  करने  का  प्रताप्त  हमारी

 सरकार  के  गृह  मन्त्रालय  की  ओर  से  इसमें  रुकावटें  डालने  का  हुआ  इसलिए  बात  ही  रुक  आज

 उस  तरफ  से  चर्चा  हो  रही  है  आर०  पी०  एफ०  की  मान्यता  उसके  मौलिक  अधिकारों  मैं  जानना

 चाहुंगा  कि  जो  लोकोमोटिव  स्टाफ  है  उसकी  मान्यता  उसके  प्रजातान्त्रिक  अधिकारों
 का

 और  मौलिक

 अधिकारों  का  क्या  यही  बात  आज  रेलवे  में  जितने  सगठन  हैं  उनके  बारे  में  आ  जाती  इसलिए

 यह  जो  कमजोरी  है  हम  लोगों  अगर  यह  कमजोरी  हर  मसले  पर  उसो  तरह  से  यहां  दिखाई  दे  तो

 यहां  पर  एक  बहस  और  हो  जायेगी  ओर  बात  आगे  नहीं  मैं  यह  चेतावनी  देना  चाहता  क्योंकि
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 इसमें  कितनी  राजनीति  है  यह  जो  सरकार  आने-जाने  वाली  है  यह  जो  ट्राजिएंट  सरक।रें  आज  कोई

 यहां  बैठा  हुआ  कोई  वहां  बैठा  हुआ  है  और  कल  कोई  यहां  इस  प्रकार  आते  जाते  है और
 अपने  सीमित  राजनैतिक  दृष्टिकोण  रखकर  ऐसे  मौलिक  ओर  बुनियादी  सवालों  को  देखने  का  काम  करते

 हैं  तो  लोगों  को  जिस  इन्साफ  के  मिलने  की  चर्चा  करते  वह  नहीं  मिलता  आज  कांग्रेस  पार्टी

 की  तरफ  से  इस  विधेयक  का  समर्थन  हो  इसलिए  हम  जानना  चाहेंगे  कि  आर०  पी०  एफ»  को

 मान्यता  देने  के  साथ  रेलवे  के  अन्दर  जो  कमंचारी  संगठन  आये  उनकी  मान्यता  के  बारे  में  भी  प्रश्न

 आप  उठाने  को  तैयार  अथवा  जो  मौलिक  अधिकार  हैं  कि अधिकारी  या  कर्मचारी  कंसे  काम

 आर०  पी०  एफ०  लोगों  के  क्या  काम  यह  सारी  बहस  केवल  वाक््चात॒यं  तक  ही  सीमित  रहेगी  क्योंकि

 अगर  आपको  विश्वास  है  कि  आर०  पी०  एफ०  को  इन्साफ  मिलना  चाहिए  तो  आपको  यह  मान  लेना

 चाहिए  कि  रेलवे  कर्मचारियों  को  आज  इन्साफ  नहीं  मिल  रहा  उनके  मौलिक  अधिकार  केवल  उनके

 संपठन  की  मान्यता  से  जुड़े  हुए  भारतीय  मजदूर  संघ  या  किसी  अन्य  भारतीय  रेलवे  मजदूर  संघ  के

 नेताओं  से  पूछेंगे  नो  बोलेंगे  कि यह  सबसे  बड़ा  संगठन  है  अब  यह  कोई  यहां  कह  सकता  है  कि  इसको  मत

 बोलिए  और  केवल  आर०  पी०  एफ०  को  बोलियेगा  ।  आप  अलग  अलग  चीज  के  लिए  अलग  मानदण्ड  क्यों

 लगाते  वही  बात  अन्य  संगठनों  के  बारे  में  जिनको  विभाग-तार  संगठन  कहा  जा  रहा  उनको

 मान्यता  देने  के  लिए  तैयार  नहीं

 उगाध्यक्ष  जब  1990  में  हम  हताश  हो  गये  मान्यता  के  प्रश्न  के  बारे  में

 रल  मन्त्रालय  के  अन्दर  जो  कुछ  मैंने  कहा  कि  यह  द्रांजिएंट  गवनेमेंट  यह  नौकर  शाह  गदनेमेंट  है  जो

 रेलवे  या  रेलवे  से  बाहर  जब  हम  इस  बात  से  तंग  भा  गये  तो  तब  हमने  अपनी  तरफ  से  आए  निवालने

 का  काम  किया  बल्कि  उसके  साथ  साथ  रेलवे  के  अन्दर  जितने  मजदूर  संगठन  उनको  मान्यता  किस

 तरह  से  देनी  किस  आधार  पर  और  किल  प्रकार  से  अधिकारो  को  मिलना  इस  ५र  भी  एक

 निर्णय  आपको  आश्चयं  मैं  कोई  ऐसी  जानकारी  इस  सदन  क॑  सामने  नहीं  रख  रहा  हू
 जिनको  स्टेट  सीक्रेट  कह  सकते  रेलवे  अधिकारियों  की  फाइल  में  लिखकर  बताया  गया  है  कि  दो

 संगठनों  को  इसलिए  बना  रखा  है  कि  एक-दूसरे  में  बैलेंस  कराकर  एक  टकराव  वे  अपने  ढंग  स  कर  सके  ।

 अब  अगर  यह  सोच  कि  इस  आधार  पर  जिसको  परमानेंट  गवनंमेंट  कहते  बह  इस  प्रकार  के  दिमाग  ह₹

 चलाना  चाहते  हैं  तो  मान्यता  का  सवाल  कंसे  हल  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  हम  लोग  आज  इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  चाहेंग  कि  रत्न  राज्यमंत्री

 यहां  बैठे  हुए  व ेकेवल  आर०पी०एफ०  के  प्रश्न  की  बात  ही  न  आप  रेलवे  के  अन्दर  मौलिक

 अधिकारों  के  संगठन  बनाने  के  संवधानिक्र  मौलिक  अधिकारों  का  जो  हनन  होता  उत्तक  लिए  आप  कंस

 रास्ता  इस  बात  पर  हम  आपको  सुनना  आज  मजदूरों  के  एक  सगठन  दूमर  से  लड्डाकर

 और  लड़ाने  के  वास्ते  बना  रखकर  सारे  पंटनंज  सरकार  की  तरफ  से  उनके  ऊपर  वश्दहस्त  रखकर  मजदू  २
 भान्दोलन  की  चलाने  की  बात  होती  उससे  न  तो  आन्दोलन  चलता  है  ओर  न  किसो  ट्रंड  यूनियन  का

 काम  होता  है  ओर  न  आप  लोग  किसी  समस्या  के  हल  करने  के  रास्ते  पर  आगे  बढ़  सकते  अगर  यह
 सोच  हुई  कि  लोगों  को  आपस  में  लडाकर  हम  अपने  संस्थान  को  बहुत  मजबूती  के  साथ  अगे  ले  जाने  का
 काम  करते  तो  समूचे  विश्व  को  यह  अनुभव  है  कि  कमजोर  मजदूर  आंदोलन  किसी  काम  का  नहीं  वना

 रहता  वह  न  मजदूर  के  किसी  भी  प्रश्न  को  हल  कर  सकता  है  और  न  वह  उस  संस्थान  के  लिए
 मददगार  हो  सकता  है  जिसने  उसको  विभाजित  करके  आपस  में  टकराने  के  काम  में  लगाया  है  ।  लेकिन
 रेलवे  में  यह  बीमारी  आज  की  नहीं  रेलवे  में  ऊपर  से  यह  सिलसिला  बना  रखा  है  कि  जितने  संगठन  बन
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 सकते  उतने  बनाओ  आपस  में  लड़ते  रहो  और  हम  लड़ाते  भी  रहेंगे  मौर  यही  वजह  है  कि  आज  इस  ु
 देश  के  इस  देश  के  मजदूरों  की  जो  सबसे  महत्वपूर्ण  शक्ति  रेल  मजदूरों  वह  सबसे

 कमजोर  हताश  होकर  पड़ी  हुई  नजर  आती  हो  सकता  है  रेल  प्रशासन  को  इससे  समाधान  मिले

 कि  हमने  इसको  कैर  मारकर  रखा  लेकिन  हम  फिर  चेतावनी  देना  चाहते  हैं  कि  इससे  कोई  रास्ता

 निकलेगा  आपको  इस  प्रश्न  को  ईमानदारी  से  हल  करने  का  काम  करना  होगा  और  इस  कानून  के

 अन्दर  जो  15  का  सेक्शन  इसे  हटाने  का  जो  विधेयक  बंशल  जी  ने  और  आचाय॑  जी  ने  यहां  पर

 पेश  किया  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  इसको  कुंबूल  करेंगे  आज  मन्त्रिमंडलं  में  ऐसे  लोग  हैं  जिन  लोगों  ने

 हस  सदन  के  अन्दर  धरना  देने  का  काम  किया  आपके  मंत्रिमंडल  में  ऐसे  लोग  हैं  जिन्होंने  इस  सदन  के

 कामकाज  को  चलने  नहीं  दिया  आर०पी  ०एफ०  की  एसोसिएशन  की  मान्यता  के  प्रश्न  पर  चलने  नहीं
 दिया  हैऔर  आज  अगर  मन्त्रिमण्डल  में  रहते  हुए  उनके  स्वर  को  दबाने  उनकी  मन  की  इच्छा  जो  उन

 लोगों  ने  सदन  के  भीतर  व्यक्त  की  अगर  उसे  दंतबाने  के लिए  अप  उत्त  गवर्नेमेंट  को  वह  श्रेय  देता  चाहेंगे
 तो  फिर  उममें  जो  बेइज्जती  वह  उन  व्यक्तियों  की  आपकी  समूची  सरकार  की  बेइज्जती  होगी
 और  उद्त  बैइज्जती  से  सरकार  को  बचाने  का  काम  मन्त्री  जी  आप  इसके  साथ  ही  मैं  इस  विधेयक

 का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  श्रीबललभ  पाणिप्रही  :  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  की  चर्चा  में  अनेक  विधान

 बंकंताओं  द्वारा  भाग  लिये  जाने  के  बाद  अब  मेरे  लिए  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  कुछ  कहने  को  नहीं  रह
 गया  है  ।

 प्रारम्भ  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थत  करता  जैसा  कि  आप  जानते  हैं
 कि  यह  एक  असामान्य  नई  बात  नई  चीज  यह  बात  एकदम  नई  न  सही  असामान्य  अवश्य  हैं  क्योंकि

 इस  विधेयक  को  दो  सदस्यों  --  एक  विपक्ष  से  और  दूसरे  सत्तारूढ़  पार्टी  से  भर्थात्  श्री  बसुदेव  आचाये  सी  ०

 पी०  आई०  और  श्री  पवन  कुमार  बंसल  कांग्रेस  संयुक्त  रूप  से  प्रायोजित  किया  गया

 अपना  भाषण  समाप्त  करते  समय  श्री  जाजे॑  फर्नान्डीज  इसके  एक  पहलू  का  उल्लेख  कर

 रहे  थे  कि पिछनी  लोक  सभा  में  और  वतेमान  लोक  सभा  में  भी  हमारी  पार्टी  के  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने

 इसका  समर्थन  किया  अथवा  रेल  सुरक्ष  बल  द्वारा  एक  यूनियन  गठित  फरने  के  तक  का  पूर्णतया  समर्थन
 किया  और  वे  अध्यक्ष  के  सामने  तक  गये  ।  उन्होंने  इसका  इसलिए  समर्थन  किया  क्योंकि  यह  नागरिकों  के

 मौलिक  अधिकारों  से  संबंधित  वास्तव  में  उनके  सेवाकाल  के  दौरान  भी  एक  संघ  गठित  करने  का

 उनका  अधिकार  संविधान  के  अनुच्छेद  19  में  निहित  जैसा  कि  श्री  जाज॑  फर्नान्डीज  उल्लेख  कर

 रहे  थे  उनमें  से  कुछ  आज  मन्त्री

 इसमें  कोई  बात  बात  नहीं  उन्हें  इसे  अन्यथा  लेने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  इसे  कांग्रेस

 पार्टी  के  सदस्य  द्वारा  भी  प्रायोजित  किया  था  और  इसलिये  सश्तारूढ  दल  के  कई  सेदस्य  आज  इस  विधेयक
 का  समथे न  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  विशेषकर  यहां  रेल  राज्य  मन्त्री  के  प्रतिनिधित्व  वाली  सरकार  से  अनुरोध  करूगा

 कि  कंभी-कभी  कुछ  मामनों  में  कतिपय  काययवाही  की  जाती  कतिपय  उपाय  किये  जाते  हैं  जो  अन्ततः

 गलत  सिद्ध  होते  यह  सरकार  एक  जिम्मेदार  सरकार  है  ।  स्वाभाविक  ही  है  कि  स्थिति  को  देखते

 सरकार  के  लिये  सही  होगा  कि  वह  यदि  किसी  भी  कारणबवश  कोई  ऐसी  बात  हो  गई  जिसे  आज

 आसंगत  समझा  जा  रहा  हैं  तो  उक्त  स्थिति  का  विश्लेषण  करे  और  उस  बात  को  स्वीकार  वास्तत्र
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 में  परकार  की  उक्त  स्थिति  को  स्वीकार  करने  में  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  होनी  चाहिए  ।  सरकार  को
 इसे  का  सवाल  नहीं  बनाना  सरकार  को  स्थिति  में  सुधार  करना  इस
 परिप्रेक्ष्य  मेरा  प्रकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  स्थिति  क्रा  विश्लेषण  करे  और  आवश्यक  सुधारात्मक
 उपाय  करे  ।

 मुझे  यह  देखकर  दुख  होता  है  कि  यद्यपि  हमारा  लोकतन्त्र  आज  40  वर्ष  से  अधिक  पुराना  हो  गया
 है  फिर  भी  कतिपय  क्षेत्रों  में  नौकरशाही  काफी  हावी  है  और  रेलवे  निश्चित  रूप  से  वह  क्षेत्र  हैं  जहां
 नौकरशाही  बहुत  ढावी  ह ैओर  कभी-कभी  तो  यह  अपनी  चरम  सीमा  पर  होती  रेल  मन्त्नालय  में
 राजनीतिय  सत्ता  को  इसके  प्रति  सजग  रहना

 विविध  यूनियनों  के  बारे  एक  से  अधिक  यूनियन  के  बारे  में  इससे  प  हेले  भी  कुछ  माननीय
 सदस्यों  ने  यह  मामला  उठाया  था  कि  नौकरशाह  एक  से  अधिक  यूनियन  बनने  को  प्रोत्साहन  देते  हैं  और
 बे  एक  यूनियन  को  दूसरी  यूनियन  के  विरुद्ध  लड़ाकर  इसका  आनन्द  लेते  वे  उन्हें  अपनी  उंगलियों  पर
 नचाते  हैं  और  वे

 भी  उनकी  इच्छानुसार  गतिविध्चियां  करते  यह  बात  केवल  रेलवे  के  बारे  में  ही  सल्प

 नहीं  है  बल्कि  कोयला  जैसे  अन्य  विभागों  में  भी  यही  होता  है  ।

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  मनन््त्री  जी  को  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  मजदूर  संघवाद  के  बारे  में
 गान्धी  जी  विचार  कया  जेपा  कि  आप  जानते  हैं  शुरू-शुरू  में  गान्धी  जी  ने  अपना  आन्दोलन  ट्रेड  यूनियन
 कार्य  से  शुरू  उन्होंने  अहमदाबाद  में  कपड़ा  मजदूरों  के  लिए  लड़ाई  लड़ी  और  उन्हें  धरना
 सत्याग्रह  पर  भी  बैठना  पड़ा  तथा  हड़ताल  तक  करवाती  पड़ी  ।  उनका  यह  दृढ़  मत  था  कि  एक  उद्योग
 में  एक  ही  यूनियन  होनी  ट्रेड  यूनियन  के  बारे  में  गान्धी  जी  की  एक  यूनियन  एक  उद्योग  की
 घारण  थी  ।

 जैसा  कि  मैंने  कहा  था  मैं  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  ।  एक  बात  यह  1985  में  जब  संशोधन  हुआ
 चाहे  कोई  भी  परिस्थितियां  रही  हों  । उस  समय  तक  रेल  सुरक्षा  बल  12  वर्ष  से  अधिक  समय  तक  धूमिधन
 बनाने  की  इस  विशेषाधिकार  का  लाभ  उठा  चुका  आप  जानते  हैं  कि  सिविल  प्रक्रिया  संहिता
 के  अन्तगगंत  यदि  किसी  की  भूमि  किसी  दूसरे  व्यक्ति  के  स्वामित्व  में  12  वर्ष  से  अधिक  रहती  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  पाणिग्रही  आप  अपना  भाषण  अगली  बार  जारी  रख  सकते

 5.58  स०  प०

 सम्पत्ति  अंतरण  विधेयक  *

 2  आदि  में  संशोधन  )

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  सम्पत्ति  अन्तरण

 1882  में  और  पंगोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरः:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 #  दिनांक  26-2-1993  के  भारत  के  असाधारण  माँग  >  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 सम्पत्ति  अन्तरण  1882  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्रौमतो  सुमित्रा  महाजन  :  मैं  विधेयक  पुन:स्थापित  करती  हूं  ।

 5.58)  भ०  प०

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक *
 125  और  127  में

 श्रोमती  सुमित्रा  महाजन  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  दण्ड  प्रक्रिया  1973  में  ओर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दंड  प्रक्रिया  1973  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  मैं  विधेयक  प्र:स्थापित  करती  हूं  ।

 5.59  स०  प०

 भारतीय.दण्ड  संहिता  विधेयक

 479  आदि  का

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  भारतीय  दण्ड  संहिता  में

 संसोशन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दण्ड  संहिता  में  और  संशोघन  करने  वाले  विधेयक  को  प्र:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  मैं  विधेयक  प्र:स्थापित  करती  हूं  ।

 *  दिनांक  26-2-1993  के  भारत  #  असाधा*ण  राजपत  ,  में  प्रकाशित  ।
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 ee,  नम ननननीननीमन--मनननमनननन-+ महोदय  कक  न  नमन  न  जी  नम झा स्पष्टीकरण चाहते थे और  माननीय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  जी  भोगेन्द्र  झा  स्पष्टीकरण  चाहते  थे  और  माननीय  मन्त्नी

 जी  वास्तव  में  इस  विषय  को  अगले  सप्ताह  प्रस्तुत  करना  चाहते  लेकिन  सभा  में  व्यवधान  के  कारण  वे

 ऐसा नहीं कर सके । जहां तक प्रस्तावों का सम्बन्ध है इन्हें अगले सप्ताह लिया अब सभा स्थगित की जाती 6.00 स० प० तत्पश्यात लोक सभा 27 3/7 के बजे तक के लिए स्थगित हुई ____ ख०७क्____टं्ंयथययएयथयथणफणझ।एएणथ।/।ख: चौधरी मुद्रण 2/3, श्रीराम


